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 महोदय  पीठासीन  हुए )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आज  माधव  अकेले  कैसे  बेठे  हो  ?

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  आज  तो  लगता  है  कि  दिनभर  बैठना

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  लगता  नौकर  हैं  जो  मर्जी  कराओ  आप  |

 हमारे  यहां  बागड़ी  में
 एक  कहावत

 जिसकी  खानी  बाजरी

 उसकी  बजानी  हाजरी

 आपकी  बाजरी  खाते  आपकी  हाजरी  बजाते  हैं  ।

 प्रदनों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]

 झायातित  सिक्कों  का  परिचालन

 *161.  श्री  ई०  भ्रय्यप्पु  रेड्डो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  निमित  भारतीय  मुद्रा  के  कुल  कितने  सिक्के  ]  1985  से  भारत  में

 परिचालन  के  लिए  जारी  किये  गये

 क्या  विदेशों  में  सिक्कों  का  निर्माण  कराने  से  उनकी  लागत  कम  आई  और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  से  एक  विवरण

 पटल  पर  रख  दिया गया

 विवरण

 एक  रुपए  के  10,000  लाख  अदद  सिक  50  पैसे  के  7500  लाख  अदद  सिक्‍तकों

 और  25 पैसे  के  2500  लाख  अदद  सिक्‍कों  के  आयात  के  लिए  आडंर  दिए  गए  अब  तक  एक  रुपए
 के  2238.8  लाख  अदद  सिक्‍के  और  50  पैसे  के  1105.0  लाख  अदद  सिकते  प्राप्त  हो  चुके  इसमें

 एक  रुपए  के  )343.2  लाख  अदद  सिक्‍के  और  50  पैसे  के  लाख  अदद  सिक्‍के  भारतीय  रिजवं

 बैंक  द्वारा अपने  काउन्टरों  के  माध्यम  से  जारी  किए  जा  चुक॑  हैं/छोटे  सिक्‍कों  के  डिपुओं  ओर  करेंसी

 चैस्टों  को  भेजे  जा  चुके  हैं  ।

 प्रति  अदद  लागत  में  एक  रुपए  के  सिक्‍के  के  लिए  16  0  पैसे  के  सिक्‍के  के
 लिए  13.5  पैसे  और  25  पैसे  के  सिक्के  के लिए  ।  0  पैसे

 श्री  ई०  भ्रय्यप्पु  रेड्डी  :  पहले  बम्बई  टकसाल  भी  विदेशी  सिक्कों  का  निर्माण  करती

 1982-83  1983-84  में  सी०  एण्ड  ए०  जी०  ने  बम्बवई  तथा  हैदराबाद  स्थित  टकसालों  के

 कलापों  की  समीक्षा  की  उन्होंने  स्पष्ट  संकेत  दिया  है  कि  ये  दो  टकसालें  क्‍यों  अपनी  क्षमता का
 पयोग  करने  में  असफल  रही  क्या  भारत  सरकार  ने  इन  टकसालों  तथा  भारत  की  अन्य  टकसालों उपयोग  हर

 के  कार्यकलापों  की  भी  समीक्षा  की  है  ?  क्‍या  उन्हें  आधुनिकतम  बनाने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  का
 कोई  प्रयास  किया  गया  है  कि  ये  टकसालें  अपनी  मूल  क्षमता  तथा  कोशल  प्राप्त  करके  न  सिर्फ  भारत

 सरकार  की  आवश्यकता  को  पुरा  कर  सकें  बल्कि  विदेशों  से  फिर  से  सिक्‍क्रे  बनाने  के  आडंर  भी  प्राप्त

 करें  ?

 श्री  जनादन  पुजारी  :  भारत  सरकार  ने  टकसालों  के  कार्य  की  समीक्षा  की  उनकी  क्षमता
 के  सम्बन्ध  1982-83  में  केवल  6600  लाख  अदद  सिक्‍कों  का  उत्पादन  होता  गत  वर्ष  में

 टकसालें  13550  लाख  अदद  से  अधिक  सिक्‍कों  का  निर्माण  कर  सकी  ।  इस  वर्ष  का  लक्ष्य  20000
 लाख  अदद  सिक्‍कों  के  निर्माण  करने  का  24.1  1.8  5  को  मैंने  इन  लोगों  क ेसाथ  एक  और  बेठक  की

 इन  20000  लाख  अदद  सिक्‍कों  के  अतिरिक्त  मैने  उन्हें  चार  माह  के  अल्प  समय  में  2100  लाख
 अदद  सिक्‍के  ओर  निर्माण  करने  का  लक्ष्य  भो  निर्धारित  किया  इतना  ही  नहीं  हमने  घंटों  की  संख्या

 54  से  बढ़ाकर  60  कर दी  प्रोत्साहन  सम्बन्धी  योजनाएं  भी  शुरू  की  गई  हैं  और  इन  सब  ब

 परिणामस्वरूप  हम  अधिकतम  क्षमता  तक  पहुंच  गये  यह  काय॑  निष्पादन  है
 इतना  ही  नहीं  एत्येक  सप्ताह  हम  इन  टकसालों  के  कार्य  निष्पादन  पर  गौर  कर  रहे  हैं  ।

 दिन  निगरानी  रख  रहा  हूं  और  वित्त  मन्त्री  भी  इन  टकसालों  के  कार्य  निष्पादन  पर  निगरानी रख
 रहे

 ओर  ई०  भ्रस्यप्पु  रेड्डी  :  उत्तर  मे ंयह  कहा  गया  है  कि  एक  रुपए  के  10000  लाख  अदद  सिक्कों
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 के  लिए  विदेशी  टकसालों  को  आड्डर  दिया  गया  है  और  2238.80  लाख  अदद  सिक्कों  की  सप्लाई  की
 जा  चुकी  है  और  इसमें  से  केवल  कुछ  ही  जारी  किये  गये  क्या  मन्‍्त्री  महोदय  हमें  कृपया  बतायेंगे  कि
 जहां  तक  एक  रुपए  का  प्रश्न  क्या  हमारे  लिए  कागज  की  मुद्रा  छापना  संभव  नहीं  है  और  एक  रुपए
 के  10000  लाख  सिक्‍कों  का  आयात  करने  की  क्‍यों  आवश्यकता  पड़ी  ?  क्या  माननीय  मन्त्री  कृपया
 यह  भी  बतायेंगे  कि  जो  सिक्‍के  रिजरवं  बंक  द्वारा  प्राप्त  किये  जा  चुके  हैं  उन  सबको  जा  री  क्‍यों  नहीं  किया

 गया  है  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  जहां  तक  सिक्‍कों  का  सम्बन्ध  है  चालू  वर्ष  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक

 की  मांग  32000  लाख  अदद  सिक्‍कों  की  है  और  जंसा  कि  मैंने  बताया  22100  लाख

 अदद  सिक्‍के  होगी  ।  इसके  अतिरिक्त  हम  15000  लाख  अदद  सिक्‍कों  का  आयात  1986  तक

 करने  जा  रहे  तब  तक  32000  लाख  अदद  सिक्‍कों  की  मांग  की  तुलना  में  37100  लाख
 अदद  सिक्के  उपलब्ध  हो  माननीय  सदस्य  द्वारा  जो  बात  उठाई  गई  है  कि  हम  कागज  की  और
 अधिक  मुद्रा  क्यों  नहीं  छाप  सकते  !  हमने  सिक्‍कों  के  उत्पादन  का  निर्णय  किया  है  क्योंकि  कागज  के
 नोट  लगभग  6  से  7  माह  तक  ही  चल  सकते  हैं  जबकि  सिक्‍के  20  वर्ष  स ेअधिक  समय  तक  चल  सकते

 हमें  प्रेस  की  क्षमतः  को  भी  देखना  पड़ता  प्रेस  की  क्षमता  5000  लाख  अदद  नोट  छापने  की

 अतः  मांग  को  पूरा  करना  संभव  नहीं  हम  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  मांग  ओर  पूर्ति  में  अन्तर

 इसलिए  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  हम  एक  रुपए  के  10000  लाख  अदद  सिक्‍कों  का  आयात  कर  रहे
 वितरण  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  कद्म  उठाये  गये  हैं  ।  जैसा  कि  मैंने  उत्तर  में  कहा  है

 कि  एक  रुपए  के  2:  38.80  लाख  अदद  सिक्कों  में  से  नवीनतम  स्थिति  के  मुताबिक  लगभग  1390

 लाख  अदद  सिक्‍कों  का  वितरण  किया  जा  चुका  50  पैसे  कै  387.82  लाख  अदद  सिक्‍कों  का
 वितरण  हो  चुका  कुछ  कठिनाइयां  पहली  बात  यह  है  कि  जैसे  ही  पत्तन  पर  माल  पहुंचता  है

 तुरन्त  ही  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  15  निमंम  केन्द्रों  को  भेजना  पड़ता  है  और  उसके  बाद  वहां से 4

 4

 सै
 ?

 सिक्‍का  डिपुओं  को  वितरित  करना  होता  है  ।

 हिन्दी

 श्रो  एम०  एल०  क्रिकराम  :  क्या  मन्त्री जी  यह  बंतलाएंगे कि  ये  सिक्‍क्रे  किस  घातु  के

 बनाए  गए  हैं  ओर  इसमें  चांदी  का  कितना  अनुपात  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  चांदी  का  अनुपात  है  ?

 भरी  एम०  एल०  भिकराम  :  हां  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  चांदी  से  सच्चा  खास  प्रेम  लगता  है  क्षापको  !

 ]

 भी  अनादंन  पुजारो  :  उनमें  चांदी  बिल्कुल  भी  नहीं
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 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  तलाश  करने  पर  भी  चांदी  नहीं  मिलेगी  आपको  ।

 श्री  एम०  एल०  भिकराम  :  किस  धातु  के  बनाए  गए  यह  नहीं  बताया  गया  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  अब  और  कुछ  पूछने  के  लिए  नहीं है  ।

 ]

 बस  इस  प्रश्न  में  अब  और  कुछ  पूछने  के  लिए  नहीं  है  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  इन  सिक्‍कों  के  आयात में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उन्होंने  पहले  ही  बता  दिया  प्रति  रुपए पर  लगभग  पैसे  का  लागत
 में  लाभ

 एक  माननोय  सदस्य  :  कुल  धनराशि  कितनी  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  हिसाब  लगा  सकते  मैं  उन्हें  नहीं  बना  सकता  ।  बस  ।

 इस  एश्नं  पर  अब  और  कुछ  पूछने  के  लिए  नहीं  है ।
 ह॒

 ]

 श्रो  बालकवि  बेरागी  :  अध्यक्ष  राजा  साहब  से  एक-एक  कलकुलेटर  सबको  दिलवा

 दीजिए ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्यों  दिलवा  कारण  बताइए  ।  क्या“राजा साहब  ने  फैक्ट्री लगा  रखी

 वित्त  सन्‍्त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  यह  लगभग  64.96  करोड़  रुपये

 केरल  में  कोबलम  पयंटक  केन्द्र  शोर  ठेकड़ो  वन्य  पशु  प्रभ्या  रष्य  का  विकास

 *166.  थी  टी०  बक्षोरां

 .  श्रों  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  कोवलम  पर्यटक  केन्द्र  और  ठेफड़ी  वन्य  पशु  अभ्यारण  के  विकास  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 |
 :  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने

 4
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  भोर  पर्यटन  मन्त्नी  एच०  के०  एल०  :  और  कोवलम
 प  ही  देश  का  एक  मुख्य  पर्यटक  केन्द्र  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  1970  221.58  लाख  €०

 की  कुल  लागत  से  कोवलम  को  एक  समुद्र-तट  विहार-स्थल  के  रूप  में  विकसित  करने  का  कार  प्रारम्भ
 यहां  पहले  से  कई  वर्षों  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  एक  होटल

 कोवलम  में  भारत  पर्यंटन  विकास  निगम  की  एक  परिवहन  यूनिट  और  कोवलम  पैलेस  होटल  भी
 इसके  अलावा  के  रल  राज्य  सरकार  भी  कोवलम  तट  पर  एक  अच्छे  होटल  का  अनुरक्षण  करती  राज्य
 सरकार  के  पास  विभिन्न  जीवन  रक्षक  उपाय  शूरू  करने  तथा  ओर  अधिक  जल-क्रीड़ा  सुविधाएं  आरम्भ

 करने  के  लिए  समुद्र-तटों  को  दाफ  करने  को  योजनाएं  भी  हैं  ।

 थेकड़ी  के  विकास  के  राज़्य  सरकार  के  पास  पर्यटकों  द्वारा  पेड़-पौधों  और  जीव-जन्तुओं
 को  नजदीक  से  देख  सकने  के  लिए  कुछ  दृश्य-टावरों  के  निर्माण  का  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  पर्यटन
 विभाग  के  पास  थेकड़ी  और  तमिलनाडु  सीमा  क्षेत्र  में  मंगलादेवी  मंदिर  को  मिलाते  हुए  एक  ट्रेकिग  रूट

 तथा  थेकड़ी  झील  में  ओर  अधिक  नोकायन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव
 धीन  है  ।

 श्री  टी०  बशीर  :  माननीय  मन्त्री  ने  भी  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  कोवलम  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन
 के  मामले  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  समुद्र-तट  विह।र  स्थल  1983-84  में  कोवलम  आई०  टी०

 डो०  सी  1.35  लाख  रुपए  का  लाभ  अजित  किया  है  तथा  1984-85  में  इसने  3.62  लाख
 रुपये  का  लाभ  अजित  किया  है  और  1955-86  में  अनुमानित  लाभ  8.3  लाख  रुपये  जबकि  बहुत
 से  आई०  टी०  डी०  सी०  के  होटल  घाटे  में  चल  रहे  हैं  परन्तु  कोवलम  स्थित  आई०  टी०  डी०  सी०  का

 ।

 ८. कधिशः होटल  लाभ  में  चल  रहा  इस  तथ्य  के  बावजूद  इस  प५टन  स्थल  के  प्रति  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया
 गया  है  तथा  इसके  नवीकरण  की  आवश्यकता  अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  तरफ

 अवश्य  ध्यान  दे  ।

 माननोय  मन्त्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि आई०  टी०  डी०  सी०  का  कोवलम  में  एक

 बहन  एकक  तथा  कोवलम  पैलेस  होटल  परन्तु  31  1985  को  मुझे  मनन्‍्त्री  महोदय  से  उत्तर
 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि आई०  टी०  डी०  सी  ०  प्रबन्धकों  न ेकोवलम  में  अशोक  ट्रं  वल  एण्ड

 टुअर  एकक  को  बन्द  करने  का  निर्णय  ले  लिया  ह ैओर  आई०  टी०  डी०सी  ०  द्वारा  इस  निर्णय  को
 न्वित  करने  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  इस  एकक  में  कुल  नौ  कर्मचारी  जब  एकक  बन्द  हो
 जाएगा  तो  कर्मचारियों  को  क्षेत्र  के  अन्य  परिवहन  एककों  में  स्थानांतरित  कर  दिया  मेरी
 जानकारी  के  अनुसार  एकक  पहले  ही  बन्द  हो  चुका  है  परन्तु  यहां  कहा  गया  है  कि  वहां  पर  एकक
 यह  बहुत  ही  गुमराहकारी  बात  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  बतंमान  स्थिति  क्‍या  मेरी  जानकारी  यह
 है  कि  यह  एकक  बन्द  हो  गया  है  और  अगर  यह  बन्द  हो  गया  है  तो  मैं  माननीय  मन्त्री  से  निवेदन  करूंगा
 कि  इसको  पुनः  खोलने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  यह  ठीक  प्रकार  से
 काये
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 श्री  एच०के०एल०मगत
 :  मैं  माननीय  सदस्य  बात  से  बिल्कुल  सहमतहूं  कि कोवलम  विदेशी

 पर्यटकों के  लिए  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पर्यटन  केन्द्र  यह  अच्छो  बात  है  कि  कोवलम  स्थित  होटल
 कुछ  लाभ  फमा  रहा  है  परन्तु  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  आई०  टी०  डी०  सी०  के  सभी  होटल  घाटे

 में चल  रह ेहैं  और  केवल  यही  होटल  है  जो  लाभ  कमा  रहा  निस्सन्देह  यह  अब  कुछ  लाभ  कमा

 रहा है  |  हालांकि  इसमें  पहले  कुछ  घाटा

 द्स  री  बात  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  यह  है  कि  मरम्मत  तथा  नवीकरण  पर
 भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |  मैं  आई०  टी०  डी०  सी०  से  अवश्य  ही  इस  मामले  पर  गौर  करने  के  लिए

 कहूंगा और  जो  भो  नवीकरण  एवम्‌  मरम्मत  जरूरत  होगी  उसे  पर  ध्यान  दिया

 हां  तक  परिवहन  एकक  का  संबंध  यह  ठीक  है  कि  आई०  टी०  डी०  सी०  ने  एकक  को  बन्द
 करने  का  फंसला  इसलिए  कर  लिया  है  क्योंकि  आई०  टी०  डी०  सी०  ने  अपनी  गाड़ियां  वापस  लेने  का
 फैसला  कर  लिया  है  क्‍योंकि  वह  एकक  बहुत  ही  घाटे  में  चल  रहा  दूसरी  बात  यह  है  कि  राज्य
 कार  और  उनकी  गाड़ियों  के  बीच  अनावश्यक  प्रतिस्पर्धा  यहे  भी  फंश्ला  किया  गया  है  कि  सभी

 क्मंचारियों  को  अन्य  एककों  में  स्थानांतरित  कर  दिया  जाएगा  ताकि  किसी  भी  कमंचारी  की  नौकरी  न
 जाये  ।  राज्य  सरकार  के  साथ  व्यवस्था  कर  ली  गई  है  ताकि  आदि  तंयार  इस  तरह  से

 आई०  टी०  डी०  सी०  राज्य  सरकार  की  मदद
 से

 पर्यटकों  की  परिवहन  समस्याओं  का  नि

 ध्यान  रखेगा  |  यही  परिवततंन

 >  ओपन 1  तार  पर

 श्री  टी०  बशोर  :  हर  स्थान  दिल्‍ली  में  परिवहन  एकक  घाटे  में  चल  रहे  अतः  यह

 अनुभव  पतिफं  केरल  में  नहीं  हुआ  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  :  कोवलम  के  निकट  एक  पवंतीय
 विहार  स्थल  है  जो  पोनमुडी  में  वहां  से  सिर्फ  40  किलोमीटर  दूर  अगर  आप

 कोवलम  से  पोनमुडी  की  यात्रा  करें  तो  वह  एक  घंटे  भी  की  जा  सकती  अगर  आप  सड़क  मार्ग  से

 एक  घंटे  की  यात्रा  करें  तो  आप  समुद्र-तट  विहार  से  एक  पर्व॑तीय  विहार  स्थल  पर  पहुंच  ऐसी
 सुविधा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  देश  में  बहुत  कम  ही  मिलते  हैं  ।  अगर  आप  कोवलम  के  साथ
 पोनमुडी  भी  विकास  करें  तो  वह  मन्त्री  महोदय  के  लिए  एक  बहुत  ही  सुन्दर  विचार  मैं  उन्हें

 बहुत  ही  दुर्लभ  जानकारी  तथा  उनके  विचार  के  लिए  एक  बहुत  ही  सुन्दर  विचार  दे  रहा  मैं  जनता

 हूँ  कि  माननीय  मन्त्री  बहुत  ही  विचारशील  हैं  और  इसको  पालन  कराने  में  भी  विश्वास  रखते  मैं

 माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  पोनमुडी  ओर  कोवलम  के  विकास  के  जिए  कदम

 उठाएंगे  तथा  इन  दोनों  पर्यटन  स्थलों  को  जोड़ेंगे  और  इस  प्रस्ताव  को  कम  से  कम  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  क्रियान्वित  करेंगे  ?  मन्त्री  मद्दोदय  के  लिए  यह  एक  बहुत  ही  पुन्दर  विचार  है  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  मगंत  :  कठपना  शक्ति  प्रदान  करने  और  यह  जानकारी  मुझे  देने  के  लिए
 मैं  माननीय  सदस्य  का  आभारो  मैं  वास्तव  में  उनका  बहुत  आभारी  हूं  ।  मैं  उनको  सिफ्फं  इतना  सुझाव

 दूंगा कि  वह  यह  विचार  राज्य  सरफार  को  अब  सातवीं  योजना  की  नीति  में  हम  चाहते  हैं  कि

 पहड़ी  क्षेत्रों  का  विकास  हम  चाहते  हैं  कि  समुद्र-तट  क्षेत्रों  का  विकास  निश्चित  ही  हम  सांस्कृतिक
 पयंटन के  विकास पर  बल  देते  रहेंगे  ।  परन्तु  रमणोक  स्थानों  तथा  अन्य  विश्र।म  स्थलों  पर  भी  मधिक
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 ध्यान  दिया  जाएगा  ।  विचार  अच्छा  मैं  इसे  इसलिए  अच्छा  समझता  हूं  क्योंकि  एक  ज्ञानवान  सदस्य
 शेसा ऐसा  कह  रहा  और  मैं  आशा  करता  हुँ  कि  वह  यह  जानकारी  राज्य  सरकार  तक  पहुंचा  देंगे  ।
 उन्होंने  पहले  ही  कोवलम  में  तथा  के  रल  के  कुछ  अन्य  स्थानों  में  जल  संसाधनों  का  और  विकास  करने
 संबंधी  कुछ  प्रस्ताव  विचारार्थ  हमारे  सामने  रखे  हुए  के  रल  निश्चित  ही  देश  के  सुन्दरतम  राज्यों  में  से

 एक  निश्चित  ही  केन्द्रीय  कोष  राज्य  कोष  तथा  गैर-सरकारी  कोष  से  पर्यटन  का  काफी  विकास  किया
 जा  सकता  अगर  वह  यह  सुशाव  राज्य  सरकार  तक  पहुंचा  देंगे  और  राज्य  सरकार से  हमें  प्रस्ताव
 प्राप्त  होगा  तो  केन्द्रीय  सरकार  निश्चित  ही  उस  प्रस्ताव  पर  विचार  जहां  तक  ऐसे  अन्य
 वहन  केन्द्रों  का  प्रश्न  है  जो  कि  घाटे  में  चल  रहे  प्रत्येक  जगह  जहां  हम  आवश्यक  यवितसंगत

 व्यवस्था  करने  की  बात  सोच  रहे

 श्री  सल्‍लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि

 वनों  की  कटाई  तथा  गर  कानूनी  शिकार  की  वजह  से  ठेकड़ी  बन्य  पश्‌  अभ्यारण्य  में  कुछ  खास  किस्म

 के  पशओं  की  जाति  हो  रही  है  ?  क्‍या  मन्त्री  महोदय  केरल  सरकार  को  यह  रोकने  के  लिए
 अनदेश  देंगे  ?

 नुदेश  दें

 श्री  एथ०  के०  एल०  मगत  :  मैं  निश्चित  तौर  पर  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  पशुओं  की

 जातियों  को  बचाथा  जाना  चाहिए  तथा  वनों  को  समाप्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  राज्य  सरकार

 का  ही  कार्य  मैं  अवश्य  ही  राज्य  सरकार  को  सभी  सम्भव  कदम  उठाने  के  लिए  कहुंगा  !  जब  मैं  हाल

 ही  में  केरल  गया  था  तो  मुख्य  मन्त्री  ने  मुझे  बताया  था  कि  वह  सभी  सम्भव  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  ठेकड़ी  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में

 पड़ता

 नस
 श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन

 :  केरल  में  सम्पूर्ण  तटीय  क्षेत्र  मे ंपानी  भरा  रहता  वहां  ऐसी  अनेक

 नदियां  हैं  जिनका  जल  एकदम  स्वच्छ  उनमें  डल  झील  जैसा  प्रदूषण  क्या  सरकार  हाउस
 बोट  चलाने  तथा  केरल  के  जल  क्रीडा  वाले  स्थानों  को  पर्याटन  केन्द्रों  से  जोड़ने  के  लिए  कदम

 उठाएगी  ?

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  केरल  में  जल  क्रीडा  को  प्रोत्साहित  करने  में  हमारी  बहुत
 अधिक  रुचि  और  वास्तव  में  राज्य  सरकार  ने  कुमारकाम  और  कोचीन  में  नोकायन
 की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  कुल  54  करोड़  रुपये  की  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान
 करने  का  प्रस्ताव  भेजा  है  और  हमने  उन्हें  ब्यौरा  भेजने  को  कहा  इसी  अन्य  प्रस्ताव  भी
 केरल  में  जल  क्रीड़ा  को  प्रोत्साहित  करने  के  प्रति  हमारी  गहरी  रुचि  अपनी  वित्तीय  उपलब्धता  के

 अनुरूप  हम  उन्हें  सर्वोत्तम  ढंग  से  विकसित  करना  चाहते  हम  उन्हें  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर

 पर  विकसित  करना  चाहते  कितु  मुझे  आशा  है  कि  हमारे  समक्ष  जो  प्रस्ताव  हैं  वे निश्चित रूप  से

 विवाराघीन

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  प्रश्न--श्री  मोहन  भाई  पटेल  ।



 मौखिक  उत्तर  29  1985

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  थेकडी  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  अन्य  सदस्यगण  मेरे

 चन  क्षेत्र  में  हस्तक्षेप  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  में  और  क्या  पूछना  बाकी  रह  गया

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  चूंकि  यहाँमेरा  निर्वाचन  क्षत्र  आपको  हि  शक
 की  अनुमति  देनी पूछने  की  अनु  ।

 चिन  इसलिए

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  +

 श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  कोवालम  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 प्रो०पी०जे०  कुरियन  :  केरल  में  थेकडी  और  अन्य  कई  स्थान  परयंटन  स्थल
 किन्त  इनका  रख-रखाव  केवल  इस  आधार  पर  किया  जा  रहा  है  कि  मानो  हम  विदेशी  पर्यटकों  को  ही

 प्रोत्साहन  दे  रहे  देश  के  पर्यटकों  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है  ?  थेकड़ी  मेरे  निर्वाचन  में  है
 और  जब  प्रधान  मन्त्री  ने  वहां  का  दौरा  किया  तब  मैं  वहां  गया  वहां  भारतीय  पर्यटन  विकास
 निगम  का  एक  होटल  मैं  एक  रात  वहां  ठहरना  चाहता  आपको  पता  होना  चाहिए  कि  मैं  वहां
 गया  था  और  मैंने  वहां  लिए  जाते  वाले  शुल्क  के  बारे  में  सुना  ।  इसलिए  मुझे  सस्ते  होटल  में  जाना  पड़ा  ।
 मैं  अपने  आधे  महीने  का  वेतन  दे  करके  ही  वहां  एक  दिन  ठहर  सकता  कौन  सा  भारतीय
 वहाँ  ठहर  सकता  है  ?  थेकड़ी  जेसे  स्थान  देशी  पयंटकों  के  ठहरने  के  लिए  कोई  सुविधा  नहीं  मैं
 चाहता  हूं  कि  अपने  देश  के  लोग  थेकडी  जाएं  और  वहां  के  सौन्दर्य  का  अवलोकन  वे  नौका  विहार
 भी  इसलिए  क्‍या  माननीय  मन्त्री  महोदय  इन  सभी  पर्यटन  केन्द्रों  मे ंजनता  होटल  आरम्भ
 करने  के  लिए  कदम  उठाएंगे  जिससे  कि  जनसाधारण  वहां  के  शुल्क  अदा  कर  सके  ओर  वहां  ठहर
 सकें  ।

 श्री  एऐच०  के०  एल०  मगत  :  सदस्य  ने  बहुत  ही  संगत  प्रश्न  उठाया
 है  और  मैं  उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि कम  आय  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  पर्यटन  घुविधायें  विकसित
 कराने  की  आवश्यकता  मैं  उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  और  सातवीं  योजना  में  इस  बात  पर  ध्यान
 दिया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  अवधि  में  अनेक  यात्रिकायें  बनाई  जायेंगी  जो  धर्ंंशाला  का  ही  विकसित
 रूप  होंगी  और  ऐसी  यात्रिकायें  प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  एक  तो  होंगी  ही  और  इसके  साथ-साथ
 यात्री  निवास  भी  निर्मित  किये  जायेंगे  ।  धर्मेशालाओं  में  2  रुपये  प्रति  व्यक्ति  की  दर  से  आवास  उपलब्ध

 होगा  और  यात्री  निवास  में  60-65  रुपये  की  अदायगी  पर  प्रति  व्यक्ति  को  स्थान  उपलब्ध  ऐसी

 योजनायें  हैं  और  ऐसी  योजना  भी  है  कि  केरल  में  एक  या  दो  यात्रिकाें  और  एक-एक  यात्री  निवास

 स्थापित  किया  जारे  |  वास्तव  में  सातवीं  योजना  में  कम  आय  वाले  व्यक्तियों  को  आवास  की  सुविधा
 प्रदान  करने  पर  जोर  देने  का  विचार  है  और  हम  चाहते  हैं  कि  निजी  क्षेत्र  भी  इसमें  बड़े  पैमाने  पर

 सहयोग  क्योंकि  अन्ततोगत्वा  सरकार  के  पास  सीमित  धन  है
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 बेंक  भधिकारियों  के  कार्य  निष्पादन  की  पुनरीक्षा

 +170,  श्रो  प्रकाश वी०  पाटिल+  )
 ५  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सोमनाथ  रथ  है

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  कार्य  निष्पादन  की

 पुन  रीक्षा  का  आदेश  व्रिया  ताकि  अक्षम  और  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  निकाला  जा
 जैसा  कि  दिनांक  18  1985  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  यह  पुनरीक्षा  महाप्रबन्धक  स्तर  से  लेकर  नीचे  के  स्तर  तक  की  भर

 यदि  तो  दिलली/नई  दिल्ली  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शा्षाओं  के  उन  कर्मचारियों

 के  जिन्होंने  अक्तूबर  और  नवम्बर  1983  में  ऋण  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  ऋण

 वितरण के  समय  अपने  अधिकारों  का  दुरुपयोग  किया  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा की  जा

 रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रोी  जनादंन  से  एक  विवरण
 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  क ेअधिकारियों  की  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  में  पुनरीक्षा  किए  जाने  और
 अधिकारियों  को  रिटायर  किये  जाने  की  व्यवस्था  है  जिन्हें  बैक  की  सेवा  में  और  आगे  रखने  के  लिए
 उपयक्त  नहीं  समझा  जाता  यह  पुनरीक्षा  अधिकारी  द्वारा  सेवा  की  निर्धारित  अवधि  या  निर्धारित

 आय  परी  कर  लिए  जाने  के  बाद  की  जाती  परिचालन  सम्बन्धी  कार्यकुशलता  को  तेज  करने  के  लिए

 हाल  ही  में  सरकार  ने  अपने  पूर्व  परिचारित  अनुदेशों  को  दोहराया  है  और  बेकों  से  अनुरोध  किया  है  कि

 वे  सेवा  सम्बन्धी  अपने  नियमों  की  शर्तों  के  अनुसार  सब  अधिकारियों  के  मामलों  की  पुनरीक्षा
 करें  और  ऐसे  अधिकारियों  को  रिटायर  कर  दें  जो  सेवा  में  आगे  रखे  जाने  के  लिए  उपयुक्त  न  पाए

 जाएं  ।

 यह  सत्य  है  कि  अक्तूबर-तवम्बर  1983  में  गरीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाभ

 उठाने  वालों  का  पता  उन्हें  ऋण  मंजूर  करने  और  ऋ्रणों  का  भुगतान  करने  के  लिए  दिल्ली  में

 सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा  एक  अभियान  चलाया  गया  लेकिन  यह  ऋण  समारोह
 4  1984  को  किया  गया  पंजाब  नेशनल  बंक  सहित  सरकारी  क्षंत्र  के  22  बैंकों  ने  यह्‌
 सूचना  दी  है  कि  उनके  ध्यान  में  अधिकारियों  द्वारा  दुरुपयोग  के  कोई  मामले  नहीं  आए  पंजाब
 नेशनल  बैक  इस  कार्यक्रम  का  संयोजक  बैंक  सेंट्रल  बंक  आफ  इंडिया  ने  यह  बताया  है  कि

 एक  अधिकारी  के  खिलाफ  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कुछ  त्रुटियां  साबित  हुई  हैं  जिसके  लिए  उसे  उसके मूल  वेतन
 के  चार  स्तर  नीचे  करके  दण्डित  किया  गया  है  ।
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 श्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानवा  चाहता  हूं  कि

 सुशिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  जो  योजना  चलाई  जाती  यह  बहुत  अच्छी  योजना  लेकिन  बेंक

 आफिसस  उसमें  रुकावर्टे  पैदा  करते  हैं  जिसके  कारण  अच्छे  प्रपोजल्स  एंटरटेन  नहीं  की  जाती  हैं  दूसरी
 घात  यह  है  कि  यह  स्कीम  बीच-क़ीच  में  कुछ  समग्र  के  लिए  बंद  कर  दी  जाती  फिर  चालू कर  दी
 जाती  इस्नलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  ग्रह  स्कीम  अच्छी  तरह  से  इसके

 लिए
 सरकार  क्या  कर

 रहो  है  !

 ] चर

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  यदि  अनुवाद  श्रही  तो  जैसा  मैंने  सुना  इसमें  उल्लेख  किया

 गया  है*
 कक

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अनृदित  बात  का  द्वी  उत्तर  दे  सकते  हैं  क्योंकि  आप  दूसरे  भाग के  बाड़े  में

 नहीं  समझ  पाये  क्या  हम  इसको  दुबारा  कहलवायें  ?

 श्री  जनाबंन  पुजारी  :  जी  यही  बेहतर  होगा  ।

 जे

 साननोय  भ्रध्यक्ष  महोदय  :  दुबारा  बोल  दीजिए  ।

 श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  अध्यक्ष  सुशिक्षित  बेरोजगारी  की  जो  योजना  सरकार  द्वारा
 चलाई  जाती  यह  बहुत  अच्छी  योजना  लेकिन  बेंक  आफिसस  इसमें  रुकावट्टे  पैदा  करते  हैं  ब्रथा  जो
 अच्छी  प्रपोजल्स  आती  हैं  एंटरटेन  नहीं  की  जाती  हैं  तथा  दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  योजना  थोड़े  दिन  के
 लिए  बीच  में  बंद  कर  दी  जाती  है  और  फिर  चालू  कर  दी  जाती  तो  इस  बारे  में  मैं  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि

 इस  योजना  के  क्रियान्वयन  में  बेंक  आफिसस  रुकावट  न  डालें  तथा  यह  योजना
 चलती  इसके  लिए  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ?

 ]

 झध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  समझ  गये  हैं  या  मैं  अव  अनुबाद  करू  ?

 श्री  जनावंन  पुजारी
 :  कार्यक्रम  चल  रहा  उसे  समाथ्स  करने  का  प्रयास पु

 नहीं  किया  गया  इसके  विपरीत  जहां  कहीं  जो  भी  बाघायें  हमने  उन्हें  दूर  कर  दिया

 यहां  उहिचान  अधिकारी  जिला  प्राक्चिकारियों  अर्थात्‌  डी०  आई०  सी  ०  द्वारा  ग़ठित  कार्य  बल
 का  कायं  फायंबल  लाभ  पाने  बालों  का  प्रता  लगा  रही  है  ।  राज्य  सरह्ार  भी  इसमें  सहायता
 कर  रही  संबंधित  राज्य  सरकार  का  एक  स्थानीय  प्र  शज्ञासनिक  प्राधिकारी  वे  लाभ  पाने  बालों
 का  पता  लगाते  वे  बैंकों  को  आवेदन  पत्र  भेजते  हैं  ।  बंक  आवेदन  पत्रों  पर  कार्यवाही  करेंगे  और  उन्हें

 10
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 ऋण  स्वीकृत  करें  गत  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लगभग  2  लाख  व्यक्तियों  को  ऋण  स्वीकृत  किया
 गया  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अधिकतम  25,000  रुपये  दिये  जाते  हैं  ओर  जिसमें  से  25  प्रतिशत
 राशि  राज  सहायता

 जैसा कि  मैं  आरम्भ  में  ही  कह  चुका  हूं  कि  इस  कार्यक्रम  की  दँंद  केरमें  का  कोई  प्रथास नहीं
 किया  जा  रहा  हैं  ।

 ]

 श्री  प्रकाश  बो०  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  गया  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  कोटा  सिस्टम

 में  1100  लोगों  के  लिए  लोन  मिल  जाता  उसके  बाद  जंब  यहं  कोटा  खत्म  हो  जाता  है  तो  स्कीम  बंद
 करके  उसको  दुबारा  रिवाइज़  कर  दिया  जाता

 दूसरा  आपके  यहां  से  लोन  ज्यादा  से  ज्यादा  25  हंजार  तंक  दिया  जाता  लेकिन  पेसा  ज्यादा

 लगता  इसलिए  क्‍या  40  हजार  रुपये  तक  फंसिलिटी  देने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ?

 [  झनुवाद  |

 श्री  जनादन  पुजारो  :  पूरे  राज्य  के  लिए  कोटा  निर्धारित  इस  कोटे में  से  राज्य

 सरकार यह  पता  लंगा  करके  कि  कितने  व्यक्ति  इससे  लाभान्वित  हो  सकते  हैं  प्रत्येक  जिले को  कोटा
 देती  देश  में  शिक्षित  बेरीजगार  श्रेणी  के  अंन्तेगत  संभी  व्यक्तियों  को  एक  वर्ष  के  अन्दर

 लाभान्वित नहीं  किया  जा  सकता  इसलिए  सरकार  ने  एक  व॑ष  में  2 लाख  50  हजार  ऐसे
 का  पता  लगाने  वा  लक्ष्य  निर्धारितं  किया  है  जी  बेरोजंगार  शिक्षित  हैं  और  जिन्हें  ऋण  दिया
 जायेगा  ।

 इस  समय  सरकीर  के  पांस  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विंचराधीन  नहीं  है  जिसके  अन्तंगंत  अधिकतम
 राशि  को  25,000  रुपये  से  40,000  रुपये  या  50,000  रुपये  करने  की  बात  ही  ।

 ]

 ओर  बनवारी  लाले  पुरोहित  :  अध्यक्ष  डो०  आई०  सी०  जिन  केसिज  को  रिकमेंड

 करता  उनमे ंसे  ।0  परसेंट  केसिज  को  मुश्किल  से  बैंक  कर्जा  देतः  है  और  उन  नवयुवकों  को  ही
 कर्जा  मिलता  जिसने  पांच  हजार  से  एक  हजार  रुपया  खिला  दिया  होता  मैं  मंत्री  जी

 की  सुझाव  देता  चाहता  हूं  कि  यंदि  आपकी  कीटो  फिक्स  करना  हैं  तो  डी०  आई०  सी०  का

 फोटा  फिक्स  करो और  वंहां  से  जो  योजना  पास  हो  उनकी  बंक  कर्जा  दे जिससे  यह  भ्रष्टाचार  खत्म

 ही

 ]

 वित्त  संत्रो  विश्वनाथ प्रताप  :  हम  इस  डी०  आई० सौ०  तक  सीमित  करने के
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 सुझाव  पर  विचार  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 सोमा  शुल्क  का  झ्पवंचन

 +  आओ  धर्मपाल  सिह
 )

 मंत्री  वह  बहाने की  हवा  करें कि ¢?  क्या
 यह्‌  कृपा  :

 श्री  सुभाष  यावव  ॥

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3  1985  के
 टाइम्स  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  ओर  आक्ृष्ट  किया  गया  कि  ओयके  सिल्क  मिल्स  बम्बई ने  कम  मूल्य  के  बीजक
 बनाकर  पोलिएस्टर  चिप्स  का  आयात  किया  है  तथा  इस  प्रकार  1.5  करो  ड़  रुपये  के  सीमा  शुल्क  का
 अपवंचन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  संबंध  में  उस  मिल  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  को  गई  और

 (4)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  और  हां  ।  मैसस  ओरके  सिल्क
 मिल्स  ने  वर्ष  1982  ओर  1983  के  दौरान  पोलिएस्टर  चिप्स  के  आंयात  के  लिए  जापान  की  एक  फर्म

 के  साथ  अनुबन्ध  किया  इन  खेंपों  में  से  कुछ  खेपों  के  बारे  में
 57

 लाख  रुपये  तक  के
 बीजकांकन  किए  जाने  का  आरोप  है  जिससे  लगभग  1.5  करोड़  रुपये  के  सीमा  शुल्क  का  अपवंचन

 हुआ  ।

 ओर  जांच  पड़ताल  पूरी  हो  जाने  के  कम्पनी  ओर  संबंधित  व्यक्तियों के
 विरुद्ध  कानून  के  तहत  सम्‌  चित  कार्यवाही  को

 झो  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  एक  बात  यह  है  कि  हमने  अपनी  आयात  नीति  बहुत
 उदार  बना  दी  दूसरी  बात  यह  है  कि  अनेक  कम्पनियां  तथा  अनेक  व्यक्ति  जो  पोलिएस्टर
 चिप्स  का  आयात  करते  हैं  व ेसीमा  शुल्क  की  चोरी  करते  हैं  जिससे  हमारी  विदेशी  मुद्रा  प्रभावत  हो
 रही  है  ।

 इसलिए  वतंमान  परिस्थितियों  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 में  उन  कम्पनियों  तथा  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कठोर  उपाय  और  कारगर  कार्यवाही  करने  के  लिए  कोई

 नीति  बनाई  है  जो  सीमा  शुल्क  की  चोरी  करते  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  करते  हैं  तथा
 जिनके  विरुद्ध  तस्करी  आदि  के  मामले  हैं  ?

 थओ  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जी  यह  एक  ठोस  उदाहरण  है  ।  हमें  जब  कभी  ऐसे  मामलों  का

 पता  चलता  तो  उसके  लिए  हम  कठोर  कार्यवाही  करते
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 श्री  घ्पाल  सिह  मलिक  :  पोलिएस्टर  पर  उत्पाद  शुल्क  कम  करने  से  निश्चित  रूप  से  कपाम
 उत्पादकों  के  हितों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  और  उन्हें  टत्पादन  लःगत  से  भी  कम  मूल्य  पर  कपास  बेचनी

 पड़ती  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्तमान  स्थिति को  ध्यान  में
 रखते  हुए  कपास  उत्पादकों  की  दक्षा  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
 +? ह्ः

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इस  प्रश्न  का  सीधा  संबंध  ओरके  सिल्क  मिल  तथा  उसके  विरुद्ध

 की  गई  कार्यवाही  से  किन्तु  हमें  कपास  उत्पादकों  के  हिलों  का  ध्यान  उनके  हमने  लम्बे  रेशें

 वाली  कपास  के  अतिरिक्त  भंडार  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दे  दी  हमारा  विचार  है  कि  यदि

 आवश्यक  तो  घागा  भी  निर्यात  किया  कपड़ा  भी  निर्यात  किया  जाता  है  ।  ये  सब  कांये

 कपास  उत्पादकों  के  हितों  को  ध्य/न  रखते  हुए  किए  जा  रहे  हैं  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  सरकार  ने  यह  बहुत  अच्छा  कदम  उठाया  किन्तु  बम्बई  की  कपडा  मिलें
 ओके  सिल्क  रिलाएन्स  एण्ड  बाम्बे  आदि  श्रमिकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  में

 संलग्न  है  तथा  उन्होंने  आयात  शुल्क  अदा  नहीं  किया  है  ।  रिलाएन्स  ने  27  करोड़  रुपए  का  उत्पाद  शुल्क
 अदा  नहीं  किया  यह  ठीक  है  कि  उनके  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  गया  लगभग  1500  एकड़  भूमि
 के  घोटाले  में  बाम्बे  डाइंग  का  हाथ  मैं  यह  जानना  चाहंता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  इन
 आशिक  अपराधियों  के  साथ  गंभीरता  से  निपटने  का  बहुत  सारे  मामले  मैं  ओर्क  सिल्क  मिल  के
 बारे  में  विशेष  प्रश्त  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  इन  80  खेपों  में  उन्होंने  हेरा-फेरी  को  यह

 एक  ऐसा  बड़ा  एकक  है  जो  गत  पांच  वर्षों  से लगादार  पनप  रहा  यदि  आप  विस्तार  में  जायेंगे  और

 उनके  दो  वर्ष  के  उत्पादन  और  लाभ  पर  ध्यान  तो  आप  देखेंगे  कि  इस  प्रकार  के  मामले  बहत  हैं  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  उस  नियोक्‍ता  के  बारे  में  अधिक  विस्तारपूर्वक-जांच-पड़ताल
 करायेगी  और  उस  नियोक्‍ता  के  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  करेगी  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हमने  रिलाएन्स  के  विरुद्ध  इस  शुल्क  की  चोरी  के  लिए  27  करोड़
 रुपए  का  नोटिस  जारी  किया  भूमि  के  घोटाले  के  बारे  मैं  तत्काल  कुछ  नहीं  कह  क्योंकि

 इसका  अधिकांश  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  यदि  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  है  तो  उसका  मुझे
 नहीं

 डा०  दत्ता  सामंत  :  एक  केन्द्रीय  मन्‍्त्री  भी  इसका  सदस्य  है  **

 एक  मामनोय  सदस्य  :  कोन  है  ?

 डा०  वत्ता  सामंत  :  बाम्बे  डाइंग  ।

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जहां  तक  अधिक  विस्तार  में  जाने  तथा  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न
 हम  नियमों  के  उल्लंघन  के  सम्बन्ध  में  बारीकी  से  जांच  करेंगे  ।
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 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  वित्तोय  सहायता  सम्बन्धो  नीति  में  परिबतंन

 *174.  श्रो  चित्त  महाताईं  )

 ।
 :  क्या  विक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार
 ने

 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  सम्बन्धी

 अपनी  नीति में  परिवर्तन  करने  का  निर्णय  किया

 यंदि  तों  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  जनादंस  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सातवीं  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  आबंटन  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा

 1980  में  अनुमोदित  किए  गए  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  के आधार  पर  किया  गया  तब  से  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  ने  फार्मूले  में  किसी  संशोधन  का  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।

 ॥॒

 श्री  चित्त  महाता  :  मन्त्री  महोदय  ने  यह्‌-उत्तर  दिया  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  गाडगिल

 फार्मूले  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।  किन्तु  4  1985  के

 में  प्रकाशित  समाचार  से  विदित  होता  है  कि  हरियाणा  में  जमुना  के  ऊपर  बनाये  गये  ऊंचे  पुल

 का  उद्घाटन  करते  हुए  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ने  कहा  है  कि  भारत  सरकार  कार्यनिष्पादन  और  आ्थिक

 विकास  की  दर  के  आधार  पर  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करने  के

 बारे  में  गंभी  रतापूवंक  विचार  कर  रही  मैं  माननीय  मन्त्री  महीदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 वरतित  गाडगिल  फार्मूले  के  अन्तगंत  राज्यों  को कितनी  सहायता  दी  जायेंगी  ।

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  सातवीं  योजना  में  राज्यों  को  कुल  27,384  करोड़  रुपए  की

 सहायता  दी  जायेगी  जबकि  छठी  योजना  में  यह्‌  केवल  16,099  क  रोड़  रुपए  को  सहायता  दी  गई  थी  ।

 झो  चित्त  महाता  :  मैं  यह  जामना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  पिछले  वर्षों  क ेसमान  ओवर

 ड्राफ्ट  की  अनुमति  यदि  तो  क्या  इसकी  कोई  सीमा  होगी  अथवा  नहीं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जी  नहीं  ।  ओवर  ड्राफ्ट  की  अनुमति  बिः  कुल  भी  नहीं  होगी  ।

 झ्रयोध्या  के  विकास  को  योजनां

 दर
 *176.

 ओ  निर्मल खत्रो  :  कया  संसदोय  कार्य  झोर  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे
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 .  क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  प्रमुख  धामिक  स्थानों  पर  पर्यटन  ओर  संस्कृति  के

 विकास  के  लिए एक  व्यापक  कायं  क्रम  बनाने  का

 क्‍या  सरकार  |इस  सम्बन्ध  में  अयोध्या  क ेविकास  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर

 रही

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  अयोध्या  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1984  में  एक  योजना  प्रस्टुत
 की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  झ्लौर  पर्यटन  मन्‍त्री  एच०  के०  एल०  :  परंटन  विभाग  ने
 राज्य  सरकार  के  परामश्श  से  अयोध्या  सहित  अनेक  परयंटक  केन्द्र  अभिनिर्धारित  किए  हैं  जिनका
 राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टर  के  मिले-जुले  संसाधनों  द्वारा  एकीकृत  विकास  किया

 से  राज्य  सरकार  ने  104  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  अधोष्या  घाटों  के

 सौन्दयंकरण  और  डिस्प्ले-ग़ाडनिंग  का  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  चूंकि  सौन्दयंकरण  ओर  डिस्प्ले

 गार्डनिंग  आदि  प्रमुंटन  विभाग  के  कार्यकलापों  के  अन्तर्गत  नद्दीं  इस  स्कीम  को  स्वीकार  नहीं  किया
 जा  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  प्यंटन  विभाग  के  मानदंडों  के  मुताबिक
 प्रस्ताव  को  पुनः  तैयार  करें  ।

 [  हिन्दी

 श्री  निर्मल  खत्री  :  मेरा  प्रश्न  माननीय  मन्त्री  जी  के  उत्तर  से  संबंधित  अयोध्या
 को  पर्यटक  केन्द्र  निर्धारित  किया  गया  है  और  उसके  विकास  की  कोशिश  की  मैं  समझता  हूं
 कड़े-बड़े  सहानगरों  तक  ही  पर्यटन  विभाग  अपने  को  सीमित  रखता  कया  कोई  मानक

 नीतियत  निर्णय  पिछले  दिनों  ऐसा  लिया  गया  है  जिसके  तहत  छोटे-छोटे  जो  स्थल  हैं--चाहे  वे  धामिक
 कृन्द्र  हों  अथवा  कोई  और  उनकी  महत्ता  हो--उनको  भी  लेने  में  प्राथमिकता  निर्धारित  की  जायेगी  ?

 श्री  एच  के  ०एल०  मगत  :  आनरेबल  संसद  सदस्य  स्रे  मैं  कहना  ऋ्राहता  हूं  कि  जो  वे  सुझाव
 दे  रहे  हैं  कि  दूस  री  जगहों  को  भी  लेना  ध्यात्  बड़ी-बड़ी  जगहों  पर  ही  दिया  मया  तो  ध्यान
 बड़ी  जगहों  पर  इसलिए  दिया  गया  कि  वहां  ज्यादा  टूरिस्ट  आते  शभ्रत्र  कोई  छोटा  शहर  हो  लेकिन

 टूरिस्ट  ज्यादा  जाते  हों  तो  उसकी  तरफ  ज्यादा  ध्यान  जाना  च्राहिए  -  मैं  उनकी  इस  बात  से  सहमत
 पूरे  देश  में  ऐसे  कुल  441  सेन्टर्स  आर्डेटिफाई  किए  गए  दूरिस्ट  कहां  ज्यादा  जाते  प्रायर्टी  किसको
 दी  जाए  उसमें  छोटे-बड़े  टाउन  का  कोई  सवाल  न  हो  बल्कि  टूरिस्ट  ज्यादा  जाते  हैं

 इस  क्राइटी  रिया  को
 देखकर  प्लेसेज्ञ को  आइडेंटिफाई  करके  रिसोर्सेज्ञ  को  देखकर  जनको  ड़ेवलप  करने  में  मदद  दी  जायेगी  ।

 1$
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  भी  एक  सुझाव

 मथुरा  को  मैंने  देखा  है  वहां  जान ेके  साधन  ठीक  नहीं  मन्दिरों  को  तो  वे  लोग
 अपने  आप  देखेंगे लेकिन

 पानी  और  आने-जाने  का  सारा  प्रबन्ध  देखना  चाहिए  क्योंकि  वे  ऐसे  स्थान  हैं

 जिनसे  नेशनल  इंटिगरेशन  होता  साउथ  से  बहुत  अधिक  लोग  वहां  पर  आते  मैंने इस  बारे  में
 लिखकर भी  आपको  भेजा  आप  जरा  इसको  ध्यान  से  देखियेगा  ।

 श्री  एच०के०एल०  भगत  :  मैं  आपके  सुझाव  को  स्टेट  गवनंमेन्ट  से फालो  करूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फालो  ही  नहीं  करना

 ]|

 इसे  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  बालकवि  बे  रागो  :  हसमें  पुष्कर  को  भी  जोड़  लें  तो  बड़ी  कृपा  होगी  ।

 श्री  निर्मल  खत्नो  :  इसी  सन्दर्भ  में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  वहां  पर  सांस्कृतिक  विकास  और
 संस्कृति  को  अक्षुण्ण  रखने  के  लिए  और  पुराने  समय  के  बहुत  से  हस्तलिखित  प्रामाणिक  रामायण  जो
 भिन्‍न  भाषाओं  में  लिखे  गए  हैं  और  आज  धीरे-धीरे  लुप्त  होते  जा  रहे  उनको  सुरक्षित  रखने  के
 ताकि  आगे  आने  वाली  पीढ़ी  उनका  लाभ  उठा  सके  कया  इस  तरीके  का  कोई  संग्रहालय  खोलने  का
 विचार  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  से  स्वयं  अपने  पहल  पर  करेगी  ?

 शो  एच०  के०  एल०  मगत  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  जो  दूसरा  प्रश्न  किया  है  उसका  सम्बन्ध
 मेरे  मन्त्रालय  से  नहीं  इसके  लिए  उनको  मेरे  विचार  से  कल्चरल  या  किसी  अन्य  मिनिस्ट्री  से कहना

 वसे  निजी  तौर  पर  मुझे  उनका  यह  सुझाव  बहुत  अच्छा  लगा

 क्री  मोहम्भद  भ्रम्यूव  खां  :  सदरे  जिस  तरह  से  कनाडा  की  खूबसूरती  मश  हर  हैं  लसी
 तरह  से  राजस्थान  में  झुंअनू  और  सीकर  में  वीरता  के  बारे  में  भी  बड़ी  कथायें  हैं  और  वहां  पर

 दूसरी  बड़ी  सौंदर्य  की  चीजें  भी  किले  हवेलियां  हैं  इसलिए  मैं  जानना  चाहूंगा  क्‍या  झुंझनू  और

 सीकर  को  भी  इसमें  लिया  जायेगा  या  नहीं  ।

 भ्रध्यक्ष  मह्ेदय  :  जो  पुरानी  कलाकृ  तियां  हैं  उनको  बचाने  की  बात  कर  रहे

 श्री  एच०  के०  एल०  मगत  :  राजस्थान  तो  बहुत  सुन्दर  बहुत  रोचक  है  वहां  पर  ऐसी  बहुत
 सी  जगह हैं  जो  टूरिज्म  के  लिए  डेवलप  की  जा  सकती  हैं  जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  राज्य

 सरकार  जो  सुझाव  देगी  माननीय  सदस्य  जो  जिक्र कर  रहे  उस  पर  भी  हम  जरूर  विचार
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 एक  शब्द  मैं  और  कहना  चाहता  जो  सुझाव  आपने  दिया  उसमें  खाली  फालो-अप  करने

 की  बात  नहीं  मैं  थोड़ा-सा  एक्सप्लेन  कर  रहा  बहुत
 ही

 ठीक  आपने
 कहा  बहुत-सी  चीजों

 ट्रांसपोर्ट  वे-साइड  फैसिलिटीज  एन्वायमॉट  में  बहुत-सी  रिलीजस  प्लेसेज  उनके  इर्द-गिर्द
 रास्तों  में  बहुत  ध्यान  देने  की  जरूरत  उनमें  स्टेट  गवर्नमेंट  से  कहा  जा  सकता  मैं  कोशिश  1

 यदि  हमारी  पालिसीज  में  आता  है  तो  उसमें  भी  हम  कोशिश  करेंगे

 [  भ्रनवाद  ]
 तक  J

 श्री  ए०  चाल्स  :  शंखुमुगम  समुद्र  तट  देश  में  सबसे  सुन्दर  समुद्र  तटों  में  से  है  तथा  शंखुमुगम
 से  कोवालम  तक  12  किलोमीटर  का  तटीय  क्षेत्र  भी  देश  का  सबसे  सुन्दर  हिस्सों में  से  ह ैतथा  इस  12
 किलोमीटर  के  तटीय  क्षेत्र  को  मेरीन  ड्राईव  की  तरह  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  क्या  मैं  माननीय
 मन्‍्त्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  इसे  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  लेकर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पूरा  किया
 जायेगा  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  सभी  रास्ते  कोवलम  को  जाते  हैं  |

 श्री एच०  के  ०
 एल०  मगत  :  जैसा  मैंने  पहले  कहा  है  कि  जो  सुझाव  और  स्कीम  स्टेट  गवर्नमेंट्स

 की  तरफ  से  आते  उस  पर  विचार  करेंगे  और  अगर  आनरेबल  मेम्बर  भी  लिखते  हैं  तो  हम  स्टेट

 गवनेमेंट से  कहेंगे  कि  विचार  उसके  बाद  फ!इनेन्स को  देखते हुए  कितना  रुपया दे  सकते  इन
 चीजों पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 [  भ्नुवाद ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।  यह  पूरा  हो  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न--श्रीमती विभा  घोष  गोस्वामी
 **

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय
 ***

 श्री अमर  सिंह  राठवा***

 अगला  प्रशन--प्रो०  के०  वी०  थामस  |

 प्राकृतिक  रबड़ का  झ्रायात

 *179,  प्रो  ०के०  वो  थामस+

 श्री  प्रमर  सिह राठवा

 (©)  क्‍या  सरकार
 ने  प्राकृतिक  रबड़  का  तत्काल  आयात  करने  के  लिए  प्राधिकार  किया

 )

 +  क्‍या  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 यदि  तो  इस  वर्ष  प्राकृतिक  रबड़  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  किये  जाने  की

 सम्भावना

 क्‍या  रबड़[उत्पादकों  पर  इसका  कोई  प्रैभाव  पड़ेगा  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  और
 ,

 विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  लिए  देश  में  प्राकृतिक  रबड़ का  उत्पादन  बढ़ाने हेतु  क्या  कदम
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुशोंद  झालम  :  से  एक  तिवरण

 पटल  १२  रखा

 विवरण

 ह  से  1985-86  में  प्राकृतिक  रबड़  के  सम्भावित  आयात  लगभग
 29,000  मै०टन  हो  सकते  हैं  घरेल  कीमतों  को  स्थिर  स्तरों  पर  जो  कि  उत्पादकों  के  लिए  लाभकारी

 बनाए  रखने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयातित  रबड़  की  समय  निर्धारण

 रिलीज  कीमत  के  बारे  में  निर्णय  लिए  जाते  हैं  ।

 रबड़  बोर्ड  उपज  कर्ताओं  के  लिए  विस्तार  परामर्श  वर्षा  सुरक्षा
 अधिक  रोपण  सामग्री  आदि  प्रदान  कर  रहा  है  और  देश  में  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से

 रबड़  की  खेती  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  भी  अनुसंधान  कार्य  कर  रहा

 प्रो०  के०  बी०  यामस  :  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  सभा  पटल  १२  रखें  गश  विवरण  से  पता
 चलता  है  कि  1985-86  में  प्राकृतिक  रबड़  करा  सम्भावित  आयार्त  लगभग  29,000  मीट्रिक  टन  हो
 सकता  नारियल  के  तेल  का  औद्योगिक  तेल  के  रूप  में  तथा  जनरल  लाइसेंसਂ  के  अन्तगंत

 आयात  करने  से  केरल  के  नारियल  कृषकों  की  कमर  ही  टूट  गई  इसी  प्रकार  से  प्राकृतिक  रबड़  के
 आयात  के  निर्णय  से  केरल  के  रबड़  उत्पादकों  को  बहुत  ही  घकका  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार

 हमारे  यहां  के  प्राकृतिक  रबड़  की  पैदावार  इस  वर्ष  तथा  अगले  वर्ष  देश  की  जरूरत  को  पूरा  करने  में
 पर्याप्त  होगी  ।  अगर  यह  जानकारी  सही  है  तो  क्या  सरकार  के  इस  निर्णय  पर  पुनः  विचार  किया
 जायेगा  और  अगर  आप  रबड़  आयात  करते  ही  हैं  तो  क्या  आयातित  रबड़  को  स॒रक्षित  भंडार  की  तर
 रखा

 श्री  रू्शोदि  झालम  खां  :  हमारे  यहां  निश्चित  रूप  से  रबड़  की  कमी  है  तथा  उत्पादन  और
 वास्तविक  आवश्यकता  में  30,000  मौ०  टन  का  अन्तर  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  से  अवश्य
 मत  हूं  कि  इस  आयातित  रबड़  की  बिक्री  तभी  की  जाए  जब  देशी  रबड़  बाजार  में  उपलब्ध  न  हो  या
 फिर  इसकी  कीमत  16,500  रुपये  प्रति  टन  से  ज्यादा  हो

 प्रो०  के०  बोी०  धासस  :  पिछले  सत्र  में  प्राकृतक  आपदाओं  पर  चर्चा  के  दोरान  सदन  में  इस

 18



 &  मौखिक  उत्तर

 बात  का  आश्वासन  दिया गया  था  कि  विशेष  रूप  से  केरल  के  रबड़  को  रबड़  बोर्ड

 तथा  तन्य  वस्तु  बोर्डों  द्रारा  सहायता  दी  जायेगी  जिन्हें  भूस्खलन  आदि के  कारण

 काफी  नुक्सान  हुआ  परन्तु  अब  हम  देखते  हैं  कि  उस  आश्वासन  को  पूरा  नहों  क्‍या  माननीय

 मंत्री जी  इसकी  जांच  करवाएऐंगे  ?

 श्री  खुशोंद  भ्रालम  खां  :  जहां  तक  आश्वासन  का  सम्बन्ध  काफी  कार  पूरे  किए  गए  हैं  और

 अगर  मैं  उन्हें  पढ़कर  सुनाऊं  तो  सदन  का  काफी  वक्‍त  लगेगा  !  मैं  इसे  माननीय  सदस्य  को दे  देता
 ढ़ पर हृ

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  सरकार  को  रबड़  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  देश  के
 टायर  निर्माता  संघ  का  कोई  ज्ञापन  मिला  है  और  यदि  तो  उन्होंने  रबड़  को  कितनी  मात्रा  आयात
 करने  की  मांग  की  है  ?

 भरी  खुशोंद  भ्रालम  खां
 :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  उत्पादन  तथा  कुल  आवश्यकता

 में  लगभग  29,000  मो०  टन  का  अन्तर

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  सरकार  को  टायर  निर्माताओं  का  कोई
 ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 श्री  खुशोंद  झालम  खां  :  वे  भी  रबड़  के  उपभोक्ता  हैं  अतः  स्वाभाविक  ही  है  कि  वे  रबड़  की

 मांग

 श्रो  सुरेश  कुरूप  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहों  दिया  गया  मैं  जानना  चाहता  था  कि

 क्या  सरकार  को  टायर  निर्माताओं  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है

 श्री  खुशोंद  ध्रालम  खां  :  महोदयਂ  ज्ञापन  के  बारे  में  मुझे  देखना  पड़ेगा  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  महोदय  अगर  आप  मुझे  अनुमति  तो  मैं  एक  बहुत  हो  उपयुक्त
 प्रश्न  पूछूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  नहीं  ।  मैं  अगले  प्रश्न  पर  आ  रहा  हूं  ।  आज  मैं  नियम  में  कोई  ढिलाई

 नहीं  दूंगा  अन्यथा  इससे  मुझे  नुक्सान  होगा  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन
 :

 यह  बहुत  ही  प्रासंगिक  प्रश्न  क्‍या  मैं  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  अगली  ब।र  ।  आज  आप  एक  बार  पृछ  चुके

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  महोदय  कल  और  आज  के  हमारे  अनुभव  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  एक

 दिन  में  पूछे  जाने  वाले  अधिकतम  मोौद्धिक  प्रश्नों  को  संख्या  को  बढ़ा  दिया  जाना
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 जो  सदस्य  पहले  अनुपस्थित  वो  अगर  इस  समय  मौजूद  हो  तो  अपना  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं***  **  मैं

 देखता  हूं  कि  उनमें  से  कोई  भी  सदस्य  नहीं  अब  हम  अगले  मद  को

 ]

 2,  शी  जय  प्रकाश  झग्रवाल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  में  अब  तक  कितने  स्वर्ण  आभूषणों  का  निर्यात  किया  गया

 स्वर्ण  आभषणों  के  विश्व  बाजार  में  भारत  का  योगदान  कितना  और

 विश्व  बाजार  में  स्वर्ण  आभूषणों  की  बढ़ती  हुई  भांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 द्वारा  भारत  से  स्वर्ण  आभूषणों  के  निर्यात  में  वद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुक्लोद  स्‍झालम  रीकरण  के

 दोरान  भारत  से  स्वर्ण  आभूषण  के  निर्यात  उत्पाद  करोड़  रु०  होने  का  अनुमान

 )  स्वर्ण  आभूषण  के  भारतोय  निर्यात  कीमती  धातुओं  के  आभूषण  में  विश्व  व्यापार  में

 नगण्य  अंश  है  ।

 स्वर्ण  आभूषण  के  निर्यात  उत्पादन  को  शासित  करने  वाली  नीतियों के  उदारीकरण  के
 अलावा  स्वर्ण  आभषण  निर्यातों  के  लिए  उत्पाद  तथा  बाजार  विकास  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा
 उठाये  गये  महत्त्वपूर्ण  कदमों  में  से  कुछ  हैं  ।

 ]

 यात्रो-सामान  संबंधो  रियायत  का  दुरुपयोग

 *[64.  भ्री  महेन्द्र  सिह  :  क्‍या  घित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  संसद  को  लोक  लेखा  समिति  ने  यातायात  ट्रंफिक  के  प्रसार  से

 यात्री

 सामान नियमों के अन्तर्गत दी जाने बाली रियायत का बड़े पेमाने पर दुरुपयोम किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और यदि तो इसे ध्यान में रखते हुए इस देश से पड़ोसी वेशों को ऐसा सामान ले जाने 20
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 वहां से  इस  देश  में  ऐसा  सामान  लाने  के  जिससे  इस  देश  में  तथा  विदेशों  के  मूल्यों में  अन्तर

 होने  के  कारण  काफी  मुनाफा  होता  पड़ौसी  दैशों  की  बार-बार  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  द्वारा  इन
 नियमों  के  दुरुपयोग  को  रोकने  हेतु  कण  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनाबंन  :  आठवीं  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  की

 गई  लोक  लेखा  समिति  की  सातवीं  रिपोर्ट  में  समिति  ने  यह  अनुरोध  किया  था  कि  सरकार  को  एक  ऐसी

 पद्धति  तैयार  करनी  चाहिए  जिसमें  असबाब  नियमों  के  दुरुपयोग  को  रोकते  हुए  यात्रियों  की  शीक्र

 निकासी  की  व्यवस्था  की

 श्रीलंका  और  मालदीव  से  आने  वाले  यात्रियों  के  लिए  असबाब  को  निःशुल्क  लाये  जाने

 की  जो  सुविधा  उसे  कम  कर  दिया  गया  क्योंकि  यात्रा-लागत  कम  होने  की  वजह  से  उसका
 पयोग  हो  रहा  था  ।  नेपाल  से  आने  वाले  यात्रियों  को  नि:शुल्क  सामान  लाये  जाने  की  सुविधा  नहीं  दी
 जाती  यदि  तुलनात्मक  रूप  से  देखा  जाए  तो  अन्य  देशों  की  उच्च  यात्रा  लागत  के  कारण  ऐसे
 गमन  की  गंजाइश  कम  हो  ये  नियम  केवल  वास्तविक  असबाब  के  लिए  हैं  और  सीमा  शूल्क
 अधिकारी  अब  वाहकों  को  रोकने  के  साथ-साथ  उनमें  रखे  गए  माल  को  जब्त  करने  के  लिए  भी  सशक्त

 हवाई  अड्डों  पर  पर्याप्त  सुविधाओं  की  कमी  की  वजह  से  और  इस  रूपाल  से  कि  वास्तविक  यात्रियों
 को  कोई  असुविधा  नहीं  हवाई  अड्डे  पर  स्थित  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  वाहकों  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  में  रकावट  होती  किन्तु  सीमा  शुल्क  के  नए  टमिनलों  के  बन  जाने  से  सीमा  शुल्क  अधिका री  इस
 क्षेत्र  में  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रभावशाली  बन  सकेंगे  ।

 सिथेटिक  रबड़  का  भ्रायात

 *165.  श्री  के०  रासमति  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राकृतिक  रबड़  को  तरह  सिथेटिक  रबड़  का  आयात  सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  न

 किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तगंत  सिथेटिक  रबड़  के  आयात  के  कारण
 आपान  और  दक्षिण  कोरिया  द्वारा  देश  में  इसकी  भरमारी  कर  दी  गई  ओर

 यदि  तो  विदेशों  द्वारा  बहुत  कम  दामों  पर  सिथेटिक  रबड़  को  इस  प्रकार  की  जाने

 बाली  भरमारी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  प्रालम  :  सरणीकरण  या  तो  खाद्य  तेलों

 जैसी  अन्तग्रंस्त  मद  की  संवेदनशीलता  की  वजह  से  सरकारी  नीति  के  कारणों  या  ठोस  वाणिज्यिक

 कारणों  से  अर्थात्‌  कीमत  का  लाभ  उठाने  के  लिए  बल्क  खरीदारी  के  कारण  बेहतर  व्यापार  शर्तों  के

 लिए या  जहां  आयातों को  विनियमित  तथा  मानिटर  करना  आवश्यक  समझा  किया  जाता
 सरकार  से  वतिथेटिक  रबड़  का  सरणीकरण  न  करना  उपयुक्त  समझा

 31



 लिखित  उत्तरे  29  1985

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  कमी

 +]  67.  श्री मोहनमाई पटेल  ]
 ५  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चिन्ता  मणि  जेना  है  हि

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किन-किन  मुख्य  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और

 वर्ष  1983-84  तथा  1984-85  के  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा कुल  कितने  मूल्य  के  माल  का
 निर्यात  किया

 क्या  राज्य  व्यापा  ८  निगम  द्वारा  किये  जाने  वाले  निर्यात  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वर्ष  1985-86  5-86  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  हैं  तथा  आज  तक  कितने  मूल्य  के  माल  का

 निर्यात  किया  गया  और

 निर्यात  वृद्धि  करने  और  वर्ष  1985-86  के  लिए  लक्ष्य  की  प्राप्ति  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 निर्धारित

 बस्त्न  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशीद  प्लालम  राज्य  व्यापार  निगम  की
 निर्यात  की  मुख्य  मर्दे  हैं  पटसन  अरण्डी  का  चमड़ा  तथा  चमड़ा —  ह  ा
 उत्पाद  जिसमें  फूटवियर  ओर  इसके  संघटक  शामिल  सूती  वस्त्र  तथा  सिले  सिलाये
 तथा  सीरा  तथा  अफीम  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  1983-84  और  1984-83  के
 दोरान  796  करोड़ रु०

 और  720  करोड़  रुपये  के  निर्यात  किए

 और  1982-83  की  तुलना  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  निर्यातों  में  1983-84 के
 दौरान  26  प्रतिशत  की  वृद्धि  1984-85  5  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निभ्म  के  निर्यात  में  वर्ष  के

 दोरान  चीनी के  निर्यात में  तीक्न  गिरावट  और  चमड़ा  1  लाख  दाने  के  गेर-सरणी  करण  के  कारण  गिरावट

 भाई  ।

 और  1985-86  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  का  निर्यात  लक्ष्य  716  करोड़  रु०

 है  ।  5,  85  के  दोरान  125  करोड़  रुपये  के  निर्यात  1985-86  के  लिए
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 रिठ  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :  --

 (1)  प्रतिष्ठित  विनिर्माताओं  और  सप्लायरों  को  नामां त  करके  सप्लाई  आधार  को  मजबूत
 किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  राज्य
 व्यापार  निगम  की  खरीद  शक्ति  को  प्रतिकारी  व्याप  सौदों  के  द्वारा  अधिकतम

 निर्यात  करने  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 गोपाल  दिल्ली  के  फ्लेट  मालिकों  के  बीमा  दावों  के  निपटान  में  विलम्ब

 #]68.  श्रीमती  एन०  पी०  भांसी  लक्ष्मी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  मालूम  है  कि  योपाल  दिल्ली  के  जिसमें  वर्ष  1983  में  आग  लगी
 फ्लैट  मालिकों  को  अभी  तक  उनके  बीमे  के  दावों  की  राशि  नहीं  दी  गई

 कितने  फ्लंट  मालिकों  को  बीमे  के  दावों  का  भुगतान  नहीं  किया  गया

 कया  उन्हें  यह  भी  मालूम  है  कि  इनमें  से  कुछ  और  फ्लेटमालिक  सेवानिवृत्त  सरकारी

 कर्मचारी  ओर  भूतपूर्व  सैनिक  हैं  और  उक्त  विलम्ब  के  कारण  वे  बुरी  तरह  कुप्रभावित  हुए  और

 उनके  दावों  का  शी  प्र  भुगतान  कराने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  ओर  क्योंकि  इस  इमारत
 की  बीमा  पाख्तिसी  ओरिएण्टल  इंश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  से  यनाइटेड  टावर्स  प्राइवेट  लिमिटेड
 के  नाम  से  ली  गई  थी  न  कि  इमारत  में  फ्लैटों  के  व्यक्तिगत  मालिकों  के  नाम  इसलिए  इन  फ्लेटों  के
 व्यक्तिगत  मालिकों  को  बीमा  दावों  की  कोई  अदायगी  नहीं  की  जा  सकती  थी  ।

 सरकार  को  इस  संबंध  में  अन्यों  के  साथ-साथ  गोपाल  टावर  फ्लैट  ऑनर्स  एसोसिएशन  से
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे

 ओरिएण्टल  इंश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  ने  अब.अन्य  बातों  के  साथ-साथ  फ्लैट  ऑन

 एसोसिएशन  के  अभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखते  बीमित  द्वारा  दायर  किए  गए  दावे  की  देनदारी  को

 स्वीकार  करने  का  निश्चय  कर  लिया  है  और  उसने  क्षति  का  निर्धारण  करने  के  लिए  सर्वेक्षकों  की

 नियुक्ति  कर  दी

 च्वीन को  लोह  भ्रयस्क का  निर्यात

 * 169.
 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक

 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीन  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  ने  भारत का  दौरा  किया  था  भौर  देश  में  खनिजों  के
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 निर्यात  के  लिए  विभिन्‍न  सुविधाओं  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  की

 कया  इस  प्रतिनिधिमण्डल  ने  चीन  को  लौह  अयस्क  के  निर्यात  की  संभावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  उड़ीसा  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उड़ीसा  का  दौरा  करने  के  बाद  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  चीन  सरकार  ने  भारत  से  लौह-अयस्क  का  आयात  करने  की  इच्छा  प्रकट  की

 ओर

 (=)  यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मँत्री  खशींद  आलम  :  ओर  जी

 प्रतिनिधिमंडल  भारतीय  लौह  अयस्क  की  क्वालिटी  से  प्रभावित  हुआ  है  ।

 चीन  द्वारा वर्ष  1986  के  दौरान  भारत से  1  से  1.5  मिलियन  में०  टन  लोह  अयस्क
 आयात  करने  की  संभावना

 सूतो  से  भिन्‍न  कपड़े  पर  मूल्य  अंकित  करनाਂ

 #17).  श्री  यश्षवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूती  से  भिरन  कपड़े  पर  मूल्य  अंकित  करने  की  योजना  लागू  करने  का  सरकार का
 विचार  और

 यदि  तो  इस  योजना  को  कब  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  !

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  प्रालम  :  और  सरकार  को  सूती
 कपड़े  पर  कीमत  की  मोहर  लगाने  की  वर्तमान  योजना  को  गैर  सूती  बस्त्रों  तक  बढ़ाने  के  संशोधित  वस्त्र
 नियंत्रण  आदेश  प्राप्त  हुए  नियंत्रण  आदेशों  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  पहले  ही  कार्यवाही  आरम्भ
 कर  दी  गई

 खनन  उद्योग  के  क्‍्राधनिकोकरण  का  कार्यक्रम

 +]73.  श्री  श्लोबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  खतन  उद्योग  के  आधुनिकीकरण के  बारे  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  एक  महत्वाफांक्षौ कार्य  क्रम  तैयार  किया  गया
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 यदि  तो  प्रौद्योगिकी  के  स्तर  को  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  चूंकि  इस्पात  और  सीमेंट  के

 खनिज  उत्पादों  पर  अत्यधिक  निर्भर  खनन  लागत  को  कम  करना  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  कि  अर्थव्यवस्था  में  सामान्य  मुद्रास्फीति  न  होने  पाये  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  खनन  पद्धतियों  का
 करण  एक  सतत  प्रक्रिया  खनन  के  बारे  में  किये  गये  उपाय  आमतौर  पर  खनन  परियोजना  के

 अभिन्‍न  अंग  होते  इस  विभाग  के  अधीन  सरकारी  उपक्रमों  की  खानों  के लिए  आधुनिकीकरण
 क्रम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  तैयार  किये  गये  हैं  ।  सरकारी  उपक्रमों  अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  कापर

 हिन्दुस्तान  जिक  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  भारत  गोल्ड  माइंस  लि०  आदि  की

 खानों  के  लिए  उनकी  अपनी  आधुनिकीकरण  की  योजनाएं  हैं  ।  विभाग  की  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 योजना  के  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्तावित  परिव्यय  लगभग  65  करो  ड़  रुपये  का
 इसमें  समुन्नत  कार्य  चालन  प्रणा  समुन्नत  संसाधन  बेहतर  कार्येनिष्पादन  हेतु  विकास

 और  नई  प्रौद्योगिकी  का  विकासोन्मुख  उत्पादकता  और  पर्यावरण  नियंत्रण  में  अयस्क

 शोधन  हेतु  सुविधाएं  बढ़ाना  आदि  की  योजनाएं  शामिल  हैं  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  कोयले  की  खानों  के  बारे  में  विश/ल  क्षमता  वाले  खुदाई  उपकरण

 आधुनिक  बिजली  सपोर्ट  लॉगवाल  टेलीमॉनिटरिग  प्रणाली  आदि  की
 व्यवस्था  का  विचार  इसी  प्रकार  अलौह  धातुओं  का  उत्पादन  करने  वाले  सरकारी  यूनिटों  की  खानों
 में  जहां  संभव  वहां  आधुनिक  उपकरण  और  तकनीकें  आरंभ  की  जा  रही  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  आधुनिक  उपकरण  ओर  मशीन  री  लगाने  के  साथ-साथ  खनन  कार्यों  में  आधुनिक
 तकनीकी  जानकारी  के  आयात  के  लिए  संभव  व्यावहारिक  सीमा  तक  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ताकि
 खनिजों  की  उत्पादन  लागत  में  पर्याप्त  कमी  की  जा  सके  ।  इस्पात  और  सीमेन्ट  आदि  जंसे
 खनिजों  पर  आधारित  उद्योगों  के  लिए  अपेक्षित  खनिजों  कां  सरकारी  और  गेर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में

 खनन  किया  जा  रहा  लागत  कम  करने  के  लिए  सरकारी  और  साथ  ही  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  को
 प्रग्नत्न  करने  पड़ेंगे  ।  यद्यपि  इस  दिशा  में  किन्हीं  विशिष्ट  उपायों  का  उल्लेख  करना  कठिन  फिर  भी
 परकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  स ेजोर  देकर  कहा  जा  रहा  है  कि  वे  अपने  लागत  ढांचों  की  समीक्षा  करेंगे  और
 लागत  में  कमी  लाएं  त।कि  उनके  उत्पाद  कीमत  की  दृष्टि  से  प्रतियोगी  बन  सके  ।

 प्राटोमेटिक  लाइसेंसिंग  प्रणाली  लाग्‌  करने  का  प्रस्ताव

 *175.  डा०  गौरो  शंकर  राजहंस  ]
 :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  मुकल  वासनिक

 क्‍या  भारतीय  लघु  और  मध्यम  निर्यातक  परिषद्‌  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि
 वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  किसी  जटिल  प्रक्रिया  का सामना  किए  बिना  मूल  सामग्री  प्राप्त  करने  की
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 सुविधा  देने  हेतु  आटोमैटिक  ल।इसेंसिंग  प्रणाली  लागू  की

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  लघु  और  मध्यम  निर्यातक  परिषद  के  अभ्यावेदन  की  जांच
 की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  खुशोंद  झ्ालम  :  से  ऐसे  कुछ  अभ्वावेदन

 मिले  हैं  जिनमें  सरकार  से  आटोमैटिक  लाइसेंसिंग  प्रणाली  आरम्भ  करने  हेतु  अनुरोध  किया  गया  है

 किन्तु  इस  सुझाव
 से  सहमत  होना  संभव  नहीं  हो  पाया  इस  मामले  की  अभी  भी  जांच  की

 जा  रहो

 वेहरादून-मसरी  में  चना  पत्थर  का  खनन

 177.  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  गंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देहरादून-मसूरी  में  चूना-पत्थर  के  खनन/उत्ख॑नन  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए
 श्री डी०  एन०  भागंव  की  अध्यक्षता  में  गठित  कार्यकारी  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर

 दी

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरणश

 रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  यह  हैं  कि  प्रत्येक  बर्ष  1.1  म्ि०  टन  से  1.5  मि०  टन  के  उत्पादन  के

 लिए  40  ऊकि०  मीटर  विस्तार  में  1000  हैः  क्षेत्र  में  खनन  किया  जा  रहा  जो  बहुत  अधिक
 कार्यकारी  दल  ने  खनन  को  दो  श्रेणियों  में  बांदा  20  खनि  पट्टों  वाली  प्रथम  श्रेणी
 खनन  प्रयोजनों  के  उपयुक्त  पायी  गई  तथापि  पट्टाघारियों  को  खानों  के  व्यवस्थित

 उपयुक्त एवं  योग्य  तकनीकी  कामिकों  आदि  की  भर्ती  के  बारे  में  कुछ  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  को  कहा

 गया  दूसरी  श्रेणी
 में  46  खनि  पट्टे  जिनको  समाप्त  करने  की  कार्यकारी  दल  ने  सिफारिश  की  है  ।

 उद्यमियों  को  पूर्वेक्षण  लायसेंस  लिए  गवेषण  किये  बिना  तथा  खनिपट्टा  आवेदन-पत्र  के  साथ  ख्षतन
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 योजना  संलग्न  किए  बिना  किसी  क्षेत्र
 क ेलिए  सीधे  नये  खनन  पट्टे  न  दिए  चूना  पत्थर  के  लिए

 गौण-खनिज  के  रूप  में  पदरा  न  दिया  भारतीय  खान  ब्य  रो  तथा  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  को
 सुदृढ़  बनाया  जाए

 कार्य  कवीरी  दल  की  रिपोर्ट  पर  सचिवों  की  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  समिति  ने

 विद्यमान  कानूनी  प्रावधानों  की  समीक्षा  विदोहन  योजना  तैयार  भारतीय  खान  ब्यूरो  तथा

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  को  सुदृढ़  करने  की  सिफारिश  की  इसी  रूरल  लिटीगेशन  एंड

 एन्टाइटलमैंट  दे  ने  देहरादून  तथा  मसूरी  क्षेत्र  में  चूना  पत्थर  के  खनन  के  विषय  में  एक
 रिट  याचिका  दायर  कर  दी  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अपने  दिनांक  12  1985  के  आदेश  द्वारा

 कुछ  खानों  को  बन्द  करने  तथा  खनन  पट्टों  को  समाप्त  करने  का  निदेश  दिया  कुछ  अन्य  खनन  पट्टों
 के  संबंध  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  ग्रामीण  विकास  विभाग  के  सचिव  श्री  डी०  बंद्योपाध्याय  की  अध्यक्षता

 में  एक  समिति  नियुक्त  की  जो  उनको  चालू  रखने  की  वांछनीयता  की  जांच  करेगी  ।  कुछ  अन्य  द्ानों

 को  चलाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  बशर्तें  कि  वे  नियमों  तथा  विनियमों  का  अनुपालन  करें  ।  खान  ओर

 खनिज  और  अधिनियम  तथा  उसके  अन्तर्गत  बने  नियमों  में  संशोधन  विचाराधीन
 हैं  |  भारतीय  खान  ब्यूरो  में  कमंचारी  संख्या  में  बुद्धि  की  नई  जिन  क्षेत्रों  में  सर्वोच्च  न्यायालय  के

 आदेशों  के  अनुसार  खनन  बन्द  किया  गया  वहां  भूउद्धार  तथा  भूसंरक्षण  के  लिए  पर्यावर  ण  लजिदभ्वया

 द्वारा  पर्यावरण  टास्क  फोर्स  का  गठन  किया
 100  00

 | ध्वज

 रुप्ण  श्रौद्योगिक  एककों  से  ऋण  को  वसूली

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  बिक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 »  यह  सच  है  कि  ओद्योगिक  क्षेत्रों  को दिये  गए  ऋणों  का  लगभग  8  प्रतिशत  भाग  रुग्ण

 ओऔद्योगिक  एककों  के  पास

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  रुणण  औद्योगिक  एककों  से  यह  ऋण  वसूल  करने  के  लिए
 प्रभावका री कदम  उठाए

 रुग्ण  औद्योगिक  एककों  से  ऋण  की  राशि  वसूल  करने  के  लिए  अब  तक  किये  गए  उपायों
 का  ब्योरा  क्‍या  और

 उक्त  उपायों  के  परिणामस्वरूप  अक्तूबर  1985  तक  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ?

 _
 वित्त  सध्तालय  में  राज्य  मस्त्रो  जनादंन  दिसम्बर  1984  के  अन्त  में

 हाल  के  अनन्तिम  आंकड़ों  के  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  रुग्ण

 ध्की

 एककों को  दिए  गए  अग्निमों  की  बकाया  राशि  उनके  क्षुल  त्ग्मिमों  का  7.8  प्रतिशत
 1
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 और  बेंकों  द्वारा  औद्योगिक  एककों  को  दिये  गए  ऋणों  को  वसूल  करना  उनकी

 जिम्मेदारी  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  बैंकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  एककों की
 अरथक्षमता  )  का  पता  लगाएं  और  सम्भावित  अर्थक्षम  एककों  को  स्वस्थ  बनाने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  दें  ताकि  अंततोगत्वा  उनकी  बकाया  रकमें  वसूल  हो  सकें  ।  गैर-अर्थक्षम  )
 एफ  कों के  मामले  वे  बकाया  अग्रिमों  की  रकमें  वापस  मांग  सकते  हैं  और  अपनी  बकाया  रकमों को

 वसूल  करने  के  लिए  कानूनी  उपायों  का  सहारा  ले  सकते  हैं  ।

 बेंकों  क ेसाथ  किसी  औद्योगिक  एकक  का  खाता  निरन्तर  चलता  रहने  वाला  खाता  होता
 है  और  वित्तीय  सहायता  आवुर्ती  आधार  पर  दी  जाती  अतः  यह  बताना  संभव  नहीं

 है  कि  बैंकों  से  सहायता  प्राप्त  रुपण  एककों  से  उन्हें  कितनी  रकम  वसूल  हो  चुकी

 [  प्रभुवाव ]

 काफो  बोर्ड  का  कार्यकरण

 +  |  80.  श्री  कमला  प्रस!द  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  30  अक्तूबर  1985  के
 टाइम्सਂ  में  ए  सेल

 बकिग  आफ  काफी  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  नें  कर्नाटक  उत्पादक  संघ  की  घमकी  पर  ध्यान  दिया
 झोर

 दि  तो  इस  स्थिति  में  किस  प्रकार  से  सुधार  लाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 हु  वाणिज्य  मसत्रो  प्र्जन  से  हाल  में  गठित  काफो  बोर्ड  उद्योग  से  संबंधित
 विभिन्‍न  हितों  के  लिए  सन्तुलित  प्रतिनिधित्ढ  प्रदान  करता  बोर्ड  अन्य  कृषि  दस्तुओं  की  अपेक्षा
 काफी  उत्पादकों  के  लिए  अधिक  लाभकारी  तथा  नियमित  मुद्रा  प्राप्तियां  सुनिश्चित  करने  में  सफल

 रहा  इसने  अत्यधिक  विदेशी  आय  भी  अजित  की  है  ओर  स्थायी  घरेलू  कीमतें  सुनिश्चित  कर  ली

 निर्यातों  के  पिछले  वर्ष  में  हुई  67,000  मे०  टन  से  बढ़कर  97,000  मे०  टन  तक  बढ़  जाने की  आशा

 घरेलू  रिलीजों  में  भी  वृद्धि  की  गई

 पटसन  का  मूल्य  कम  होने  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  पटसन  उत्पादक
 किसानों  द्वारा  श्राथिक  कठिनाइयों  का  सामना  किया  जाना

 1709.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  वस्ल्न  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  पटसन  उत्पादक  किसानों  की  कच्चे  पटसन  का
 तम  मूल्य  800  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  करने  की  मांग  को  नजर  अन्दाज  कर  दिया  था  जिसके
 परिणामस्वरूप  किसान  गंभीर  संकट  में  ओर
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का  उन्हें  वर्तमान  आ्थिक  संकट  से

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खर्शोद  श्रालम  :  और  इस  मौसम  में
 कच्चे  पटसन  की  भरपूर  फसल  की  पैदावार  से  कीमतें  लगभग  सभी  देहाती  बाजारों  में  सम्  थेन  स्तर  तक
 गिर  गई  ।  पटसन  उपजकर्ताओं  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार  ने  कृषि  लागत  तथा  कीमत  संबंधी
 आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  1985-86  मौसम  के  लिए  कच्चे  पटसन  की  न्यूनतम  कानूनी
 कीमत  की  घोषणा  कर  दी  है  ।  भारतीय  पटसन  निगम  ने  पहले  कभी  किए  गए  स्तर  से  बड़े  स्तर  पर
 कीमत  पर  कीमत  समर्थन  कार  का  उत्तरदायित्व  लिया  भारतीय  पटसन  निगम  किसानों  को  यह
 सलाह  देने  के  लिए  भी  प्रचारतंत्र  का  उपयोग  कर  रहा  है  कि  नकली  व्यापारियों  को  न्यूनतम  कानूनी
 कीमतों  से  नीचे  की  कीमतों  पर  आपात  बिक्री  न  करें  तथा  अपने  उत्पादित  माल  को  जे०  सी०  आई०  --

 सहकारी  खरीद  केन्द्रों  पर  लाएं  ।

 लघ  एककों  के  लिए  वर्ष  1980  से  1985  तक  इस्पात  को  मांग

 1710.  श्री  मतिलाल  हूंसदा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ..._  लघु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  राज्य-वार  वर्ष  1980-81  से  1984-85  तक  वर्षवार
 इस्पात  की  कितनी  मीट्रिक  टन  मांग

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य-वार  तथा  वर्ष-वार  कितना  इस्पात  आबंटित  किया  गया
 और

 उक्त  अवधि  के  ही  दौरान  राज्य  वार  तथा  वर्षवार  वास्तविक  रूप  से  कितना  इस्पात
 दिया  गया  था  ?

 इस्पात  झौर  खांन  मनन्‍्त्रो  (  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  )  :  लोहे  और  इस्पात  की  मांग  का
 वार  अनुमान  नहों  लगाया  जाता  लघु  उद्योग  एकक  लोहे  और  इस्पात  की  सप्लाई  राज्य  लघु
 उद्योग  निगमों  और  मुख्य  उत्पादकों  के  स्टाकयार्डो  से  प्राप्त  करते  ये  एकक  लोहे  ओर  इस्पात  की
 सप्लाई  कारखानों  से  सीधे  भी  प्राप्त  करते  हैं  ।

 ओर  वर्ष  1980-81  से  1984-85  की  अवधि  में  लोहा  ओर  इस्पात  नियन्त्रक
 द्वारा लघु  उद्योग  निगभों  को  किए  गए  आवंटन और  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  की  गई  वास्तविक  सप्लाई
 का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 29
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 सहकारी  बेकों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  राष्ट्रीयकृत
 बेंकों

 के  समान  करना पी  थी  समान

 1711.  श्री  सानिक  रेड्डी
 :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सहकारी  बेकों  के  कर्मचारियों  को  रा
 ष्ट्री  प्कृत  बकों  में  काम  करने

 वाले  उनके  सहयोगियों  को  मिलने  वाले  वेतन  की  तुलना  में  कम  वेतन  दिया  जाता

 यह  भी  सच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्य क्रम जैसी  सरकारी
 परियोजनाएं  सहका री  बेंकों  द्वारा  कार्यान्वित  क्री  जाती

 क्‍या  यह  भी  सच  कि  सरकार  ने  सहकारी  बैंकों  के  कमंचारियों  के  वेतन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 के  कर्मचारियों  के  वेतन  के  बराबर  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादन  :  सहकारी  बेकों  में  काम  करने
 वाले  कमंचारियों  के  वेतनमान  और  भत्ते  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  के कमंचारियों  के  वेतनमानों  और
 भत्तों  से  अलग

 जी  नहीं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  समन्चवित  प्रामीण  विकास  कायं  क्रम  का
 लगभग  82  प्रतिशत  वित्त  पोषण  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  किया

 और  सहकारिता  राज्यों  का  विषय  अधिकतर  राज्यों  में  सहकारी  समिति
 नियमों  में  सहकारी  समितियों  के  कमंचारियों  की  भत्ते  और  अन्य  सेवा  शर्तों  को
 विनियमन  करने  की  शक्तियां  राज्य  सरकार  में  निहित  होती  इसलिए  सहकारी  समितियों  के
 चारियों  के  वेतन  और  भत्तों  का  विनियमन  क  ९ने  के  किसी  प्रस्ताव  का  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विचार

 किए  जाने  का  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 सिगरेट  निर्माता  कम्पनियों  को  झोर  उत्पादन

 शुल्क  की  बकाया  र/शि

 1712.  श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इंडियन  टोबे  को  कम्पनी  लिमिटेड  और  वजीर  सुल्तान  टोबेको  गाडफ़े

 फीलिप्स  इंडिया  गोल्डन  टोबेको  लिमिटेड  तथा  अन्य  सिथरेट  निर्माता  कम्पनियों  पर  करोड़ों

 रुपए  का  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क्र  बकाया  और

 यदि  तो  उसकी  वसूली  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादस  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिलों  का  प्रवन्ध  करने  वालों  के

 विरुद्ध  कदाचारों  के  श्ारोप

 1713.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  है|  रे
 ५  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 :

 श्री  मोहम्मद  महफूज  झली

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  संचालित  क  तलिपय  मिलों  का  प्रवस्ध  ऐसे

 व्यक्तियों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  जिनके  विरुद्ध  कदाचार  के  गम्भीर  »ा  रोप  लगाए  गए

 यदि  तो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  संचालित  कितने  मिलों  का

 प्रबन्ध  ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  और  उनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  किस  प्रकार  के  आ रोप

 लगाए  गए

 क्‍या  इन  मिलों  का  प्रबन्ध  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  कोई  जांच  की

 गई  और
 ॥॒

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कया  कारंवाई  की  गई

 है|किये  जाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  श्रालम  :  और

 मुख्य  कायेंकारी  अधिकारियों  के  खिलाफ  अनियमितताओं  और  भ्रष्टाचारों  के  आरोप  की  शिकायतें
 संमय-समय  पर  प्राप्त  होती  इस  सभ्य  9  ऐसी  मिलें  अहमदाबाद  जुपिटर  अहमदाबाद
 और  हृण्डिया  युनाइटिड  मिल्श  संख्या  2,  बम्बई  के  मामले  में  सम्बन्धित  मत्प्रबन्धक  पर  जुर्माना  डाला
 गया  शेष  मामलों  में  जांच/कार्यवाही  लम्बित  है  और  मिलों  के  नाम  बताना  लोकहित  में  नहीं
 होगा  ।  प्रत्येक  मामले  में  आरोपों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 सभी  9  मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  या  विभागीय  जांच  के  अन्तगंत  आते  हैं  ।
 दो  मामलों  में  जांच  पूरी  हो  गई  है  और  भामूली  जुर्माने  डाले  तीन  अन्य  म/मलों  में  जांच  पूरी  हो
 गई  है  और  एन०  टी०  सी०  द्वारा  उचित  कार्यवाही  की  प्रोसेश्चिंग  की  जा  रही

 विवरण

 आरोपों  की  सूची

 1...  कच्चे  माल  की  कमी  थाई

 2...  परिवहन  के  आड़ र  देने  में  भनियमितताएं  ।
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 3...  देर  से  अदायगी  में  नकद  छूट  बित्री  में  कुछ  पाश््यों का  पक्ष  लेना

 4...  छपाई  मशीन  की  देर  से  डिलीवरी  के  लिए  जुर्माने  के  खण्ड  पर  आग्रह  न  करना  ।

 5.  स्टोर की  चीजों  की  अनियमित  खरीद  ।

 6.  अपनी  पहली  नौकरी  में  कथित  झूठे  यात्रा  भत्ते  दावे

 7.  कोटेशन  बिना  मांगे  मशीनों  की  स्टाफ  कार  का  दुरुपयोग

 8,  रसायनों  की  आस्तियों  का  अर्जन

 9.  भुगतान  प्रःष्त  किए  बिना  दस्तावेजों  की  कपटपूर्ण  डिलीवरी  ।

 विभिन्‍न  करों  झ्ादि  को  वसलो  को  कुल  लागत

 8,  श्री  हुसंन  दलबाई  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आय  (2)  केन्द्रीय  (3)  सीमा  शुल्क  जैसे  विभिन्न  करों  की

 वसूली  की  कुल  लागत  कितनी

 -  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  नीति  तैयार  करने  का  है  जिसके  द्वारा  सरकार  के  राजस्व
 में  वृद्धि  करने  के  उपाय  के  रूप  में  करों  की  वसूली  की  लागत  को  कम  किया  जा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  ये  उपाय  किस  स्तर  पर
 कार्यान्वित  किए  और  न

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  राजस्व  की  वसूली  की  लागत  में  कमी  करने  के
 तरीकों  को  पठा  ढयाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 विल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  वित्तीय  वर्ष  कमी करने  के
 लिए  आय  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क्र  और  सीमा-शुल्क  के  सम्बन्ध  में  वसूली की  लागत  का  प्रतिशत
 अनुपात  निम्न  प्रकार  से

 कर  बुलक  बसूसी  को  खागत  का  प्रतिशत  ध्रनुपात
 बच  प्रतिशत

 दक्ष  कर

 2,  कमा  शुक  0.04%  )

 3.  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  0.04%

 से  इस  प्रकार  राजस्व  वसूली  को  उच्चतम  सोमा  तक  बढ़ाना  और  उसकी  वसूली
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 विनीविनीलड  न

 पर  व्यय को  न्यूनतम सीमा  तक  कम  करना  ओर  इस  प्रकार  विभिन्‍न  करों  की  वसूली  लागत  को  कम
 करना  एक  अनवत  कार्यवाही  तदनुसा  लक्ष्यों  के  संदर्भ में  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  दोनों  प्रकार के
 करों के  राजस्व  वसूली  के  आंकड़ों  और  उनकी  वसूली  व्यय  पर  सतत  निगरानी  रखी  जाती  ऊँन्द्रीय

 सरकार  का  अपने  गैर-योजना  व्ययों  में  छुल  5  प्रतिशत  की  कमी  करने  का  लक्ष्य  है  जिसमें  राजस्व

 विभाग  और  उसके  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  जहां  सम्भव  घटाना  शामिल है
 जो  कार्यक्षमता  और  अतिरिक्त  राजस्व  वसूली  अभियान  के  अनुरूप  हैं  ।

 नीलाचल  इस्पात  निगम  को  पारादीप  से  दंतारो  ले  जाया  जाना

 1715.  श्री  लक्ष्ष्ण  मलिक  :  कया  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  पूर्णरूप  से  केन्द्र

 कार के  स्वाभित्व  में  27  1982  को  नीलाचल  इस्पात  निगम  लिमिटेड  नामक  एक  नई  कम्पनी

 लगाई  गई

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कुछ  समय  बाद  इसका  स्थान  पारादीप  से  देतारी  बदलने  का
 निर्णय  लिया  गया  था  क्योंकि  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  पारादीप  का  प्रतिकूल  मौसम और  स्थल
 परिस्थितियां  इसके  लिए  उपयुक्त  नहीं  और

 यदि  तो  इसकी  प्रगति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  हां

 राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि  अधिग्रहण  के  लिए  अधिसूचना  जारी  कर  दी  गई  मिट्टी  की
 जांच  तथा  कच्चे  माल  का  परीक्षण  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  जल  की  उपलब्धि के  बारे  में
 यन  भी  कर  जिए  गए  समर्थकारी  कार्यों  के  हिस्से  के  रूप  में  स्थल  के  समीप  16. 74  एकड़  भूमि  का
 अधिग्रहण  कर  लिया  गया  जल  की  अस्थायी  रूप  से  आपूर्ति  की  क्ुविधाओं  सहित  एक  भण्डारण
 शेड का  निर्माण  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  अविवाहितों  तथा  परिवारों  के  लिए  बैरक के  रूप  में
 50  क्वार्टरों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  वाला  गन्दे  पानी  की  निकासी  की  योजना
 तथा  बिजली  की  सप्लाई  सम्बन्धी  कायं  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 ७
 सातवों  पंचयर्दोय  योजना  के  बोरान  बस्तुझों  के  निर्यात  में  वद्ध

 1716.  शो  श्रोकांत  दत्त  नरसिह  राज  बाडियर  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  विचार
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 यदि  तो  कौन-सी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  बुद्धि  करने  का  विचार

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  वस्तुओं  की  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया

 तथा  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है  !

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  खुर्शोद  ग्रालम  :  जी  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  अवधि  1985-90  के  दौरान  निर्यात  की  मात्रा  में  लगभग  7  प्रतिशत  वाधिक  वृद्धि  होने  का

 अनुमान

 (@)  से  यह  प्रस्ताव  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  सभी

 म्परागत  तथा  अपरम्परानत  क्षेत्रों  से  होने  वाले  निर्यातों  में  वृद्धि  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्तिम  वर्ष  में  होने  वाले  निर्यातों  की  तुलना  में  1989-90  के  लिए  चुनिनन्‍्दा  उत्पादों/उत्पाद  समूहों

 के  सम्बन्ध  में  निर्यातों के  अनुमान  नीचे  दिए  गए  हैं  :  --
 ह

 हैं  -.  (1984-85  १-85  कीमतें  करोड़

 उत्पाब/उत्पाद  सम्‌ह  1984-85  5  1989-90

 )

 चाय  718  770

 काजू  गिरि  217  312

 समुद्री  उत्पाद  388  <46

 लौह  अयस्क  438  (08

 सूती  वस्त्र  380  440

 सिले-सिलाए  परिधान  875  1336

 इंजीनियरी  माल  870  -  1862

 रासायनिक  और  सम्बद्ध  उत्पाद  760  1224

 रत्न  तथा  आभूषण  1367  1663

 कृष्णा  जिले  के  इब्राहोम  पटनम  में  प्रांप्र  बेंक  भोर

 सेंट्रल  बंक  भ्राफ  इण्डिया  को  शालाएं  खोलना

 1717.  श्री  बी०  शोमनाद्रीश्वर राव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  बेंक  ओर  सैण्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  ने  इब्राहीम  पटनम  जिला  आंध्र
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 प्रदेश  न ेअपनी  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव  किया  और

 इब्बाहीम  पत्तनम  के  लोगों  की  आवश्यकताओं को  पूरा  करने  हेतु  दोनों  बैंकों  की  शाखाएं
 खोलने के  लिए  कब  तक  अनुमति  दी  जाएगी  :

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  भारतीय  रिजंवं  बैंक  से  प्राप्त

 सूचना  के  इब्बाहीम  पंत्तनम  जिला  आंध्र  प्रदेश  म ेशाखा  छोलने  के  लिए  कंवल  आंध्र
 बैंक  ने  आवेदन  किया  वर्ष  1982-85  का  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  पूरा  हो  चुका  है  और  सभी

 सम्बद्ध  तथ्यों  को  देखते  हुए  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  उक्त  आवेदन  को  व्यपगत  मान  लिया  बन

 5370  जनसंख्या  वाले  इब्राहीम  पत्तनम  केन्द्र  की  बेकिंग  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  इस
 समय  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  कृषि  विकास  शाखा  ओर  जिला  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  की  शाखा  द्वारा

 पूरी  की  जाती  भारतीय  रिजवं  बंक  का  मत  है  कि  इस  केन्द्र  में  बेकिय  सुविधाएं  पर्याप्त  हैं  और  इस
 समय  एक  अतिरिक्त  बेंक  कार्यालय  खोलने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मारतोय  स्टेट  बंक  को  सिगापुर  शाखा  को  क्षति

 1718.  डा०  बीं०  एल०  शलेश  ]
 0:  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सनत  कसार  मंडल  ||

 सिंगापुर  में  वित्तीय  संस्थानों  के  सम्बन्ध  में
 किए  गए  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  कफ

 भारतीय  स्टेट  बेंक  की  सिंगापुर  शाखा  को  वर्ष  1984  में  24  करोड़  रुपये का  निवल  घाटा  हुआ
 और

 तो  कया  इस  24  करोड़  रुपये  के  घाटेका  प  |  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की

 गई

 भारतीय  स्टेट  बेंक  ओर  अन्य  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  की  विदेशों  में  उन  शाखाओं के  नाम  क्‍या

 हैं  जिनमें  इसी  प्रकार  का  घाटा  हुआ  तथा  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  घाटे  को कम  करने  ओर  विदेश  में  अलाभप्रद  शाखाओं
 को  बन्द  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 वित्त  मंत्र/लम  में  राज्य  मंत्रों  जतादन  :  और  बैंकिंग  परिचालनों
 में  कुछ  ऋणों  के  अशोध्य  हो  जाने  का  खतरा  बना  हो  रहता  सरकारी  क्षेत्रों  के  बैंकों
 ज्यिक  बैंक  प्रति  वर्ष  अपती  वाधिक  आय  में  से  अपने  लेखा  परीक्षकों  की  तसल्ली  के  मुताबिक  अशोध्य
 और  संदिग्ध  ऋणों  की  अपनी  देनदारी  को  पूरा  करने  के  लिए  व्यवस्था  करत ेहैं  ओर  प्रबन्ध

 द्वारा  अन्तत्तोबत्वा  बसूली  के  योग्य  व  समझे  आते  बाले  ऋणों  को  इस  प्रकार  की  गई  ब्यबस्त्रा  के
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 बिक  बद्र  खाते  डाल  देते  भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  भी  सिंगापुर  शाखा  के  अशोध्य  और  संदिग्ध
 संहिल  अपनी  देनदारी  परी  करने  के  लिए  ऐसी  व्यवस्था  की  बंककारी  विनिधमन  अधिनियम  1949

 के  अन्तमंत  निर्धारित  तलन  पत्र  तथा  लाभ-हानि  विवरण  के  प्रपत्र  और  बेंकरों  में  प्रचलित
 प्रथाओं

 और  रीति-रिवाजों  के  अनुसार  अशोध्य  और  संदिग्ध  ऋणों  जिनके  लिए  बेंकों  द्वारा  अपने  लेखा  परीक्षकों
 की  तसल्ली  के  म॒ताबिक  व्यवस्था  कर  ली  गई  होती  ब्यौरा  प्रकट  नहीं  किया  इसे  देखते

 हुए  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  भारतीय  रिजवं  बैक  फिर  सूचित  किया

 है  कि  उसने  पहले  ही  भारतीय  स्टेट  बँक  को  सिंगापुर  शाखा  में  हुई  विभिन्‍न  ऋण  को  ह्वानियों  की  जांच

 करने  और  उपयुक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 भारतीय  स्टेट  बैक  की  कुछेक  अन्य  शाखाओं  और  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  बेंकों  को  वर्ष
 हुई  ऋण  हानियों  की  सूचना-मिली  भारतीय  रिजर्व  बंक  के  अनुसार  ऐसा  कुछ  बड़े

 +  सस्ता देए  गए  ऋणों  क॑  डब  जाने  और  कुछ  देशों  से  भगतानों  के  विदेशी  म॒द्रा  में  न  बदलने

 भारतीय  रिजय॑  बेंक  और  सरकार  द्व।रा  सरकारीक्षेत्र  के  बैंकों  की  विदेशी  शाखाओं  के
 काये  निष्पादन  की  निरन्तर  सपम्ीक्षा  की  जाती  बैंकों  को  सभी  विदेशी  शाखाओं  के  कार्यकरण  को

 मजबूत  करने और
 अलाभप्रद  शाखाओं  को  यदि  वे  अर्थक्षम  नहीं  बन्द  करने  के  अनुदेश  पहले  ही  जारी

 कर  दिए

 ]

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बेक  की
 गई  धोखाघड़ी

 1719.  श्री  साइमन  तिग्गाਂ  :  क्‍या  बिंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  के  महाप्रबन्धक  के  विरुद्ध  20  करोड़  रुपये  के
 गबन  का  मामला  सामने  आया

 यदि  तो  उस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 जकों  में  इस  प्रंकार  की  धोखाधड़ी  को  रोकने  कें  लिए  बंया  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  मामले  में  शामिल  13  बैंक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  रिजवं  बैंक की  सिफारिश  के
 आधार  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जनादंन  जारो  )  :  नहीं  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 सभी  बैंकों  में  अपना-अपना  आंतरिक  निरीक्षण  और  सतकंता  तंत्र  होता  बैंकों  के
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 निरीक्षक  समय-समय  पर  सभी  श  का  द  जब  कभी  अनियमितताएं  ध्यान  में

 माती  हैं  तब बेंकों  के  सतकंता  तंत्र  द्वारा  निरीक्षण/जांच  भी  की  जाती  जब  कभी  फ़िसी  बैंक की
 घोखाधड़ी का  पता  चलता  या  धोखाधड़ी  उसके  ध्यान  में  लाई  जाती  है  तो  बेक  प्रारम्भिक  जांच

 करता  है  ओर  बेंक  नि५्कर्षों  के  आधार  पर  एक  सम्पूर्ण  विभागीय  जांच  करने  का  निर्णय  लेता  है  या

 मामले  स्थानीय  पुलिस  अथवा  केन्‍्द्रोय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  देता  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  अथवा  पुलिस
 अथवा  आंतरिक  जांच  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  बैंक  अपने  उन  कमंचारियों  को  सजा  देता  है  जो

 धड़ी  के  लिए  जिम्मेदार  पाए  जाते  हैं  या  जिनकी  चूक  अथवा  लापरवाही  से  धोखाधड़ी  हुई  होती  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  भी  निरीक्षणों  और  विवरणियों  के  माध्यम  से  बैंकों  के  कार्य  पर  नजर  रखता
 बेंकों  से  अपने  नियंत्रण  तंत्र  को  मजबत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  जिसमें  आंतरिक  लेखा

 नियंत्रण  तंत्र  भी  शामिल  उनसे  इस  तंत्र  को  और  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  भी  कहा  गया  है

 ताकि  घोखाघड़ी  और  कदाचारों  की  गुंजाइश  न  भारतीय  रिजवं  बंकों  को  समय-समय  पर

 चतुर  प्रकार  की  धोखाधड़ियों  को  पॉरचारित  करता  रहता  है  और  उन्हें  आवश्यक  सुरक्षात्मक  उपाय

 करने  का  परामर्श  देता  बैंकों  के  बोड्ों  को  बैठकों  में  भी  घोखाधड़ियों  की  समीक्षा  की  जाती
 भारतीय  रिजवं  बेंक  में  एक  विशेष  जांब  कक्ष  स्थापित  किया  गया  है  जो  बड़ी-बड़ी  धोखाघड़ियों  के

 सम्बन्ध में  कार्य  करता  है  और  उन  पर  नजर  रखता  है  तथा  अनुवर्ती  कारंगाई  करता

 बंक  झधिकारियों  को  हड़ताल

 1720.  श्री  सरफराज  भ्रहमद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बैंक  अधिकारियों  ने  13  1985  को  सांकेतिक  हड़ताल  की

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार ने  उन्हें  हड़ताल  न  करने  की  चेतावनी  दी  और

 (१)  यदि  तो  हड़ताल  में  शामिल  होने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई
 और  हड़ताल  में  कितने  अधिकारियों  ने  भाग  लिया  था  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  यह  सच  है  कि  विदेशी  बैंकों
 और  सहकारी  बंकों  में  कार्यरत  बेंक  अधिकारियों  को  छोड़कर  कुछ  बैंक  अधिकारियों  ने  जो  बेंक
 अधिकारी  संगठन  के  अखिल  भारटीय  महासंघ  के  सदस्य  महासंघ  द्वारा  किए  गए  आह्वान  पर  दिनांक

 13  1985  को  एक  दिन  की  हड़ताल  की  थी  ।

 सरकार  द्वारा  बैंकों  के  अधिकारियों  को  आन्दोलन  अथवा  हड़ताल  का  मार्ग  न  अपनाने
 के  लिए  अपील  जारी  की  गई  क्‍योंकि  इससे  जनजीवन  में  काफी  बाधा  आएगी  और  इसका  देश  की
 अर्थव्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  बेंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  के

 आवश्यक  उपाय  करने  के  लिए  कहा  गया  था  कि  हड़ताल  के  दिन  बंक  खुले  रहें  ओर  सभी  अनिवार्य

 सेवायें चलती  बैंकों  को  अपने  अधिकारियों  को  हड़ताल  पर  जाने  के  जिनमें  पूरे  दिन  के
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 बेतन  की  कटौती  और  उनके  छिलाफ  की  जाने  वाली  अनुशासनिक  कार्रवाई  भी  शामिल  के  बारे  में

 सूचित  करने  के  लिए  कहा  गया

 (  भारतीय  बेंक  संघ  के  पास  उपलब्ध  सचना  के  अनसार  तकरीबन  सभी  बंकों  ने  दिनांक
 13  1955  को  हड़ताल  पर  गये  सभी  अधिकारियों  का  उस  दिन  का  वेतन  काट  लिया
 चंकि  बाद  में  बंक  अधिकारी  संगठन  के  अखिल  भारतीय  महासंघ  ने  आन्दोलन  कार्यक्रम  वापस ले  लिया

 था  और  अधिक  के  वेतन  संशोधन  संबंधी  मामले  जिसके  हड़ताल  का  आह्वान  किया

 मैत्रीपूर्ण  ढंग  परे  सुलझा  लिया  गया  अतः  बैंकों  ने  आमतौर  पर  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  और

 कार्रवाई  करना  उचित  नहीं  भारतीय  बेंक  संघ  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उक्त

 हड़ताल  में  लगभग  62832  अधिकारियों  ने  हिस्सा  लिया

 ऋण  मेलों  के  बारे  में  प्रांध्र  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  सश्कारों  को  शिकायतें

 1721.  डा०  ए०  के०  पटेल  ])
 7:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सी०  जंगा  रेडडी  _

 क्या  आमन्ध्न  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  सरकारों  ने  यह  शिकायद  की  है  कि  केन्द्रीय  वित्त
 मंत्रालय  द्वारा  उनके  राज्यों  मे ंआयोजित  ऋण  मेलों  के  संबंध  में  उनका  सहयोग  प्राप्त  नहीं  किया

 यदि  तो  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  बारे में  वस्तु  स्थिति  क्या  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  दिशानिर्देश  जारी  किए

 गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 जनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर रख  दी

 ]

 भारतीय  यनिट  टुस्ट  द्वारा  भ्रांवास  भौर  पट्टे  के  लिए
 घन  देने  का  प्रस्ताव

 1722.  श्री के०  एस०  राव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  यनिट  ट्रस्ट  आवास  और  पट्ठे  कै  लिए  सीधे  घन  दिए  जाने  के  बारे  में
 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  )  :  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
 1985  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  को  आवासनद  तथा

 लीजिंग  के  सम्बन्ध  में  प्रत्यक्ष  वित्त  पोषण  का  कारबार
 कर  सकने  के  योग्य  बनाने  के  लिए  व्यवस्था की

 गई

 संपदा  शुल्क  के  विचाराथ्थ  पड़े  मामले

 1723.  श्री  बाला  साहिब  विले  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1985  को  संपदा  शुल्क  के  विचारार्थ  पड़े  मामलों  की  संख्या  कितनी

 कया  बकाया  मामलों  की  संख्या  कम  करने  के
 लिए

 एक  निश्चित  वित्तीय  समा  तक

 संक्षिप्त  निर्धारण  प्रणाली  आरम्भ  करना  संभव  नहीं

 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  1  1985  की  स्थिति  के

 अनुसार  सम्पदा-शूल्क  के  26711  मामले  अनिणित  थे  ।

 से  जिन  मामलों  में  विवरणी  में  दिखाया  गया  मूल  मूल्य  3  लाख  रुपये  स ेअधिक

 नहीं  उनमें  कर-निर्धारण  योजना  लागू  करने  की  बाबत  सरकार  अनुदेश  जारी  कर

 चुकी

 दनिक  झल्प  बचत  संग्रह  कर्त्ताध्नों  की  सेवा  शर्त  नियमित  करना

 1724.  श्री  प्ननिल  बसु
 :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  इस  देश  में  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  लगाए  गए  दैनिक  अल्प
 बचत  संग्रहकर्त्ताओं  की  सेवा  की  शर्तें  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  से  चूंकि  अल्प  बचत

 संग्रहकरत्ता केवल  अल्प  बचतों  का  संग्रह  क  से  एजेंट के  रूप में  नियुक्त किए  ज़त्ते  हैं
 इसलिए  उन्हें  संबंधित  बेंक  और  उनके  बीच  हुए  समझौते  के  अनुसार  केवल  कमीशन  मिलता
 सेवा  शर्तें  केवल  बैंक  कर्मचारियों  क ेलिए  होती  हैं  ओर  चूंकि  अल्प  «चत  संग्रहकर्त्ता  बैंक  कमंचारी
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 नहीं  इसलिए  उनकी  सेवा  शर्तो ंको नियमित  करने  का  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 उन्नरी  बंगाल  की  चाय  कम्पनियों  के  समक्ष  संकट

 1726.  श्री  रेणपद दास
 :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  कुछ  निरबंन्धनों  क ेकारण

 उत्तरी  बंगाल  की  चाय  कम्पनियों  को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उक्त  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  उपाय

 किए  हैं
 ?  -

 वाणिज्य  मंत्री  भ्र्जुन  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 25,000  रुपये  से  भ्रधिक  प्राय  बाली  कंपनियों  भौर  न्‍्यासों
 झोर  1.00,000  रुपये  से  प्रधिक  वालो  प्नन्य

 निर्धारितियों  को  संख्या

 1727.  श्रो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 उन  कार्षा  नयों  और  नन्‍्यासों  की  संख्या  क्या  है  जिनकी  घोषित  कुल  आय  पिछली  बार

 फाइल  किये  गये  विवरण  के  अनुसार  25,000  रुपये  से  अधिक  और

 न्‍्याप्तों  और  कंपनियों  के  अतिरिक्त  उन  अन्य  निर्धारितियों  को  कुल  संख्या  क्‍या  है

 जिनकी कुल  घोषित  आय  षिछली  बार  फाइल  किये  गये  विवरण  के  अनुसार  1,00,000  रुपये  से

 अधिक है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  )  :  जिन  कंपनियों  और  म्यासों  की

 विवरणीगत  आय  3  न  की  सि  प्‌  ति  के  अनुस  २25  दि  000.00  रुपये  से  अ  धिक  उनकी
 ऋमशः  14,428  और  10,054  थी  ।

 संख्या

 न्‍्यासों  और  कम्पनियों  के  अलावा  जिन  कर  निर्धारितियों  की  विवरणीगत  आय

 31.3.1984  की  स्थिति  के  अनुसार  1,00,000.00  रुपये से  अधिक थी  उनकी  संख्या  90,101

 पंटसन  मिलों  का  बन्द  किया  जाना

 1728.  श्रो  बधुदेव  प्राचाय  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 |  देश  में  इस  समय  कुल  कितनी  पटसन  मिलों  में  तालाबन्दी  ह ैअथवा  लगातार  बन्द  पड़ी

 ६ई  हैं  और  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  मिलों  के  तालाबन्दी  तथा  इनके  बन्द  होने  के  कारण  कुल  कितने  मजदूर
 बेरोजगार  हो  गए  और

 इन  मिलों  को  फिर  से  खोलने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?  वि

 अस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  खुर्शोद  श्रालम  :  (5१)  और  इस  देश
 में

 कुल  6  पटसन  जिनसे  लगभग  19,700  श्रमिक  प्रभावित  बन्द  |तालाबंद  पड़ी  इनमें से
 18,700  श्रमिकों  को  प्रभावित  करने  वाली  5  मिलें  पश्चिम  बंगाल  में  हैं  तथा  लगभग  1000  श्रमिकों

 को  प्रभावित  करने  वाली  एक  मिल  असम  में  आंकड़ों  में  प|  शै्चमी  बंगाल  में  लगभग

 6,900  श्रप्मिकों  को  प्रभावित  करने  वाली  3  स्थायी  रूप  से  बन्द  पड़ी  पटसन  जिनकी  पुनः  खुलने
 की  आशा  नहीं  शामिल  नहीं  ।

 चूंकि  यह  विषय  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  में  आता है  इसलिए  मामले  में

 े  समचित  कार्यवाही  करनी  होती को  ही  समु|  होती  है

 जाय  की  निर्यात  नीति  में  परिवतंन
 किये  जाने  के  पीछे  उद्देश्य

 1729.  श्री  ग्रमल  दत्त  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  और  त्रालू  वर्ष  के दोरान  चाय  की  निर्यात  नीति  में  परिवर्तन  किए

 गए

 यदि  तो  कितनी  बार  और  प्रत्येक  अवसर  पर  किए  गए  परिवतंनों  का  ब्योरा

 क्‍या

 प्रत्येक  अवसर  पर  किये  गए  नीति  संबंधी  परिवतंनों  के  क्या  कारण  थे  ओर  उनके  उद्देश्य
 क्‍या

 क्या  वे  उद्देश्य  पूरे  ओर

 तो  मात्रा  और  मूल्य  के  रूप में  लक्ष्य  और  उपलब्धि  दर्शाने वाले  विस्तृत
 विवरण  का  ब्योरा क्‍या  है  ?

 ह

 वालिक्य  मंत्रो  प्र्जुन  :  से  विगत  में  चाय  उद्योग  में  स्थिर  कीमतें

 बनी  रहो  हैं  और  बहुत  छोटी-छोटी  अवधियों  के  लिए  कीमतों  में  तीब्र  वृद्धि  या  गिरावट  1982
 के  मध्य  से  लेकर  स्थिति  असाधारण  रही
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 1983  में  विश्व  उत्पादन  में  लगभग  95  मिलियन  कि०ग्रा०  की  वृद्धि और  साथ  ही  भारतीय
 उत्पादन में  22  मिलियन  क़ि०ग्रा०  वृद्धि  के  बावजूद  चाय  की  कीमतों  में  बहुत  ही  तीब्र  वृद्धि  हुई  |

 अन्तर्राष्ट्रीय रूप  से  तवा  भारत  में  यह  सम्भावना  थी  कि  उच्च  कीमतें  लम्बे  समय  तक  उच्च  स्तर  पर
 नहीं बनी  रहेंगी  और  1984  में  उनमें  गिरावट  आएगी  ।  जनवरी  से  मार्च  तक  कम  उत्पादन  वाले
 महीनों  में  कमी  की  सम्भव  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  23  1983  को  सी०  टी०  सी०  चाय
 के  निर्यात  पर  रोक  लगाई  गई  |  सी०  टी०  सी०  चाय  की  खपत  भारत  में  आमतोर  पर  सबसे  अधिक

 घोषित  क्रिया दर स्वयं  चाय  बहुत  ही  सस्ता  ओर  सबसे  अधिक  लोकप्रिय  पेय  है  और  इसे  अत्यावश्यक  वस्तु
 गया  इसका  घरेलू  कीमतों  में  तेजी  से  गिरावट  लाने  में  तत्काल  प्रभाव  पड़ा  ।

 रोक  को  मई  1984  में  हटा  दिया  जबकि  नये  मौसम  का  उत्पादन  बाजार  में  आना  शुरू
 हो  गया  था  और  भारत  तथा  अन्य  उत्त्पादक  देश  दोनों  में  चाय  के  उत्पादन  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  की

 संभावना  निर्यात  मांग  में  कोई  कमी  नहीं  आई  ।

 कीमतों  में  वद्धि  को  अगस्त  तक  सहन  किया  गया  और  उस  समय  सर्वोत्तम  निर्यात  कीमतों  की

 चाय  का  बाजार  में  प्रवेश  हुआ  ।  क्वालिटी  अवधि  की  समाप्ति  पर  3  सितम्बर  1984  से

 घरेल  कीमतों  को  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए  निर्यात  प्रतिबन्धों  को  फिर  से  लागू  करने  का  निश्चय
 नू  [

 पूरा  हो  हमारी  सभी  वचनबद्धताएं  पूरी  हो  जाएं  और  हमारे  मुख्य  व्यापार  भागादारों के  निर्यात
 पिछले  वर्ष  के  स्तर  से  तुलनीय  हों  ।

 1984  की  स्थिति  भी  अप्रत्याशित  क्‍योंकि  विश्व  में  चाय  का  उत्पादन  141  मिलियन

 कि०ग्रा०  जबकि  खपत  में  सामान्य  अनुमानित  वृद्धि  40  मिलियन  कि०पग्रा०  की  अधिक

 सप्लाई  से  कीमतों  में  तीव्र  गिरावट  आनी  चाहिए  थी  ।  चाय  की  कीमतों  के  अस्थिर  व्यवहार  को  देखते

 हुए  ऐसा  महसूस  किया  गया  कि  1985  में  निर्यात  को  पूरे  वर्ष  इस  प्रकार  विनियमित  किया  जाए  ताकि

 घरेलू  कोमतें  स्थिर  बनी  रहें  भोर  विदेशी  मुद्रा  की आय  अनुकूलतम  हो  ।  ऐसा  विभिनन  क्षेत्रों  में  उत्पादन
 की  गई  विभिन्‍न  किस्मों  की  चाय  की  तिमाही  आधार  पर  न्यूनतम  निर्यात  कीमतों  और  निर्यात  कोटों

 की  व्यवस्था  द्वारा  करने  की  कोशिश  की  इस  नीति  से  1985  की  पहली  छमाही  में  अन्तर्राष्ट्रीय
 कीमतों  में  बहुत  ही  तीव्र  गिरावट  आने  के  बावजूद  निर्यातों  पर  उच्च  इकाई  मूल्य  वसूली  बनाए  रखने  में

 सफलता  प्राप्त  घरेलू  कीमतों  में  कमी  लाने  का  उद्देश्य  भी  पूरा  हुआ  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  अधिशेष  स्थिति  के  पैदा  होने  और  कीमतों  के  गिरने  को  देखते  हुए  च।य  विपणन

 योजना  के  मूल  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पूरे  वर्ष  निर्यात  प्रतिबंधों  में  उत्तरोत्तर  ढील  दी  गई
 यह  देखा  जा  सकता  है  कि  सरकार  ने  इस  अवधि  के  दौरान  चाय  की  परिवतंनशील  और  अप्रत्याशित

 स्थिति  के  प्रति  लचीले  ढंग  से  ओर  शीघ्नतापूर्वक  कार्यवाही  की  तथा  इस  स्थिति  में  घरेलू  कीमतों  को
 नियंत्रण  में  रखते  हुए  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  अनुकूलतम  आय  करते  हुए  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्यों  को

 काफो  हृद  तक  पूरा  किया  गया
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 _.  फ:ऋओ्ऋ््ऋ  ऋ  आऊ३औ२ख9494झएफऊछऊफऋ  आंकड़े  €ऊ  ऋ  €#ौझफ$रेर  उझइ  री  पपपपपण"भपभपपिपभपम/झ/ण/ाणरूरः
 भारतीय  उत्पादन  और  निर्यातों  के  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :--

 eee  ee  ee दण विभानझा3न  —_—s
 561  नमन  33»  मनन  यनान-न--लाम%«न  33  अमममन««क  दण  विभानझा3न  660**  लन-०  अपेक्षित

 उत्पादन  587  645  660**  अपेक्षित

 किंग्रा०

 2.  निर्यात  209  34.69  लक्ष्य
 किग्रा»

 3.  निर्यातों  पर  इकाई  से पूर्व  24.79  34.69  33.82  से

 वसूली

 बोलामो  से  पूर्व  की  चाय  का  भ्रवंध  भंडारण

 श्रो  हन्नान  सोल्लाह  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नीलामी  से  पूर्व  की  राय  के  अवैध  भण्डारण  तथा  पंजीकृत  गोदामों

 द्वारा  अन्य  गोदामों  के  लाइसेंस  की  शर्तों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई
 ह॒

 यदि  तो  शिकायतों  का  स्वरूप  कया

 क्‍या  सरकार  ने  शिकायत  की  जांच  की  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  भ्र्जून  :  से  नीलामी  से  पूर्व  चाय  के  अनधिकृत  भण्डारण

 के  बारे  में  नीलामी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  तथा  चाय  भण्डारण  टी  के
 अ्रधीन  जारी  की  गई  लाइसेंस  की  शर्तों  के  उल्लंघन  के  संबंध  में  कलकत्ता  में  एक  पंजीकृत  भण्डागार  के

 खिलाफ  पंजीकृत  में  एक  शिकायत  प्राप्त  शिकायत  को  चाय  बोर्ड  द्वारा  कलकत्ता टी  ट्रेडस
 एसोसियेशन  जो  कलकत्ता  में  साबवंजनिक  चाय  भीलामियों  की  आयोजक  तथा  पूर्व-नीलामी
 भण्डागारों  को  पंजीकृत  करने  के  लिए  प्राधिकृत्त  भेज  दी  गई  एसोसियेशन  ने  मामले  की  जांच
 पड़ताल की  ओर  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  उपयुक्त  कायंवाही  की  ।

 प  मद्रास  सें  स्‍्कलों  में  युवा  संसद

 श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झोर  परयंटस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या उनके मंत्रालय ने स्कूलों में युवा संसद चलाने के लिए शिक्षा निदेशालय भद्भास के साथ सहयोग किया और 6
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 यदि  तो  क्या  इन्हें  नियमित  रूप  से  चलाया  जाता  है  ?

 संसदीय  कार्य  भ्लौर  पर्यटन  मन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  भीहां।तीन
 विभिन्‍न  अवसरों  पर  केन्द्रीय  संसदीय  कार्य  विभाग  के  अधिकारियों  मद्रास  शहर  में  यूवा  संसद

 योगिताओं  में  भाग  लेने  वाले  विद्यालयों  के  अध्यापकों  एवं  प्रधानाचारयों  को  युवः  संसद  का  प्रशिक्षण

 दिया  ।  तमिलनाड़  सरकार  के  दो  अधिकारियों  ने  भी  इस  विभाग  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  |

 राज्य  सरकारों  सिवाय  इसके  कि  जब  उन्हें  वित्तीय  सहायता  लेनी  होती  अपने

 विद्यालयों  में  युवा  संसद  प्रतियोगिताओं  के  संचालन  के  संबंध  में  इस  विभाग  को  कोई  प्रतिवेदन  नहीं
 भेजना  होता  है  ।

 हि

 तमिलनाडु  राज्य  सरकार  ने  अपने  विद्यालयों  में  युवा  संसद  प्रतियोगिताओं  का

 जन  करने  के  लिए  दो  वर्षों  अर्थात्‌  1980-81  और  1982-83  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की  ।

 गांव  पीर  सलुही  में  हिमाचल  पग्रासोण  बेक

 को  शाखा  खोलना

 1732.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जिला  कांगड़ा  में  गांव  पीर  सलुही  में  हिमाचल  ग्रामीण  बेंक की  शाखा  खोलने  की

 स्वीकृति  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  यह  शाखा  कब  तक  खोल  दी  जाएगी  और  इसमें  बिलम्ब  के  क्या  कारण

 वित्त  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  जनादन  :  और  भारतीय  रिजरब

 बेंक  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 भारतोय  कपास  निगम  द्वारा  गुंट्र  भोर  प्रकाशम  जिलों  के  कपास

 उत्पादकों  के  पास  पड़ी  कपास  की  खरोद

 1733.  श्री  सी०  सम्झु  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  गुंटूर  ओर  प्रकाशम  जिलों  के  कपास  उत्पादक  किसानों
 के  पास  कपास  की  एक  लाख  से  अधिक  गाठें  पड़ी

 भारतीय  कपास  निग्रम  द्वारा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  पर  कपास

 की  खरीद  न  किए  जाने  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  नये  केन्द्र  न  खोले  जाने  के  क्या  कारण  और

 गुंदूर  और  प्रकाशम  जिलों  के  किसानों  के  इस  सम्बन्ध  में  सहायता  करने  क ेलिए  उठाए

 गए.कदमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?
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 वस्त्र  मन्त्रालय के  राज्य  मन्त्रो  खुशोंद  झालम  :  ऐसा  बताया  गया  है  कि
 आंध्र  प्रदेश  के  गुंटर  और  करनूल  जिलों  में  किसानों  के  पास  लम्बी  रेशे  की कपास  की  लगभग
 ]  लाख  गार्ठें  पड़ी

 भारतीय  रुई  निगम  उस  स्थिति  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों
 पर  खरीदारियां  करता  है  जहां  कहीं  कीमतों  का  रुख  न्यूनतम  समर्थन  स्तर  से  नीचे  गिरता

 न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  कपास  की  मध्यम  औसत  क्वालिटी  के  संदर्भ  में  निर्धारित की  जाती
 क्वालिटी  अन्तर  के  जहां  आवश्यक  निगम  द्वारा  उचित  कटौतियां  की  जानी  अपेक्षित हैं  ।
 निगम  अनेक  बातों  ज्रेसे  विनियमित  बाजारों  का  उचित  रूप  से  पर्याप्त  प्रोसेसिंग और  भण्डारण

 सुविधाएं  और  प्रस्तावित  केन्द्रों  और  उसके  पास के  क्षेत्रों  में  कपास  की  अनुमानित  आवकों  पर  विचार
 करने  के  पश्चात  नए  खरीद  केन्द्रों  को  खोलता

 इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  कदम  निम्नोकत  प्रकार

 (1)  विनियमित  बाजारों  के  कार्य  को  सुव्यवस्थित

 (2)  आमन्ध्न  प्रदेश
 में

 सी०  सी  ०आई०  की  अवस्थापना को  सुदृढ़  करना  ।

 (3)  किसानों के  पास  1984-85  5  मौसम  के  बिना  बिके  कपास  के  स्टाकों
 के  विपणन के  लिए

 विशेष

 (4)  रुई  की  खरीद  के  लिए  की  गई  व्यवस्थाओं  को  देखने  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  के  विभिन्‍न
 क्षेत्रों  का दौरा  करने के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  का  भेजना  ।

 (-)  1985-86  5-86  रुई  मौपम  के  लिए  रुई की  विभिन्‍न  किस्मों  की  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  की
 घोषणा

 (6)  भारतीय रुई  निगम  को  कीमत  समर्थन  कार्यो का  उत्तरदायित्व  लेने  के  लिए  प्राधिकृत

 करना  ।

 (7)  चालू  रुई  मौसम  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  रुई  की  रिलीज  करना  ।

 हथक  रघों  को  पश्चिम  अंगाल  में  क्‍्मपनी
 बिक्री  बढ़ाने  हेतु  सहायता

 1734.  डा०  फूलरेण  गुहा  :
 क्या

 वस्त्र  मंत्री  यह  बतःने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  हथक रघा  कपड़ों को  प्रिय  बनाने  और  बहां
 इसकी  बिक्री  बढ़ाने  हेतु  हधकरघा  कपड़ों की  बिक्री  पर  छूट  की  अनुमति  देने  के  लिए  सहायता  प्रदान

 करने  हेतु  कोई  योजना  प्रायोजित  की
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 यदि  गे  तत्सभ्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदप  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  ख॒र्शोद  श्रालम  :  से  हथकरघा  कपड़े
 को  लोकप्रिय  बनाने  और  उसकी  जिक्रियों  में  वद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  1975-76  से  और
 आगे  के  लिए  हथकरघा  उत्पादों  की  बिक्री  पर  विशेष  छट  की  एक  योजना  चलाती  रही  है  ।  जो  20
 प्रतिशत  तक  सीमित  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  समान  रूप  से  वहन  की  जाती  वर्ष

 1985-86  के  भारत  सरकार  ने  45  दिनों  की  अर्वाध  के  लिए  और  साथ  ही  हथकरधा  विकास

 आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  अनुमोदित  तथा  आयोजित  राष्ट्रीय  हथकरघा  प्रदर्शनियों  क ेलिए  हृथकरघा
 कपड़े  की  बिक्री  पर  विशेष  छूट  की  योजना  की  अनुमति  इस  योजना  की  अन्य  मुख्य  बातें

 लिखित  अनसार  हैं  :  --

 (1)  छूट  हथकरधा  कणबड़े  की  उन्हीं  बिक्रियों  पर  लागू  होगी  जो  बुनकर  सहकारिताओं  की

 शीर्ष  संस्थाओं  विकास  के  प्रभारी  राज्य  हथकरघा  विकास  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  रखते  वाली  बुनक  र  सहकारी  समितियों  और  हथकरघा  मेत्र के  विकास  के

 लिए  स्थापित  किए  गए  तथा  उसमें  अन्तग्रंस्त  ऐसे  अन्य  रा
 ज्य  निकायों  के  खुदरा  बिक्री

 केन्द्रों  पर
 की  जा

 (2)  अलग-अलग  राज्य  वर्ष  के  दोरान  किसी  समय  पर  छूट  योजना  चल  ने  के  लिए  स्वतंत्र

 हैं  और  छूट  की  अवधि  प्रत्येक  7  दिनों  से  अन्यून  की  समयावधियों  में  विभाजित  किया

 जा  सकता  है  ।

 (3)  अनुमोदित  छूट  अवधियां  अथवा  दिन  प्रत्येक  विशेष  राज्य  के  अन्तर्गत  वही  होनी
 ये  अवधियां  स्थानीय  त्यौहारों  आदि  पर  निर्भर  करते  हुए  भिन्‍न-भिन्‍न

 राज्यों  क ेलिए  भिन्‍न  हो  सकती  हैं  ।

 (4)  खुदरा  बिक्रियों  पर  छूट  में  केन्द्रीय  सरकार  का  अंश  सूती  हथकरघों  को  बिक्रो के  मामले
 में  50  ६०  हथकरघों  के  मामले  में  100  रु०/ऊनी  हथकरघों  के  मामले  में  150
 रु०  अथवा एक  खुदरा  सौदे  के  मूल्य  के  10  प्रतिशत  जो  भी  कम  सीमित
 होगी  ।

 (5)  छूट  जनता  कपड़े  और  सिले  सिलाए  परिधानों की  बिक्रियों  के  सम्बन्ध में  प्रयोज्य  नहीं
 होगी  ।

 (6)  छूट  केवल  नियमित  बिक्री  केन्द्रों  अर्थात्‌  वर्ष  भर  चलने  वाले  बिक्री  केन्द्रों  और  साथ  ही
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 हथकरघा  विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  आयोजित  तथा  अनुमोदित  राष्ट्रीय

 करा  प्रदर्शनियों में  होने  वाली  किक्रियों  के  सम्बन्ध  में  ही  लागू  होगी  ।

 उपरोक्त  योजना  वर्ष  प्रतिवर्ष  आधार  पर  है  और  पश्चिम  बंगांल  सरकार  इस  योजना  को

 इसके  प्रारम्भ  से  ही  चला  रही  है

 मारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  संघ  की  निर्यात
 में  बढ्धि  को  सम्मावना

 1735.  श्री  दिनेश  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  निर्यात  में  लगभग  18  प्रतिशत  वृद्धि
 करने  की  संभावना  बताई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 अस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  खुर्शोद  झालम  :  जी  हां  ।  फिककी  के

 मानों  के  1984-85  से  1989-90  तक  की  अवधि  के  दौरान  आयातों  में  10  प्रतिशत  वाषिक

 की  दर  से  मिश्रित  वद्धि  होगी  ।  उनके  विचार  से  इतने  बड़े  आयात  बिल  को  पूरा  करने  के  लिए  बिर्यातों
 में  स्थागी  कीमतों  पर  लगभग  18  प्रतिशत  वाधिक  वृद्धि  करनी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  पंचवर्षीय  अवधि  (1985-90)  में  1984-85  की
 कीमतों  के  आधार  पर  निर्यातों  में लगभग  7  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  वृद्धि  होने  का  अनुमान  है  ।

 विमान  चलाने  का  प्रशिक्षण  देने  हेतु  विमान  खरोदने  के  लिए
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  विदेशी  मुद्रा  का  दिया  जाना

 1736.  श्रीमती  इन्दुमति  मट्टाचार्य  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  विमान  चलाने  का  प्रशिक्षण  देने

 हेतु  विमान  खरीदने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  दिए  जाने  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार

 विदेशी  मुद्रा  देने  में  यदि  कोई  विलम्ब  हुआ  है  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (४)  पिछले  दो  वर्षों  क ेदोरान  अन्य  राज्यों  में  विमान  चलाने  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिए

 $0
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 विमान  खरीदने  हेतु  दी  गई  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मस्त्नालय  में  राज्य  मन्‍त्री  जनादंन  :  से  पश्चिम  बंगाल

 कार  ने  उड़ान  प्रशिक्षण  ब्रेहाला  के  लिए  एक  केसना  152  एरोबेट  हवाई  जहाज  के  आयात  के

 लिए  के  बराबर  की  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  विदेशी

 मुद्रा  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हो  पाया है  ।

 पिछले  2  वर्षों  में  किसी  भी  अन्य  राज्य  को  उड़ान  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  देने  के लिए  हवाई
 जहाज  खरीदने  के  वास्ते  कोई  विदेशी  मुद्रा  जारी  नहीं  की  गई

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  योजना  झौर  गर-योजना  बजट
 प्राककलन  झौर  वास्तविक  व्यय

 1737.  श्री  सोड़े  रासंस्या  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौ।न  और  30  1985  तक  भारत  पर्यटव  विकास  निग्रम  के  योजना

 भौर  गैर-योजना  बजट  प्राक्कलन  क्या  थे  और  वास्तविक  व्यय  कितना  हुआ  तथा  तत्सम्बन्धी  शीर्षवार

 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  सन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  :  सूचना  संलग्न  विवरण

 1  और  2 मे ंदो  गई

 51
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 गुजरात  के  कस्यों  में  कम  मूल्य  के  सिक्कों  की  कमो

 1738.  श्रो यू०  एच  +  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य  के  खेड़ा  और  आनन्द

 जिलों में  कम  मूल्य  के  सिक्कों  और  नोटों  की  भारी  कमी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  कस्बों  और  नगरों  तथा  विशेष  रूप  से  गांवों  में  लोग  इस  सम्बन्ध  में  भारी

 नांइयों  का  सामना  कर  रहे

 यदि  तो  उन्हें  और  अधिक  कम  मूल्य  के  सिक्के  तथा  नोट  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या

 कार्यवाही  की  गई  ओर

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उपरोक्त  जिलों  में  विभिन्‍न  बंकों  तथा  अन्य  वितरक  एजेन्सियों
 को  कम  मलय  के  कल  कितने  सिक्‍के  और  नोट  दिए  गए  ?

 वित्त  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  श्री  :  गुजरात  राज्य  के  इन  जिलों  से

 छोटे  सिक्‍क्रों  और  कम  मूल्य  वर्ग  के  नोटों  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  हुई  हैं  ।

 राज्य  में  1985  की  अवधि  के  दोरान  कानून  और  व्यवस्था  की
 जनक  परिस्थितियों  के  कारण  भारतीय  रिजर्व  बंक  द्वारा  सिक्‍कों  और  नोटों  के  लाने  ले  जाने  में

 आई  थी  ।  कमी  की  अवधि  के  दौरान  जनता  के  बीच  सिक्कों  और  नोटों  की  जमाखोरी  की  प्रव
 समस्णा  को  गम्भीर  बना  दिया  ।

 बाघा

 त्तनभा

 ओर  यद्यपि  छोटे  सिक्कों  और  कम  मूल्य  वर्ग  के  नोटों  की  कम  पूर्ति  के  कारण  गांवों
 औ्लौर  छोटे  नगरों  के  विशेष  रूप  से  सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  को  पेश  आई  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में

 विगत  में  रिपोर्ट  हुई  किन्तु  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  राज्य  में  कमी  वाले  सभी  उप-द्षेत्रों  की  पति  में

 हुआ  1985  के  पहले  सप्ताह  राज्य  में  करेंसी  चेस्टों/छोटे  सिक्के  के  डिपओं  बे
 लगभग  70  प्रतिशत  को  नोट/सिक्‍के  मुहैय्या  कर  दिए  गए  हैं  ।

 हु

 ($)  कैलेन्डर  वर्ष  1985  में  अब  तक  प्रश्न  में  उल्लिखित  जिलों  में  करेंसी  चेस्टों/छोटे  सिक्के
 के  डिपुओं  को  छोटे  मूल्य  वर्ग  के  नोटों  और  सिक्‍कों  की  पूर्ति  के  बारे  में  स्थिति  नीचे  दी  गई

 लाख  रुपयों

 ऋ्र०  सं०  जिला  2  रुपए  के  नोट  रुपए  के  नोट/सिक्‍्के..  छोटे  सिक्‍के

 1  2  3  4  5

 1.  बलसार  60.00  20.71  4.73
 2.  बड़ोदरा  226.00  50.56  8.66
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 2  3  4  5

 3.  खेड़ा  नगर  70.00  29.66  6.12

 को  छोड़

 4.  आनन्द  नगर  30.00  9.92  4.4

 5.  सूरत  122.00  33.47  7.72

 बिक्की  कर  समाप्त  करने  के  क!रण  केरल  को  हुआ  राजस्व  घाटा

 1739,  श्री  के०  सोहन  दास  :  क्‍या  विक्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  जिन  पर  अतिरिक्त  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  पर  बिक्री  कर

 समाप्त  करने  के  कारण  केरल  को  हर  वर्ष  कितनी  आधिक  हानि  हुई  है

 क्‍या  हसमें  योजनागत  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए
 संसाधन  जुटाने  में  प्रभाव  पड़ा

 और

 यदि  तो  क्या  इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  को  विशेष  सहायता  देने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  पुजारी  )  :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा
 1956  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसरण  में  तम्बाक्‌  तथा  वस्त्रों  पर  अतिरिक्त

 शुल्क  महत्व  का  अधिनियम  1957  के  अन्तर्गत  बिक्री  कर  के  स्थान

 उत्पादन  शुल्क  लगाया  जा  रहा  है  ।  अतिरिक्त  उत्पादन  शल्क  से  प्राप्त  आय  वित्त  आयोग  द्वारा  समय

 समय  पर  निर्धारित  सिद्धान्तों  के  अनुसार  राज्यों  में  वितरित  दी  जाती  यह  अधिनियम  राज्य

 सरकारों  का  इन  जिन्सों  पर  बिक्री  कर  लगाने  के  लिए  रोकता  नहीं  इसमें  ऐसी  व्यवस्था  है
 कि  यदि  कोई  राज्य  सरकार  इन  जिन्सों  पर  बिक्री  कर  लगाती  है  तो  उस  राज्य  को  .  अतिरिक्त  उत्पादन

 शुल्क  से  उसका  हिस्सा  तब  तक  नहीं  दिया  जाएगा  जब  तक  केन्द्र  सरकार  अन्यथा  निदेश  न  दे  ।  इस
 योजना  के  का्यंचालन  की  समीक्षा  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  योजना  आयोग  की  अध्यक्षता
 में  एक  स्थायी  समीक्षा  समिति  गठित  की  जिसमें  राज्यों  के  वित्त/राजस्व  सचिव  तथा  केन्द्र  सरकार
 के  प्रतिनिधि  शामिल  स्थायी  समीक्षा  समिति  द्वारा  गठित  की  गई  उप  समिति  जिसमें  केरल  राज्य

 सहित  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  इस  योजना  के  कायंचालन  में  सुधार  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  वर्ष  1970  में  लिए  गए  निर्णयों  के  कार्यान्‍्ववन  की  समस्याओं  तथा

 पद्धतियों  का  अध्ययन  किया  था  और  स्थायी  समीक्षा  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  जिसे

 स्वीकार  कर  लिया  गया  अतिरिक्त  उत्पादन  शल्क  से  होने  वाली  आय  में  वद्धि  करने  के  लिए
 केन्द्र

 सरकार ने  इस  रिपोर्ट  के  अनसरण  में  कई  कदम  उठाए  हैं  तथा  स्थायी  समीक्षा  समिति  ने

 योजना  आयोग  की  अध्यक्षता  में  1983  तथा  30  1985  को  हुई  अपनी  बैठकों  में

 पर  अर्तित तारक्त

 ०



 लिखित  उत्तर  29  1985

 जिनमें  केरल  राज्य  सहित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  ने  भी  भाग  लिया  स्थिति  की  समीक्षा

 की

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  कपड़ा  नोति  के  परिणामों  को  पुनरीक्षा

 1740.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  घोषित  नई  कपड़ा  नीति  से  वेरोजगारी  की  नई  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई

 हैं  जिनका  पूर्वानुमान  नहीं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 और

 क्‍या  नई  कपड़ा  नीति  के  परिणामों की  निगरानी  पुनरीक्षा  करने  का  कोई  विचार  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोद  भ्रालम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 क्र  दि
 नियमित  आधार  पर  नीति  के  कार्यान्वयन  तथा  समीक्षा  के  लिए  कार्यवाही  आरम्भ  कर

 गई

 ब्स्करो  में  भ्रन्तग्रं  स्‍त  कम्पनियों  भ्रौर  व्यक्तियो ंके विरुद्ध
 कड़े  कदम  उठाने  के  बारे  में  नीति  हि

 1741.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  संश्ो  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उन  कम्पनियों  और  व्यवितयों  के  विरुद्ध  कड़े  उपाय  और  प्रभावी  कदम

 उठाने  के  बारे  में  कोई  नीति  तैयार  की  जो  तस्क  2,  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  घोषाघड़ी
 करने  ओर  कर  अपवंचन  में  अन्तग्रंस्त

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  कदमों  के  क्या  परिणाम  और
 हे

 इस  पम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  से  तस्करी  रोधी  पक्ष  को
 ओर  से  तस्करी  क्रियाकलापों  में  अन्तग्रंस्त  व्यष्टियों  के खिलाफ  विभागाय  तथा  न्याण्णलयों  में

 38



 8  1907  .  लिखित  उत्तेरं

 मुकदमें  चलाकर  कड़ी  कार्यवाही  को  जाठी  तस्करी  माल  के  अभिग्रहण  तथा  वे  यक्तिक  अरथंदंड

 लगाने  के  उपयक्त  मामलों  में  विदेशी  म॒द्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम के  अंतर्गत

 निवारक  नजरबन्दी  का  भी  सहारा  लिया  जाता  कर्मंचारिपों  तथा  उपस्करों  में
 वृद्धि  करने  के

 अलावा  मुखबिरों  विभागीय  अधिकारियों  के  लिए  पुरस्कार  नीति  को  भी  उदार  बनाया  गया  है

 सरकार  ने  सभी  आथिक  जिनमें  समन्वित  तरीके  से  तस्करी  भी  शामिल  से  निपटने  के  लिए

 एक  केन्द्रीय  आर्थिक  आसूचना  ब्यूरो  का  भी  गठन  क्रिया  तस्करी-रोधी  उपायों  को  तेज  किए  जाने

 के  वर्ष  1985  के  प्रथम  10  महीनों  के  दौरान  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  का  कुल  मूल्य
 159.13  करोड़  रुपये  है  जनत्नक्रि  वर्ष  19१4  की  संगत  अवधि  के  दौरान  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  का

 कुल  मल्य  82.3  करोड़  रु०  था  तथा  1984  के  सम्पूर्ण  केलेण्डर  वर्ष  के  दौ  गन  यह  रकम  101  करोड़

 रुपए  इसके  वर्ष  1985  के  प्रथम  10  महीनों  के  दौरान  2084  व्यक्ति  )
 गिरफ्तार  किए  गए  थे  तथा  विदेशी  मुद्रा  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  623

 व्यक्ति  नजरबन्द  किए  गए

 विदेशी  मुद्रा  विनियमनों  के  उल्लंघन  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  की  संवीक्षा

 की  गई  थी  तथा  1973  में  आवश्यक  परिवरतंन  किए  गए  विदेशी  मुद्रा  स॑  रक्षण  और  तस्करी-निव।रण

 तथा  प्रधान  मन्त्रो  के  संशोधित  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सूत्र  सं०  19  के  अनुस रण  में  लागू  की  जा  रड्डी

 इन  उपायों  के  परिणामतः  1985  तक  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी-निवार
 नियम  के  अन्तगंत  392  विदेशी  मुद्रा  के  जालसाजों  को  नजरबन्द  किया  गया  है  तथा  अनिवासी
 भारतीयों  द्वारा  भारत  में  भेजी  गई  रकम  1974  में  500  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1985  में  7,000
 करोड़  रुपये  हो  केन्द्रीय  आ्थिक  आसूचना  ब्यूरो  के  अनुरूप  आसूचना  तंत्र  में  सुधार  किये  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 केद्धीय  उत्पादन  शुल्क  की  और  फैक्ट्रियों  पर  निवारक  जांच  और  उत्पादन  शुल्क  नियन्त्रण  को
 तेज  कर  दिया  गया  उन  एककों  को  लाइसेंस  नियन्त्रण  में  लाने  क ेलिए  विशेष  अभियान  चलाये  गए
 हैं  जो  तथ्यों  को  छिपाकर  शुल्क  के  भुगतान  से  गलत  छूट  प्राप्त  कर  रहे  टायरों  और  हस्त  निर्मित
 रेशों/सत  एककों  पर  वास्तविक  नियन्त्रक  पद्धति  प्रारम्भ  की  गई  इन  उपायों  के  परिणामत:ः
 जनवरी  से  1985  के  दोरान  लगभग  189.90  करोड़  रु०  की  रकम  का  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  के  अनुमानित  कर-अपवंचन  से  अन्तग्रेस्त  5355  मामलों  का  पता  लगाया  गया

 प्रत्यक्ष  करों  की और  कर  अपवंचन  ओर  काले  धन  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  समय-समय  पर
 सभी  संभव  जिनमें  विधायी  तथा  संस्थात्मक  प्रयास  शामिल  किये  जा  रहे
 दीर्घावधि  वित्तीय  नीति  तैयार  करने  के  लिए  में  अवेध  अधथं-व्यवस्था  के  पहलूਂ  पर  राष्ट्रीय लोक
 वित्त  ओर  नीति  संस्थान  की  रिपोर्ट  में  निहित  सुझावों  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही
 इस  दिशा  में  अब  तक  किए  गए  उपायों  से  अच्छे  परिणाम  निकले  हैं  और  कर-निर्धारितियों  की  संख्या
 ओर  राजस्व  वधूलियों  में  उध्वंगति  हुई  है  ।



 लिखित  उत्तरे  ,..  29  1985

 चित्रकूट  का  परयंटक  केन्द्र  के रूप  में  विकास

 1742.  श्री  प्रजीज  क्रंज्ञी  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  श्रौर  १्यंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  उन्हें  मालूम  है  कि  हजारों  लोग  चित्रकूट  की  यात्रा  करते  जिसे  विष्णु  और

 महेश की  भूमि  कहा  जाता  है  और  जहां  पर  भगवान  राम  ने  भी  अपने  बनवास  के  दिन  बिताये  और

 यदि  तो  क्या  चित्रकूट  ओर  उसके  आस-पास के  क्षेत्रों  को  एक  पटक  केन्द्र  के  रूप  में
 विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संसदोय  कार्य  और  पयंटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :

 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  से  चित्रकूट  के  विकास  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  पर्यटन  विभाग  द्वरा  वित्त-पोषित  एक  पंजीकृत  सोसाइटी  भारतीय
 यात्री  आवास  विकास  समिति  ने  चित्रकूट  में  14.00  लाख  रु०  को  लागत  पर  100  व्यक्तियों  की  .
 क्षमता  वाली  एक  यात्रिका  का  निर्माण  किया  है  ।

 देश  में  विकसित  पर्यटन  स्थल

 1743.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  संसदीय  कार्य  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  देश  में  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  विकसित  पयंटन  स्थलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  स्थानों  ओर  राज्यों  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्या

 उनके  लिए  किए  गए  वित्तीय  प्रावधानों  का  ब्यौरा  क्या

 )  प्रत्येक  स्थल  के  विकास  आदि  पर  खर्च  की  ५ई  वाबिक  घन  राशि  कितनी  और

 उक्त  स्थलों  में  से  प्रत्येक  स्थल  के  शासी  निकाय  का  नाम  क्‍या

 संसदीय  कार्य  झोर  पयंटन  मन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  पयंटन  के  विकास  के  लिए
 निधियों  का  आबंटन  राज्य-वार  आधार  पर  नहीं  किया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न
 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  प्रारम्भ  की  गई  स्कीमों  और  खर्च  की  गई  राशि  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  प्ें  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1553/85]
 जिन  सुविधाओं  का  सृजन  किया  गया  है  उनका  रख-रखाव  और  परिचालन  संबंधित  राज्य  सरकार  के
 एक  भ्रभिकरण  द्वारा  या  भारंत  प्रयेटन  विकास  निगम  द्वारा  किया  जाता

 मारतोय  कपास  निगभ  द्वारा  प्रानन्न  प्रदेश  में  कपास  को  खरोद

 1744.  श्रो  एन०  बेंकट  कया  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 भारतीय  कपास  निगम  के  कपास  का  स्यूनतम  मूल्य  कितना  निर्धारित  किया मूल्य  कितना  निर्धारित  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कथास  निगम  आम्ध्न  भ्रदेश  में  न्यूनतम  मूल्य  पर  कपास

 नहीं  खरीद  रहा  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 पं वस्त्र  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खशोंद  झ्रालम  खां  से  रुई  की  विभिन्‍न

 किस्मों की  न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  न  कि  भारतीय  रुई  निमम
 द्वारा  । भारतीय  रुई  निगम  प्रचलित  बाजार  कीमतों  तथा  जब  कभी  बाजार  कीमतें  न्यूनतम
 समर्थन  की मतों  से  गिर  जाती  ततब्र॒  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों पर  रुई  की  थरीद

 करता  निगम  रुई  उपजाने  वाले  सभी  राज्यों  के  रुई  बाजारों  में  पहले  ही  प्रवेश कर  चुका  जिसमें
 आन्ध्र  प्रदेश  शामिल  है  तथा  इसकी  खरीदारियां  चल  रही

 गेहूं  के  निर्यात  के  लिए  नए  बाजार

 1745.  श्री  एस०  एम०  मटटम  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विश्व  के  प्रत्येक  देश  द्वारा  गेहूं  के  उत्पादन  में  आत्म-निर्भर  बनने
 का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  प्रयासों  से  भारत  द्वारा  विदेशों  को  गेहूं  के  निर्यात  पर  निकट  भविष्य  में  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  और

 यदि  तो  भारतीय  गेहूं  के  लिए  नए  बाजारों  का  पता  लगाने  हेतु  सरकार ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्रो  प्र्जुन  :  ओर  अनुमान  लगाया  जाता है  कि  1984  के

 दौरान  विश्व  गेहूं  उत्पादन  523.2  मिलियन  टन  बढ़ा  था  जबत्रकि  उत्प  सर  1983  के  दोखन
 495.3  मिलियन  टन  1985  में  विश्व  गेहूं  उत्पादन  513.3  मिलियन  टन के  लगभग  होने  का
 अनुमान  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  चालू  कीमतें  कम  हैं  और  उन्होंने  भारतीय  गेहूं को  अप्रथोगी  बना
 दिया है  ।  गेहूं  के  निर्यात  के  लिए  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयास किए  जा
 रहे

 पावरलूम  फिलामेंट  यार्न  क्षेत्र  को  कर  मुक्ति  पालिएस्ट  र  फाइबर  को  सप्लाई

 9
 मन्त्र डे  ताने  श्  हि  ल््ज  कि 1746.  श्री  श्रीहरि  राव  :  कया  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  फिलामेंट  यानें  क्षेत्र  ने यह  दावा  किया  है  कि  यदि

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  तरह  इस  क्षेत्र को  भी  कर  मुक्त  पालिएस्टर  फाइबर  की  सुविधा  दी  जाती है
 तो  वे  बहुत  कम  दरों  पर  साड़ियां  सप्लाई  कर

 सकते
 और
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशींद  प्रालम  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जूट  से  बने  बोरों  भ्रादि  का  उत्पादन  तथा  खपत

 .  श्रो  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।98।  ओर  के  दोरान  जूट  से  बने  हसियन  क्लाथ  तथा  का  रपेट  पेकिंगं

 क्लाथ  आदि  का  पृथक-पृथक  कितना  उत्पादन

 देश  में  जूट  से  बनाई  जाने  वाली  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं  और  उनकी  खपत  कितनी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जूट  मिल  मालिकों  ने  स्वयं  अपनी  मिलें  बन्द  कर  दी  हैं  और  इसके
 परिणामध्वरूप  देश  की  अथंव्यवस्था  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हो  रही  है

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाने का  है  ?

 कत्र  मंत्रालय के  राज्य
 मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  1981  तथा  1985

 1985) )  के  दौरान  पटसन  उत्पादों  की
 विभिन्‍न  मदों  का  उत्पादन  निम्नोकत  प्रकार  है  :--

 सात्रा  :  हजार  मे०  टन  में

 झवधि
 *

 हैसियन  सी०वी०सी०  प्रम्य  क्‌ल

 1981  354.2  738.2  89.9  182.9  2.9  1365.2

 )

 1985  205.  $09.3  26.4  140.7  881.5

 ०  )

 पटसन  उत्पादों  की  परम्परागत  मरे  हैं  : हैसियन  तथा  थैले  टाट
 कांशतः  कारपेट  बंकिग  तथा  अन्य  अनेक  मर्दे  जेसे  डी  ०डब्ल्यू०  तिरपाल  का

 कपड़े  के  ऊनी  पे।श्र  आदि  ।  कुछ  विविधीकृत  मदों  में  शामिल  सजावदी  वाल

 पटसन|एच०  डी०  पो०  ई०  ब्लैडिड  फैबरिक्स  आदि  ।
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 1984-85  5  के  दोरान  पदसन  के  सामान की  खपत  निम्नोकत  प्रकार

 मात्रा  हजार  मे०  टन  में

 वर्ष  हेसियन  टाट  झ्र्न्य  कुल

 1984-85  5  124.5  739.  ]  171.1  1034.7
 च॑  )

 और  ण्ह  सही  है  कि  अनेक  कारणों  से  कई  पटसन  मिलें  बन्द  हो  गई  इन  मिलों

 के  प्रबन्ध  द्वारा  तालाबन्दी  और  बंद  करने  के  लिए  जारी  नोटिसों  के  अनुसार  बन्द  करने  के  कारण थे

 श्रम  वित्तीय  निम्न  श्रम  लाभ  निधियों  का  उत्पादन  की  उच्च

 अपर्याप्त
 बाजारों  का  भादि  ।  सरकार  द्वारा  संगठित  कार्यवाही  और  कच्चे  पटसन  की  कीमतों

 में  कमी  के  परिणामस्वरूप  बहुत  सी  बन्द  मिलें  अब  फिर  से  खूल  गई  985  में  बन्द  मिलों  की

 कुल  संख्या  20  से  घट
 कर  6  मिल  तक  आ  गई  आंकड़ों  में  तीन  स्थायी  रूप  से  बन्द

 पटसन  जिनकी  पुनः  खुलने  की  आशा  नहीं  शामिल  नहीं  ।

 हम

 प्रनुसूचित  वाणिज्य  बेंकों  के  संबंध  में  ऋण  नोति  में  छूट

 1749.  श्री  के०  राममति  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  संबंध में  अपनी  ऋण  नीति  में

 हाल  ही  में  दी  गई  छूट  का  ब्यौरा  क्या

 22  198  से  भारतीय  रिजर्व  बेंक  द्वारा  निर्यात  पुनवित्तसारों  में  किए  गये

 परिवतेनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  सांविधिक  नकदी  अनुपात  37  प्रतिशत
 से  घटाकर  25  प्रतिशत  करने  के  परिणामस्वरूप  लगभग  360  करोड़  रुपये  समायोजित  हो  जाएंगे

 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वाश  ऋण  नीति  में  दी  गई  इस  छूट  के  परिणामस्वरूप

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बे  को  के  पास  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद  न  पुजारी  )  :  ओर  वर्ष  1985  के  अधिक

 कामकाज के  मौसम  के  शुरू  होने  से  पूर्व  भारतीय  रिजव  बंक ने  ऋणनीति  की  समीक्षा  की  थी  और
 25  अक्तूबर  1985  को  कुछ  परिवर्तनों  की  घोषणा  की  थी  जिनमें  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को

 मुख्य  रूप  से  रियायतें  दी  गई  हैं  :  --

 63



 29  1985

 बीच की  अवधि में  मांग  ओर  सावधि  देयताओं  में  हुई  वृद्धि  के  10  प्रतिशत के  बराबर
 अतिरिक्त नकद  प्रारक्षित  निधि  1984  में  इन  राशियों के  1/5
 भाग  के  जारी  किये  जाने  को  छोड़कर  शष  राशियां  बराबर  अवरुद्ध  हैं  और  इन  अवरुद्ध  नकद
 राशियों  का  एक  तिहाई  भाग  26  1985  को  जारी  किया  गया  ।

 ॥  2)  अनिवासी  रुपया  खातों  के  लिए  सांविधिक  नकदी  अनपात  26
 1985  से  37  प्रतिशत  से  घटाकर  25  प्रतिशत  कर  दिया  गया  और  इसे  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी
 द्वातों  पर  लागू  अनुपात  के  बराबर  ले  आया  गया  इससे  बेकों  की  सांविधिक  नकदी  अपेक्षाओं  में

 लगभग  360  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  जायेगी  ।

 (3)  बैंकों  के
 लिए  230  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  अल्पावधिक  विवेकाघीन  पुनवित्त

 व्यवस्था  की

 शतप्रतिशत  निर्यात  पुनवित्त  के आधार  को  22  1985  से  1983  के  मासिक
 औसत  स्तर  से  आगे  बढ़कर  1984  तक  लाया  जा  रहा

 उपर्यक्त  (1)  (2)  में  वर्णित  उपायों  से  बैंकों  की  855  करोड़  रुपये  की  नकद  राशि

 उपलब्ध  हो  जायेगी  जबकि  उपयुक्त  में  वर्णित  उपायों  से  शुरू  में  बैंकों  के  पास  निर्यात  पुनवित्त
 के  लिए  लगभग  380  करोड़  रुपये  की  क्मी  हो  जायेगी  ।  इस  प्रकार  प्रारक्षित  निधि  3  पेक्षाओं  में  किये

 ने  वाले  परिवतंनों  से  बंकों  के  साधनों  में  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  बंकों  को

 होने  वाले  शुद्ध  लाभ  अलग-अलग  बेंकों  के  लिए  अलग-अलग  होंगे  जो  अनिवासी  भारतीयों  की  जमा
 राशियों  के  पुनवित्त  के  वास्तविक  उपयोग  पर  निर्भर  करेंगे  और  इस  प्रकार  बैंकिंग  प्रणाली  निवल
 आंकड़ों  को  बताना  उचित  नहीं  होगा  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  बकों  से  प्रारक्षित  निधि  की  अपेक्षाओं

 को  बनाये  रखने  के  लिए  आने  वाली  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  पहले  अपने  साधनों  का  उपयोग  करने

 की  सलाह  दी  गई

 कारों  का  धायात

 1750.  श्री  बो०एस०  कृष्ण  ग्रय्यर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  कितनी  कारें  आयात  की  और

 नि  क्‍या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  को  ये  कारें  खरीदने  के  लिए  बाध्य  किया  गया  ?

 वाणिज्य  संत्रो  भ्र्जून  :  1984-85  के  दौरान  कारों  के  आयात  के  लिए
 2673  आयात  लाइसेन्स/सीमा  शूल्क  क्लियरेन्स  परमिट  जारी  किए

 जी  नहीं  ।
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 राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  प्राहक-सेवा

 1751.  भरी  बुजमोहन  महन्तो

 शी  नरसिहराव  सूर्यवंशी  .

 वर्ष  1985  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  ग्राहक  सेवा  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समीक्षा  की  गई

 क्या  कुछ  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  ग्राहकों  की
 कठिनाइयों  था  शिकायतों की  जांच  करने  के  लिए

 सार्वजनिक  सुनवाई  का  आयोजन  कर  रहे  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  उपयुक्त  रीति  से  ग्राहकों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  यह  प्रक्रिया  ग्रामीण  क्षेत्रों

 स्थित  बैंकों  की  शाखाओं  में  भी  अपनाई  जा  रही  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र
 के  बंकों  की  कार्य  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के!लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  जिससे  की  ग्राहकों  की  सेवा  में  सधार
 किया  जा  सके  ।  मद्रास  और  कलकत्ता  में  वहां  के  ग्राहको ंकी  शिकायतों  के  तरंत  निवा  रण
 के  लिए  ग्राहक  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  इस  प्रकार  के  केन्द्र  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में
 भी  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  दिल्ली  के  पहले  ग्राक  सेवा  केन्द्र  के  कार्थ  के  संबंध  में  ग्राहकों  की  प्रतिक्रिया
 जानने  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुप्रयोग  आथिक  अनुसंधान  परिषद  काउंसिल  आफ  एप्लाइड
 हकोनामिक  नई  दिल्ली  के  माध्यम  से  एक  अध्ययन  कराया  गया  था  ।  अध्ययन  से  पता  चला  है
 कि  86  प्रतिशत  शिकायतकर्ताओं  ने  योजना  को  उपयोगी  बताया  इसके  अतिरिक्त  सरकारी  क्षेत्र  के
 बेकों  के  मुख्य  कार्यपालकों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  ग्राहक  सेवा  सुधारने  और  ग्राहकों  की  शिकायतों
 को  दूर  करने  के  लिए  कारगर  तंत्र  तेयार  विशिष्ट  सेवा  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  समय  के
 मानदंड  निर्धारित  करने  और  शाख्त्ाओं  में  ग्राहकों  की  सूचना  के  लिए  उन्हें  मोटे  मोटे  अक्षरों

 मे
 में  प्रदशशित

 करने  ओर  ग्राहक  सेवा  को  प्रशिक्षण  कायंक्रमों  का एक  अभिन्‍न  अंग  बनाने  में  व्यक्तिगत  रुचि  लें  ।

 बेकों  से  सभी  स्तरों  पर  ग्राहकों  से  सम्पर्क  बढ़ाने  के  लिए  कह्ा  गया  मुख्य  कार्यपालक  और
 वरिष्ठ  बक  अधिकारी  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अपने  दोरों  के  दौरान  ग्राहकों  से  भी  मिलते |  हैं  । टी +  लत
 उन्हें  पह  कहा  गया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअपनी  शाखाओं  द्वारा  किए  गए  काम  की  क्वा-टी  की  भी
 तसल्ली  शाखा  स्तर  १२  शाखा  प्रबन्धकों  से यह  कहा  गया  है  कि  हर  म  हीने  एक  निर्धारित  दिन
 बैंकों  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  ग्राहकों  से  मिलें  ।  बंकों  द्वारा  ग्रा  ढुक  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  की  जा  रही
 कार्रवाई  पर  नज़र  रखी  जा  रही
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 जालो  करेंसी  नोटों  का  मुद्रण  करने  वाले  एक  गिरोह  का  पता  लगाना

 1752.  श्री  बिलास
 श्री  विष्णु  पार  ]
 ओो  सोमनाथ  रथ

 »
 :  क्‍या  विश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  आर०  एम्म०  भोये  |

 श्री  प्रमर  सिह  राठ

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  बम्बई  में  जाली  करेंसी  नोट  और  डालर  छापने  वाले  एक

 गिरोह  का  पता  चला

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  गिरोहों  का  पता  चला है  और  इस  बारे  में  क्या  कारेवाई
 की  गई

 क्या  सरकार
 ने  इस  बात  का  पता  लगाने का  प्रयास  किया  है  कि  इन  सभी  मामलों  के

 पीछे एक  संगठित  गिरोह  कार्य  कर  रहा  है  जिसका  अभी  तक  पता  नहीं  चल  पाया  और

 जारी  करेंसी  नोटों  के  छापने  के  खतरे  को  पूरी  तरह  से  उन्मूलन  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  और  सरकार  को  इस
 संबंध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है

 और  ये
 प्रश्न  उत्पस्न  नहीं  होते  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्मों  में  वेतन  झोर  मत्तों  तथा  भ्रन्य
 सेवा  शर्तों  के  बारे  में  नियम  कौर  मार्ग  निर्देश

 1753.  श्री  एच०  एस०  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (%)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमीं  में  वेतन

 ओऔर  भत्तों  तथा  अन्य  सेका  शर्तों  के  बारे  में  भिन्‍न  नियम  भर  मार्ग  निर्देश

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  राष्ट्रीयकृत  वीमा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  जैसे
 संस्थानों  के  कमंचारियों  के  वेतन  और  भत्तों  में  अंतर  के  प्रश्न  पर  इस  समय  चौथे  वेतन  आयोग  द्वारा
 विचार  किया  जा  रहा  और
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 यदि  तो  उसके  क्या  का  रण  हैं  ?  हि

 विज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :
 से  यद्यपि  वित्त  मंत्रालय  के

 प्रशासनिक  नियंत्रणाघीन  संस्थाओं  के  कर्मचारियों  की  सेवा  को  नियंत्रित  करने  वाली  सामान्य  शर्तें

 अनुशासन  नियमावली  मौटे  तौर  पर  एक  जंसी  ही  हैं  फिर  भी  भारतीय
 रिजवं  वाणिज्यिक  बोमा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  उंसी  विभिन्‍न  संस्थाओं के  वेतन
 ओर  भत्तों  में  अन्तर  इस  अंतर  के  ऐतिहाध्विक  कारण  हैं  और  वास्तव  में  बात  यह  है  कि  इन  संस्थाओं
 के  कार्यों  का  स्वरूप  अलग-अलग  इसे  देखते  हुए  विभिन्‍न  संस्थाओं  के  कर्मचारियों  के  वेतन  ओर

 भत्ते  पूरी  तरह  से  एक  समान  नहो  हो  सकते  ।

 चोथे  वेतन  आयोग  (1)  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों---ओऔद्योगिक  ओर

 (7)  अखिल  भारतीय  सेवाओं  से  संवंधित  कामिको  और  (111)  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  सरकारों  के
 कर्मचारियों  की  परिलब्धियों  के  ढांचे  और  सेवा  की  शर्तों  की  जांच  करने  और  सरकार  को  अपनी
 सिफारिशें  देने  क ेलिए  कहा  गया  आयोग  सिफारिश  करते  तय  अन्य  सम्बन्धित  राज्यों  के
 साथ  सरकारी  क्षेत्र  के  राज्य  सरकारों  आदि  के  वर्तमान  वेतन  ढांचे  और  देश  की  आर्थिक

 केन्द्र  सरकार  के  साधनों  आदि  जैसी  अन्य  बातों  को  भी  ध्यान  में

 केवल  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  की  परिलब्धियों  तथा  सेवा  को  शर्तों  पर  अपनी  सिफारिशें

 नकद  क्षतिपूरक  समर्थन  योजना

 1754.  श्री  के०  रामक्त्य  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  निर्यातकों  को  विश्व  बाजार  में  उनके  उत्पादों  की  प्रतियोगी  स्थिति  में

 सुधार  करने  में  सहायता  देने
 के  लिए  नकद  क्षतिपूरक  समर्थन  योजना  को  साथंक  बनाने  पर  विचार  कर

 रही

 क्‍या  इस  योजता  का  उद्देश्य  निर्यातकों  को  विदेशी  बाजार  में  प्रतियोगिता  का  मुकाबला
 करने  और  विपणन  क्षमता  में  विकास  करने  के  योग्य  बनाना  था  ;

 यदि  हां  तो  क्‍या  उक्त  उद्देश्य  प्राप्त  हो  गये  और

 यदि  तो  इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जाने  का
 किष्कर  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  भ्र्जुन  :  से  नकद  मुआवजा  सहायता  निर्यातों  के
 संवर्धन  के

 लिए
 एक  साधन  के  रूप  में  तथा  जिर्वातफों  द्वारा  सामना

 को
 जा  रहो  विभिन्‍न  कठिनाइयों  के

 सम्बस्  में  मुआवजा
 देने  के  लिए  शुरू  की  गई  इस  योजना  को  समय-समय पर  समीक्षा  की  गई  है

 ओर  फिलहाल यह  3  1985  तक  वैध  सरकार ने  इस  तारीख के  ब्राद  भी  इस  योजना

 को  जारी  रखने के  लिए  कदम  उठाये
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 पर्यटक  स्थल  पर  पर्यटक  बंगलों  का  निर्माण

 1755.  श्री  श्ननन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  संसदीय  कार्य  झ्ौर  पयंटन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  एक  प्रमुख  पर्यटन  उद्योग  का  विकास  कर  रहा

 क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सारे  राज्य  में  फैले  विभिन्‍न  पर्यटक  स्थलों  पर
 पर्यटक  बंगलों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया  और

 थदि  तय  राज्य  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  भ्ौर  पयटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सांडला  जिले  में  भूगर्मोय  सर्वेक्षण

 1756.  श्री  मोहन  लाल  झिकराम  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 ल्‍

 मध्य  प्रदेश  के  मांडला  जिले  में  पिछले  दस  वर्षों
 के दौरान  कितनी  बार  भूगर्भीय  सर्वेक्षण

 कराए  गए  और  इस  प्रकार  किये  गये  प्रत्येक  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम

 क्‍या  इस  वर्ष  मांडला  जिले  में  भुगर्भीय  सर्वेक्षण  किए  जाने  विचार

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 कया  मलाजखंड  के  निकट  कान्हा  किसली  राष्ट्रीय  उद्यान  में  सोना  पाए  जाने  की  संभावना

 १

 खान  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  राम  बलारी  :  मध्य  प्रदेश  के  मांडला  जिले

 में  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  10  वर्षो  के  दोरान  15  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  किए  हैं  जिनमें

 एक  बाक्साइट  अन्वेषण  एक  क्रमबद्ध  भूवेज्ञानिक  एक  दस  मूतकनोकी  तथा  दो

 जीवाश्म  अन्वेषण  शामिल  से  लेकर  तक  की  किस्म  मि०  टने  सम्भावित
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 बाक्साइट  भंडारों  का  अनुमान
 लगाया  गया  इसके  अलावा  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  इस

 अवधि  के  दोरान  5  इंजीनियरिंग  परियोजनाओं  को  परामशं  भी  दिया  सिवनी  तथा

 जबलपुर  जिलों  में  1500  वर्ग  कि०  मीटर  क्षेत्र  के  भूवेज्ञानिक  मानचित्रण  के  फलस्वरूप  दक्षिणी  पठार
 के  परत  विन्यास  पर  अतिरिक्त  आंकड़े  तैयार  हुए  हैं  ।

 और  अब  तक  किए  गए  सर्वेक्षणों  के  अनुसार  तत्काल  कोई  अनुवर्ती  कारंवाई  करने
 को  आवश्यकता  नहीं  फिर  198  5-86  के  फील्ड  सत्र  कार्य  क्रम  में  दो  अनन्तिम  भूतकनीकी  मदों

 को  शामिल  किया  गया  बशर्ते  कि  एम०  पी०  ई०  बी०  इन्हें  प्रायोजित  कर

 कान्हा  किसली  क्षेत्र  में  कोई  प्राथमिक  स्वर्ण  भंडार  होने  का  संकेत  नहीं  परन्तु  कान्हा
 किसली  क्षेत्र  में  बहने  वाली  बंजार  नदी  की  बालू  में  स्वर्ण  के  कुछ  लघु  कण  हैं  जिनका  कोई  आथिक

 महत्व  नहीं

 [  प्रनुवाद ]

 राष्ट्रीय  चेक  क्लीर्यारेग  प्रणालो  झारम्भ  करना

 1757.  श्री  चिस्तामणि  पाणिग्रही  :  क्या  विक्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेक  का  अद्यतन  माइक्रो  प्रौद्योगिकी  की  सहायता  से  शीघ्र  ही  एक

 राष्ट्रीय  चंक  क्लीर्यरिंग  प्रणाली  आरम्भ  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  इस  प्रणाली  के  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना

 क्‍या  कम्प्यूटरीकरण  से  शोषण  के  भय  को  दूर  करने  के  लिए  पर्थाप्त  कदम  उठाए  गए  हैं
 और  यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बैंक  की  खाता  बहियों  को  अद्यत  शाखाओं  के  बीच

 कारोदार  में  स।मंजस्य  रखने  आदि  जैसे  बैंकों  के  अन्य  कार्यकलापों  को  भी  धीरे-धीरे  यंत्रीकृत  करने  का

 यदि  तो  यह  स्कीम  कब  तक  लागू  की  जायेगी  ?

 विश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  भन्‍जी  जमादन  :  भारतीय  रिजवं  बेक

 ने  बैंकों  में  मशीनों  द्वारा  चैकों  के  संबंध  में  एम०  आई०  सी०  आर०  टेक्‍नालाजी  शुरू  करने  का  कार्यक्रम

 बनाया  मह्‌  प्रक्रिया  शुरू  में  4  महानगरों  में  लागू  की  जाएगी  और  बाद  में  इसे  राज्यों की
 धानियों  ओर  बड़े  नगरों  में  लागू  किया  जाएगा  ।  इससे  बाहरी  चैकों  और  स्थानीय चैंकों  के  अंतरनगर
 समाशोधन  ओर  स्थानीय  चेकों  के  समाशोधन  में  भी  सहायता

 निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  अंतरनगर  समाशोघधम  सामशोधन )  दिल्ली
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 और  मद्रास  के  बीच  31  1986  तक  शुरू  कर  दिया

 ऊफजफफकफए।एणा

 भारतीय  बैंक  संघ  और  कर्मचारियों  के  संघ  क ेबीच  मशीनरीकरण  और  कम्प्यूटरीकरण
 के  बारे  में  हुए  समझोते  के  उपबंधों  के  अनुसार  मशीनों/कम्प्यूटरों  क ेलगाये  जाने  के  परिणामस्वरूप  स्टाफ

 में  कोई  छंटनी  नहीं  होगी  ।

 हां  ।

 तैयार  किये  गए  एक्शन  प्लान  के  31  1986  तक  लगभग  1000  शाखाओं

 में  भी  मशीनें  लगा  दी  जाएंगी

 राज्य-वार  विदेशी  मुद्रा  भ्रजन

 1758. प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  उनका  मन्त्रालय  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  के  राज्य  वार  आंकड़े  रखता  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  द्वारा
 अजित  विदेशी  मुद्रा  का  ब्योरा क्‍या  है

 ?

 वाणिज्य मंत्रो  भ्रजन  सिह )
 )

 जी

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 विदेशों  के  साथ  व्यपपार  कशार

 1759.  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्‍यां  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  विदेशों  के  साथ  किये  गये  व्यापार  करारों  का  ब्यौरा  क्‍या

 किन  वस्तुओं  का  आयात  और  किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  और

 इन  सौदों  से  देश  को  क्य  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 वानि७ण्य  मसत्रो  झर्जून  :  पिछले  एक  वर्ष  के  भारत  से  चेकोल्लोवाकिया
 तथा  जमंन  लोकतन्त्रीय  गणराज्थ  के  साथ  व्यापार  करारों  का  पुनः  नवीकरण  है  चंकोस्लोबाकिग्ा

 के  साथ  व्यापार  कर।र
 पर  28.9.84  को  हस्ताक्षर  किए  गए  तथा  1.1.85  को  वह  लागू  जर्मन

 लोकलन्त्रीय  मणराज्य  के  साथ  करार  पर  1.11.85  को  हस्ताक्षर  किए  गए  तथा  1.1.86  को  लाभू
 होगा  ।

 जेसा  कि  संलम्न  विवरण  में  क्या  गया
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 व्यापार  करार  दोनों  देशों  के  साथ  भारत  का  व्यापार  बढ़ाने  में  सहायक  होंगे  ।

 विवरण

 चैकोसलोवाकिया  तथा  जमंन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  से  आयात  तथा  उनको  मिर्यात  की  जाने

 वाली  मुख्य  मर्दे  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 बैकोस्लोवाकिया  से  झायात  जर्मन  लोकतम्त्रीय  गणराज्य  से  श्ायात

 इस्पात  तथा  इस्पात  सीवन  उवं  मशीनी  फोटो  फिल्में

 हीन  ट्यूबें  तवा  वेल्लित  इस्शत  डीजल

 मशीनी  वाल-बीयरिग्स  जेनेरिटिंग  सेटस  छपाई  मशीनें  और

 डीजल  जेनेरेटिंग  सेट्स  कार्बनिक  तथा

 अकाबंनिक  रसायन  वस्त्र  मशीनरी

 जूता  तथा  चमड़ा  बनाने  की  मशीनें

 आेकोसलोवा  किया  को  निर्यात

 तेलरहित  तम्बाक्‌  कालीमिचं

 तथा  लौह  अयस्क

 सान्द्रण  तथा  सूती  धागा

 लौह  अयस्क

 अन्य  व॑ज्ञानिक  तथा  तकनीकी
 करण  |

 जमंन  लोकतन्‍्त्रीय  गणराज्य  को  निर्यात

 शू  अपसे  परिष्कृत  लौह
 एरेण्डी  का  पटसन

 ॥ल
 काजू  की  गिरी

 तम्बाक  तथा  वस्त्र  । खालें  तया  चमड़ियां  परिष्कृत

 पटसन  माल  मेगनीज

 एरण्डी  का  रेलवे  वेंगन
 जिअरोग्राफिक  उपस्कर  ।

 संयक्त  राज्य  अ्रमेरिका  हारा  मारतोय  भ्होंगा
 मछलो  को  लेप  का  रद्‌व  किया  जाना

 1760.  श्रो  भोलानाथ  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  को  भारतीय  क्षींगा  मछली
 के

 प्रेषण  को  रोके  जाने  और  रह

 किए  जाने  के  मामलों  की  संस  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यो

 :
 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  संयुक्त  राज्य

 काली  सूची  में  रखा  गया  और

 रे  मं  ल्‍ज्फ  तर  क्ष ञ  :  का

 अमेरिका  में  कितने  भारतीय  निर्यातकों  को
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 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  अन्य  देशों  को  निर्यात  की  जाने  वाली  झोंगा  मछली  की

 गुणवता  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  अर्जुन  :  जी  नहीं  ।)

 प्रश्न  ही  नहीं

 भारत  सहित  विभिन्‍न  देशों  की  श्रिम्पों  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  जांच-पड़ताल  के

 लिए  रोक  सूची  में  रखा  जाता

 वर्ण  सूची  में  रखे  गए  निर्यातकों  को  संख्या

 1982-83  2-83  81

 1983-84  3-84  94

 1984  93

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  तथा  अन्य  देशो ंमें  भारतीय  श्रिम्पों  की  क्वालिटी  में  सुधार

 लाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  शामिल  है  (1)  पीलिंग शेडों  को  अपग्रेड  करने  तथा  प्रोसेसिग संयंत्र
 में  छोटी  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  (2)  क्वालिटी  नियंत्रण  उपायों  में  तीव्रता  लाना

 (3)  एफ०  डी०  ०  प्रयोगशाल्ाओं  में  प्रोसेसिग  संयंत्रों  में  . टैक्नोलाजिस्टों  का  प्रशिक्षण

 (4)  फ्रीजिंग  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण  तथा  (5)  भारत  को  रोक  सूची  में  से  हटाने  क ेलिए  अमरीकी

 एफ०  डी०  ए०  के  साथ  बातचीत/प्तम्प्क  ।

 इलायची  के  मल्यों  में  गिरावट

 1761.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इलायची के  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  आ  रही

 क्‍या  इससे  किसानों  को  काफी  दुःख  पहुंचा
 है

 क्‍या  इलायची  उत्पादकों  द्वारा  इलायची  का  न्यूनतम  मूल्य  निध्  रित  करने  की  मांग  की

 गई  और

 ह  यदि  मांग  ब्योरा क्या  है  और  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 बाणिल्य  सन्‍्त्री  झ्रजुंन  :  से  इलायची  की  कोमत  में  गिरावट  तथा

 स्वरूप  न्यूनतम  समर्थन  कीमत  निर्धारित  करने  की  जरूरत  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
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 गत  कुछ  वर्षो  में  हुए  उत्पादन  तथा  मासिक  औसत  नीलामी  कीमतें  नीचे  दिए  गए  अनुसार  :--  हैं

 (९०  प्रति

 सास  80-81  81-82  2  82-83  83-84  84-85

 अमस्त  93.41  89.70  146.79  264.86  221.00

 घ्ितम्बर  101.19  109.93  142.67  258,82  233.85

 अक्तूबर  102.31  118.78  142.98  310.64  258.59

 नवम्बर  108.60  115.65  162.64  415.85  222.14

 दिसम्बर  100.16  108.95  183.88  8  452.76  206.17

 उत्पादन टनों  में

 4400  100  2900  1600  3900
 ——  ~  की  जभप-पय+दथभभभ ने  +--

 देखा जा  सकता  है  कि  सूखे  के  कारण  पिछले  वर्षों  में  कम  उत्पादन  के  कारण  1983-84
 तथा  1984-85 में  कीमतें  असाधारण  रूप  से  ऊंची  1984-85  के  दौरान  उत्पादन  सामान्य  हो
 जाने से  कीमतें  1985-86  में  भी  सूखा  अवधि  से  पूर्व  पश्नरचालित  सामान्य  स्तर  तकगिर  गईं
 इलायची  बोड को  छोटे  उपजकर्ताओं  द्वारा  की  गई  इलायची  की  खेती  के  आर्थिक  पहलुओं  का  अध्ययन
 कराने का  निदेश  दिया  गया  लाभप्रदता  बढ़ाने  तथा  खेती  की  लागत  कम  करने

 की  योजनाएं  एक
 साथ  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 सातवों  योजना  के  दोरान  बिहार  में  राष्ट्रीयक्ृत
 बेकों  की  शाखाएं  खोलना

 पर

 1762.  श्रीमती  प्रमावती  गुप्त  :  क्या  विक्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  नई  शाखाएं
 खोलने का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  बैंकों  के  नाम  क्या  हैं  !

 विक्ष  मन्त्रालय  में
 राज्य

 सनन्‍्त्रो  जनावंन  पुजारी  )४  और  बिहार  सरकार
 सहित  सभो  राज्य  सर  से  1985-90  की  अवधि  की  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना के  साथ
 समाप्त  होती  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत  बैंक  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  उपयुक्त  केन्द्रों  का
 पता  लगाने  के  लिए  कहा  गया  बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  नई  शाखाएं  खोलने  के  विवय

 पर  भारतीय रिजर्व  बैंक  द्वारा  राज्य  सरकार  से  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  श्राप्त  होने  पर  विचार
 किया
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 गर-पारस्परिक  वस्तुओं  के  निर्यात  के  संबंध

 में  भारत  की  भ्रसंताषजनक  छवि

 1763.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  घटिया  असंतोषजनक  सेवा  और  संवर्धन  के  कम  प्रथासों  जैसे

 प्रमुख  तथ्यों  के  कारण  गैर  पारम्परिक  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  निर्यात  छवि  सन्तोषजनक
 नहीं

 क्या  भारत  द्वारा  प्रस्तुत  अन्य  कुछ  देशों  द्वारा  प्रस्तुत  मूल्यों  स ेकम

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  विशेषज्ञों  क ेविचार  जाने  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोंद  पग्रालम  :  से  जी
 अपरंम्परागत  मदों  के  भारत  के  निर्यातों  में  वर्षों  से लगातार  वृद्धि  होती  रही

 सातवीं  योजना  के  दोरान  राज  स्थान  में  पर्यंटन  विकास

 नर
 श्री  यु  जन  :  कया  संसदीय  कार्य  श्रौर  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 गे

 सातदीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प  कास  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि का
 घान  किया  गया  है

 राजस्थान  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  इस  वर्ष  कौन-कौन  से  निर्माण  कायं  प्रारम्भ  किये

 जाने  की  संभावना  और

 इस  सम्बन्ध  में  राजस्थान  के  सीमावर्ती  बाडमेर  तथा  जैसलमेर  में  अब  तक  कितनी

 प्रगति हुई  है  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  सेंट्रल  सेक्टर  विभाग  और  भारत  पर्यटन  विकास

 में  138.68  करोड़  रु०  की  कुल  राशि  प्रदान  की  गई

 दिभाग  ने  1985-86  के  दोरान  राजस्थान  में  पर्यटन  के  विकाप्त  के  लिए  निम्नलिखित

 गोजनाएं  शामिल  की  हैं  :--

 (i)  रामगढ़  झील  में  कुटीर
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 (11)  जोधपुर में  पर्यटक  परिसर

 (iv)  तालछप्पर में आवास

 (५)  सामधानी  में  आवास  निर्माण

 (२५)  पर्यादरण  संबंधी  विकास  और  पुष्कर  घाटों  का  पुनरुद्धार

 भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  द्वारा  अजमेर  में  यात्रिका

 बाइ़मेर  के  बिकास  के  लिए  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  को  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जैसलमेर  के  संबंध  में  विभाग  ने  (1)  8.00  लाख

 रु०  मूमल  परयंटक  बंगले  के  विस्तार  के  (ji)  3.40  लाख  रु०  गदीसर  तालाब  और  सूर्यास्त  प्वाइंट
 के  विकास  के  (iii)  8.00  लाख  रु०  राष्ट्रीय  मरुउ्यान  के  लिए  तथा  (iv)  5.00  लाख  रु०

 पोखरन  में  मिडवे  सुविधाभों  के  लिए  प्रदान  किए  हैं  ।

 हिंदुस्तान  जिक  लि०  के  टन्डु  एकक  का  विस्तार

 1765,  श्रो  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  इस्पात  और  शान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे
 किः

 हिन्दुस्तान  जिक  लि०  के  टुन्डू  एकक  में  जिक  और  लेड  के  उत्पादन  के  लिए  कच्चे
 माल  और  हार्ड  कोक  की  कमी  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  एकक  का  विस्तार  न  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 खान  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  राम  ढुलारो  हिन्दुस्तान  जिक  लि०
 के  टुन्डू  सीसा  प्रद्रावक  ने  जुलाई  से  1985  में  लक्ष्य  के  सीसा  धातु  का  उत्पादन

 इस  वर्ष  '  985  तक  समग्र  लक्ष्य  भ्राप्ति  93.1%  रही  कम्गनी  की  खानों  से  कच्चे

 माल  की  पर्याप्त  मात्रा  और  कोल  इंडिया  की  समीपवर्ती  कोयला  खानों  से  कोक  कोयले  की  पर्याप्त  पूर्ति

 सुनिश्चित  की  गई  है  ताकि  उपलब्धियों  के  इस  उच्च  स्तर  को  बनाये  रखा  जा  सिलिका  का

 उत्पादन  जो  सीसा  का  उप-उत्पाद  सनन्‍्तोषजनक  रहा  टुन्डू  प्रद्रावक  जिंक  का  उत्पादन  नहीं
 करता

 इस  प्रद्गावक़  का  विस्तार  इष्टतम  स्तर  तक  कर  दिया  गया  है  ।

 एल्यूमिनियम  झन॒संधान  विकास  शोर  डिजाइन  केना

 1766.  प्रो०  सघु  दण्डवते  :  क्या  इस्पात  झोर  क्षान  भसत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  एल्यूमिनियम  अनुसंधान  विकास  और  डिजाइन  केन्द्र  की  स्थापना  की  जांच  करने

 वाले  खान  विभाग  के  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  यह  केन्द्र  अम्बाजारी  टैंक  कंचमैंट  नागपुर  में

 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  सावंजनिक  पूंजीनिवेश  बोर्ड  ने  इस  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  प्रदान  कर

 दी

 क्या  केन्द्र की  स्थापना  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  राम  ढुलारी सिन्हा  )  :

 केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  का  अभी  लोक  निवेश  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदन  किया

 जाना

 और  सवाल  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  में  भ्रसमानता

 थओ  के०  कुनजम्यु  ५»  :
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  इस  समय
 एक  समान  बोनस  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता

 यदि  तो  सरकार  का  विभिन्‍न  असमानताओं  को  दूर  करने  तथा  बोनस  के  भुगतान
 को  और  अधिक  सम्यक  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कर्मचारी  बोनस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बोनस  के  रूप  में  एक
 महरने  के  वेतन  का  भुगताठ  किये  जाने  और  जहां  कहीं  सम्भव  हो  वहां  अधिक  बोनस  का  भुगतान  किये
 जाने की  मांग  कर  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादन  :  केन्द्रीय  सरकार  के  वाणिज्यिक
 ”  और  उत्पादकता  पूलक  क्षेत्रों  जंसे  रक्षा  एककों  आदि  के  कमंचा  रियों  को  उनके

 अपने-अपने  संगठनों  में  लाग्‌  उत्पादकता  से  सम्बद्ध  बोनस  योजनाओं  के  अनुसार  बोनस  दिया  जाता
 उत्पादकता से  सम्बद्ध  किसी  भी  बोनस  योजना  के  अन्तर्गत  न  आने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 को  तदर्थ  बोनस  दिया  जाता  है  ।

 पैरामीटरों  और  मानदंडों  के  व्यापक  एक  समान  जो  श्रम  उत्पादकता  को
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 दर्शाता पर  विचार  करने  के  लिए  रक्षा  उत्पादन  और
 कामिक  और  प्रशिक्षण  और  श्रम  मंत्रालयों/विभागों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों की  एक  अन्तर-मंत्रालय
 समिति का  गठन  किया  जा  रहा

 उत्पादकता  से  सम्बद्ध  बोनस  योजनाओं  के  अन्तगंत  न  आने  वाले  कमंचारियों  को  देय

 तदर्थ  बोनस  की  हकदारी  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  करते  हुए  व्यक्तियों  और  कर्मचारी  संगठनों से
 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  बोनस  की  अदायगी  को  विनियमित

 करने  के  लिए  बोनस  अदायगी  अधिनियम  लागू  नहीं  सरकार  ने  अब  लेखाकरण  वर्ष

 1984-85  के  लिए  तदर्थ  बोनस  को  18  दिन  से  बढ़ाकर  23  दिन  करने  की  घोषणा  की

 मारुति  के  बीमा  दावों  में  घोटाला

 1768.  श्री  बनवारोी  लाल  पुरोहित  ै
 श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  fo  है गैसती

 किशोर
 \  ;  क्‍या  बित्त मं श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  /

 तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 डा०  बो०  एल०  शलेश  |

 क्‍या  साधारण  बीमा  निगम  के  सर्वेक्षण  ने  हाल  में  ही  दुर्घटना  दावों में  बड़े  पैमाने  पर

 घोटाले  का  पता  लगाया  जिसमें  बीमा  कर्मचारियों  तथा  मःरुति  उद्योग  लिमिटेड  के  बम्बई  स्थित
 डील रों  का  कथित  हाथ

 यदि  तो  तत्सम्जन्धो  ब्यौरा  क्या

 साधारण  बीमा  निगम  के  कभचारियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  कार्यवाही  करने  का
 विचार  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि ऐसः  काम  देश  के  अन्य

 भागों में  न  हो  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  ने  इस  बारे  मैं
 छपी  खबरों  को  देखा  है  और  इस  मामले  में  जांच  करवाई  जांच  कराने पर  इन  आरोपों में  कोई

 तथ्य  नहीं  पाया  फ़िर  इस  बारे  में  पूरी  सावधानी  बरती  जा  रही  है  ।

 बिहार  में  सातवीं  योजना  में  इस्पात  संयंत्र
 को  स्थापना

 1769.  श्रोमती  प्रमाषती  गुप्त  :  क्‍या  इस्पात  प्लोर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  ओर
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 यदि  तो  वह  कहां  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 इस्पात  झौर  खान  सन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 सातबों  योजना  में  इस्पात  का  भ्रायात  कम  करने  के  लिए
 इसके  उत्पादन  में  वद्धि

 1770.  कुमारी  पुष्पा  देवो  :  क्‍या  इस्पात  भ्रोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  और

 इसका  आयात  कम  करने  का  है

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीथ  थोजना  में  कितने  इस्पात  का  आयात  किया  गया  और

 सातबीं  योजना  में  इसका  आयात  कितना  कम  किये  जाने  की  सम्भावना

 सातवीं  योजना  में  इस्पात  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  ग्रया  और

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्त्र  कृष्ण  चन्द्र  :  और  छठी  योजनावधि  के

 दौरान  इस्पात  के  लगभग  108  लाख  टन  आयात  की  तुलना  में  योअना  आयोग  द्वारा  गठित  लोहे  तथा

 इस्पात  के  लि  लिए  कार्यकारी  दल  ने  पता  लगाया  है  कि  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  देश  में  तेयार  इस्पात

 की  सम्भावित  मांग  तथा  उपलब्धि  में  लगभग  58  लाख  टन  का  अन्तर  छठी  योजनावधि  की

 तुलना  में  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  इस्पात  कम  आयात  करने  की  सम्भावना  है  ।

 बोजना  भायोग  द्वारा  गठित  लोहे  तथा  इस्पात  पर  कार्यकारी  दल  ने  एातवीं  योजनावधि
 के  दोरान  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  के  प्रक्षेपण  का  अनुमान  लगाया  जो  इस  प्रकार  है  :--

 न  आन ीथओ  3  28  नननी  वि  थी
 1985-86  1986-87  1987-88  1988-89  1989-90

 ऑन  स्‍न्‍नन  नमन  लत  लीन  ली  चन>तत  शासन न  सन  समन  समन  जीवन  जनम  मममभ«मभाक

 स्वंतोमुखी  इस्पात  .  76.4  83.5  87.0  96.5  103.1

 कारखाने
 गोौण  उत्पादक  22.2  23.3  24.4  *  25.7  27.1

 स्क्रेप  पुनर्बेलक  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6
 अमन  समन  «--नाा  अमन  टन  समन  अम«%भ  अमन  सम अनम-«ंकन-+ नमन  ही  अमन  अमनमम-+  समा  ee  समन  अन-नन+  क्‍ल्‍रजआ+क

 102.2  110.4  115.0  125.0  133.8
 न्‍किनत तनमन  a  विननगन  चीनी  चननगन  विन  विन  वन टिनीन--सन-+तल39+-+--.नतन€8क्‍  ७०3
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 .  =  -  0  —
 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखाने  अपने  निर्धारित  लक्ष्यों

 को  प्राप्त  करने  के  लिए  बेहतर  क्वालिटी  के  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  प्रयास  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  के  बेहतर  उनके  आधुनिकीकरण
 तथा  उनके  रास्ते  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  जा  रही

 मजदूर  सम्बन्ध  मंत्रीपूर्ण  बनाने  तथा  इस्पात  क्षेत्र  में  कायं  का  नया  माहोल  बनाने  के  बारे  में  भी  प्रयास

 किए  जा  रहे  संयंत्र  आधुनिकीकरण  के  बारे  में  बनाई  जा  रही  विभिन्‍न  योजनाओं  से  कच्चे  माल
 के  बेहतर  ऊर्जा  की  खपत  को  कम  बेहतर  उत्पादकता  तथा  क्षमता  का  बेहतर

 योग  करने  में  मदद  इन  सभी  उपायों  से  भारतीय  इस्पात  उद्योग  को  अपने  निर्धारित  लक्ष्यों

 को  प्राप्त  करने  तथा  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  पर  काबू  पाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 लघु  इस्पात  क्षेत्र  तथा  पुनर्बेलकों  को  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  करने  तथा  उनकी

 बिजली  की  सप्लाई  में  सुधा  र  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जाते

 शत-प्रतिशत  निर्यात  एकक  योजना

 1771.  श्री  बी०  बी०  देसाई  ]
 »  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  विनेश  सिह  ||

 क्या  वर्ष  1981  में  आरम्भ  की  गई  शत-प्रतिशत  निर्यात  एकक  योजना  अब  तक

 व्यवस्था  पर  कोई  उल्लेखनीय  प्रभाव  डालने  में  विफल  रही

 कया  मंजूर  किए  गए  440  यूनिटों  में  से  लगभग  15  यूनिटों  ने  योजना  से  अलग  होने  का
 निर्णय  किया  और  यदि  तो  क्या  कुछ  और  यूनिटों  के  अलग  होने  की  सम्भावना

 कया  उनके  मंत्रालय  का  विचार  इस  मामले  पर  पुनविचार  करने  ओर  इसके  कारणों  का
 पता  लगाने  का

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कारण  पता  चले  और

 योजना  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  भ्र्जून  :  से  15  1985  की  स्थिह्नि  के
 शत-प्रतिशत  निर्यात-अभिमुख  एककों  की  योजना  के  अन्तर्गत  अनुमोदित  एककों  में  से  453

 एककों  के  पास  बैघ  अनुमोदन-पत्र  ऐसे  80  एकक  बताए  गए  हैं  जिनमें  सत्य  पन  हो  रहा  है  और
 1981  में  इस  योजना  के  आरम्भ  होने  से  1985  तक  उनके  अनुमानित  निर्यात  254  करोड़ रु०

 मूल्य  के  हुए  ।

 कतिपय  अनुमोदित  एककों में  उनके  प्रति  क्रय  हेतु  सहयोग  प्रबन्धों  के  टूट  जाने  आदि  जैसे
 विभिन्‍न  आधारों  पर  योजना के  अनुरूप किए

 जाने
 की  अनुमति के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।, मुक्त  किये

 79
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 जाने  हेतु  अनुरोधों पर  अन्य  बातों  के  एककों  द्वारा  पहल ेसे  उपयोग में  लाई  गई  सुविधाओं
 को  ध्यान में  रखते  हुए  गुणावगुण  आधार  पर  विचार  किया  जाता

 100%  निर्यात-अभिमुख  एकक  योजना  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  इस

 योजना के  अन्तगंत  काम  कर  रहे  एककों  का  कुशल  कार्यचालन  सुनिश्चित  किया  जा  योजना  के

 अधीन  विभिन्‍न  अतिरिवत  प्रोत्साहन  दिए  जाते  जैसे  आयात  लाइसेंस  पर  उत्पादन  के  25%,  भाग

 तक  स्वदेशी  विश्वव्यापी  निविदाओं  पर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  बिक्री  आदि  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  वसूल  को

 जा  रहो  ब्याज  को  ऊंची  दरें  दि

 1772.  श्री  सत्येल्य  नारायण  सिह  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  गत  वर्ष  ५  150  करोड़  रुपये  का  भारी
 लाभ  कमाया

 यदि  तो  क्या  यह  लाभ  किसानों  को  नुकसान  पहुंचा  कर  कमाया  गया  है  जिन्हें  उनके

 द्वारा  लिए  गए  ऋणों  पर  ऊंची  दरों  पर  ब्याज  का  भुगतान  करने  को  बाध्य  किया  और

 (१)  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्टीय  कृषि  विकास  और  मीण  विकास  बेंक

 की  ब्याज की  दरों  में  कटौती  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  वर्ष  1984-85

 में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  रैंक  को  184  करोड़  रुपये  का  लाभ  हुआ  ।

 और  विभिन्‍न  ऋणों  पर  किसानों  से  ली  जाने  वाली  ब्याज  दर  भारतीय  रिजवं
 बैंक  द्वारा  तय  की  जाती  किसानों  भोर  अन्य  छोटे  ऋणकर्त्ताओं  से  वूंल  की  जाने  वाली  ब्याज  दरें
 अधंव्यवस्था  के  अन्य  क्षेत्रों  से सम्बन्धित  ब्याज  दरों  से  कम  होती  अपनी  स्थाएना  से  नावार्ड
 द्वारा  ग्राहक  बैकरों  से  वसूल  की  जाने  बाली  दरों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  जबकि  धनराशियों  की

 लागत  बढ़  गई  नावार्ड  अपने  लाभ  का  अधिकांश  भाग  ऋण  प्रदान  करने  के  अपने  कार्यों के  लिए
 राष्ट्रीय  निधि  में  लगा  देता  फिलहाल  नावार्ड  का  अपनी  ब्याज  दर  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 भारत  और  सलयेशिया  के  बीच  व्यापार  करार

 ;  1773.  डा०  कृपासिष  भोई

 श्री  गुरूदास  कामत

 क्‍या  मलयेशिया  के  विदेश  मंत्री  की  हाल  की  भारत  यात्रा  के  दोरान  भारत  ओर

 5
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 RQ
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 शिया  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों  में  सुधार  करने  के  बारे  में  कोई  करार  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 वस्त्र  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  भ्रालस  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मादक  द्रव्यों  को  तस्करी

 1774.  श्रीमती ऊधा  चौधरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दोरान  मादक  द्रव्यों  की  तस्करी  के  कुल  कितने  मामले  पकड़े  गए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 और

 तस्करी  की  गतिविधियों  को  रोकने  के
 लिए  क्‍या  विशेष  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्र  जनादंन  :  वर्ष  1985

 के  दोरान  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी के  जितने मामले  पकड़े  उनकी  संख्या  एवं
 गृहीत  किए  गए  पदार्थों  का  मूल्य  निः

 सामलों  को  संख्या  मूल्य  रुपयों

 270  6.93

 उम्नलिखित  है

 आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  सीमा  शुल्क  विभाग  की  निवारक

 ओर  गुप्तचर्या  मशीनरी  सामान्यता  तस्करी  की  गतिविधियों  के  साथ-साथ  तस्करी  के  आकर्षण  की

 वस्तुओं  के  प्रति  भी  सतक  रहती  है  ;  तस्करी  के  तौर-तरीकों  ओर  पकड़े  गए  माल  की  लगातार  समीक्षा
 की  जाती  है  ताकि  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  घनिष्ठ  ताल-मेल
 स्थापित  करके  यथापेक्षित  उपचारी  काय्यंवाही  की  जा  सके  ।

 तस्करी  की  गतिविधियों  में  अन्तग्रंस्त  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विभागीय  कारंवाई
 किए  जाने  के  साथ-साथ  न्यायालय  में  मृकदमें  चलाकर  भी  सख्त  कार्रवाई  की  जाती  अन्तग्रेस्त
 माल  के  जब्त  किए  जाने  ओर  व्यक्तिगत  जुर्माने  लगाए  जाने  के  उपयुक्त  मामलों  में  विदेशी

 मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत  निवारक  नजरबन्दी  की  कारंवाई  भी  की

 जाती;है  ।
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 काला  बाजारियों  के  घरों  में  छापे

 1775.  डा०  चस्प्रशेखर  श्रिपाठी  ह|

 पु  श्री  जी०  भूषति
 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित

 /  :
 क्या  वित्त

 मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  कमला  प्रसाद  रावत  ]

 क्‍या  सरकार  ने  कालाबाजारियों  के  घरों  पर  छापे  म  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  निदेश  जारी  किए

 यदि  तो  विभिन्न  शहरों  में  अब  तक  कितने  घरों  रे

 यदि  तो  छापे  न  मारने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  एकत्रित  या  अन्यथा
 प्राप्त  सूचना  के  आधार  आयकर  विभाग  समय-समय  पर  कालाबाजारियों  सहित  कर  अपेवं  वकों  के
 परिसरों  में  तलाशियां  लेता  चालू  वित्तीय  वर्ष  (1-4-1985  से  31-10-1985  के
 आयकर  विभाग

 ने
 3851  तलाशियां  लीं  और  प्रथमदृष्ट्या  लगभग  2220.85  लाख  रुपये  मूल्य  की

 लेखाबाह_य  परिसम्पत्तियां  पकड़ीं  ।

 वस्त्र  मिगम  में  लाम/घाटा  झौर

 कपड़े  का  उत्पादन

 1776.  श्री  छीत  भाई  गामित  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बत गाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  में  कुल  कितनी  पूंजी  निवेश  किया  गया

 निगम  द्वारा  वर्ष  1981  से  1984  तक  वर्षवार  कुल  कितने  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन
 किया

 उक्त  निगम  का  इन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  लाभ  अथवा  घाटे  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  घाटा  हुआ  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य
 मंत्रो  खुजझोंद  झ्ाजम  :  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  में

 3'-3-1985  तक  932.85  करोड़  रुपये  का  |  किया  जा  चुका

 1981  से  1984  तक  के  वर्षों  के  दौरान  एन०  टी०  सी०  मिलों  द्वारा  वर्षवार  वस्त्र
 उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 ह
 वर्ष  सिलियन  सोटरों  में  कपड़े  का  उत्पादन

 1981-82
 ह

 903.50
 1982-83  760.50
 1983-84  902.00

 84
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 वर्ष  1981  से  1984  के  दौरान  लाभ|हानि  का  वर्षवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 वर्ष  एन०  सो०  सी०  मिलों  के  घाटे

 1981-82  न  71.24

 1982-83  न  78.05

 1983-84  --  137.36

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अन्तर्गत  मिलों  में  लगातार  हानियों  के  प्रमुख  कारण  निम्नोक्त

 प्रकार  हैं  :--

 (1)  पुरानी  तथा  अप्रचलित

 (2)  अनियमित  बिजली  रुप्लाई  तथा  बिजली  की  कमी  कंप्टिव  पावर  की  ऊंची  लागत  आदि

 के  कारण  सस्थापित  क्षमता  का  ,

 (3)  रुई  की  कीमतों में  असामान्य  वृद्धि  विशेष  रूप  से  1980-81  के  मध्य से  1984-85

 (4)  तथा  स्टोरों  तथा  अतिरिक्त  पुर्जो  की  लागत  में

 (5)  अधिक  श्रमिक

 (6)  मजदूरियों/वैतनों  में

 (7)  कार्य  के  कम  मानदण्ड  तथा  कम  उत्पादकता  ।

 में  मारत  पर्यटन  बिकास  निगम  के  सम्पर्क  कार्यालय

 1777.  प्रो०  निर्मला  कुमा रो  शकतावत  :  क्‍या  संसदोय  कार्य  झ्ौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  विदेशों  में  भारत  पर्यंटन  विकास  निगम
 के  कोई  सम्पर्क  कार्यालय

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ऐसे  कार्यालय  स्थापित  किए  गए

 यदि  इस  प्रकार  के  कार्यालय  स्थापित  बच्चीं  किए  यए  हूँ  तो  उसके  रुया  कारण

 83
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 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  बम्बई  जैसे  प्रमुख  नगर  में  कोई  होटल  और

 (2)  यदि  तो  क्या  देश  में  विभिन्‍न  पर्यटन  केन्द्रों  पर  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  उतरने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  को  उनके  लिए  उपलब्ध  सुविधाओं  की  सूचना

 देने  के  लिए  कोई  अन्य  प्रबन्ध  किए  गए

 संसदोय  कार्य  और  परयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अपनी  सम्पत्तियों/सेवाओं का  संवर्धन  करने  के  लिए  अभी

 हाल  ही  में  आडनेर  होटल  रिप्रेजन्टेटिव  हांगकांग  और  गोल्डन  तुलिप  वर्ल्ड-वाइड

 हालेंड  के  साथ  ओव  रसीज  मार्केटिंग  और  रिजर्वेशन  टाइ-अप्स  किए  इन  करारों  क ेकारण  अब

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  आरक्षण  कराने  की  सुविधाएं  विश्वव्यापी  आधार  पर

 लब्ध  हैं  ।

 नहीं  ।

 जबकि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  दिल्ली  हवाई  अड्डे  पर  अपने  काउंटर  पयंटन  .

 विभाग  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  काउंटरों  का  संचालन  करता  है  जो  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  ओर  अन्य  संगठनों  द्वारा  देश  के  विभिन्‍न  पर्यटक  केन्द्रों  पर  उपलब्ध  कराई  गई  पर्यटक  सुविधाओं
 के  बारे  में  सूचना  देते  हैं  ।

 ]

 मारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  निराशाजनक  कार्य  निष्पादन  के
 कारण  इस्पात  का  झायात

 1778.  प्रो०  रामक्ृषष्ण  मोरे  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  का  निष्पादन  पिछले  छः  महीने  या
 इससे  अधिक  समय  से  निराशाजनक  रहा  है  और  क्या  सरकार  का  विचार  इस  वर्ष  के  दोरान  15  लाख
 टन  इस्पात  आयात  करने  का

 यदि  तो  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  1984  के

 महीनों  की  तुलना  में  इस  अवधि  में  कितने  इस्पात  का  उत्पादन  किया  है  ओर  उत्पादन कम  होने
 के  क्‍या  कारण

 इस्पात  की  मांग  और  सप्लाई  में  अनुमानित  अम्तर  कितना  है  और  इस्पात  के  आयात  से

 यह  अन्तर  कितना  कम  होने  की  सम्भावना  और
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 सरकार  ने  देश  में  उत्पादन  बढ़ानें  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 इस्पात  झ्लोर
 खान  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  1985

 के  दौरान  के  सवंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  विक्रय  इस्पात  का  उत्पादन  26.1  लाख टन  हुआ
 जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  22.3  लाख  टन  इस  अवधि में  वर्ष  1985

 में  उत्पादन  वर्ष  984  के  उत्पादन  से  17  प्रतिशत  अधिक  जो  निर्धारित  लक्ष्य  का  98  प्रतिशत
 बैठता  निर्धारित  लक्ष्यों  की  पूति  कर  ली  गई  होती  यदि  अप्रैल-मई  में  बोकारो  में  38  दिन  की

 कानूनी  हड़ताल  नहीं  हुई  होती  ।  इस  कार्य-निष्पादन  को  न  तो  निराशाजनक  कहा  जा  सकता  है  ओर
 न  ही  असंतोषजनक  ।

 1985  के  दौरान  उत्पादन  26.1  लाख  टन  हुआ  जबकि  अक्तूब
 1985  में  उत्पादन  30.5  लाख  टन  हुआ  कोयले  तथा  अन्य  आदानों  की  बेहतर

 ऊंची  रखी >  जे

 वित्त  वर्ष  के  आरम्भ  में  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  वर्ष  1985-86  में  देश  में  तैयार
 इस्पात  की  मांग  114  लाख  टन  तथा  देशीय  उपलब्धि  99  लाख  टन  होगी  और  देशीय  आवश्यकताओं

 की  पूति  के  लिए  लगभग  15  लाख  टन  इस्पात  का  आयात  करने  की  आवश्यकता  होगी  ।

 बेहतर  क्वालिटी  के  आदानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 के  कारखानों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  क  रने  के  लिए  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  ।  सरकारी
 क्षेत्र  के  इस्पात

 कारखानों  के  बेहतर  उनके  आधुनिकीकरण  तथा  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए
 योजनाएं  बनाई  गई  मालिक-मजदूर  सम्बन्धों  को  मैत्रीपूर्ण  बनाने  तथा  इस्पात  क्षेत्र  में  कार्य  का एक

 नया  माहौल  बनाने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 लेह-मनाली  राजगार्ग  को  पर्यटक  यातायात  के  लिये  खोलना

 1779.  श्रो  पी०  नामग्याल  :  क्या  संसदीय  कार्य  भौर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  लेह-मनालीं  सड़क  को  परयंटकों  के  लिए  बन्द  रखा  गया  है  जिससे कि  आन्तरिक
 सीमा  में  सुरक्षा  सड़क  को  नुकसान  न

 क्‍या  इसके  कारण  ऐसे  पयंटक  जो  श्रीनगर  लेह-मनाली  तथा  मनाली-लेह-श्रीनगर  की
 परिक्रमा  यात्रा  करना  चाहते  ऐसा  नहीं  कर  पाते  जिसके  फलस्वरूप  जम्मू  तथा
 काश्मीर  ओर  हिमाचल  प्रदेश  के  पर्यटक  उद्योगों  को  नुकसान  हो  रहा  और

 यदि  तो  क्या  उनका  मन्त्रालय  गृह  मन्त्रालय  को  उक्त  राजमार्ग  को  पयंटन  के

 य्रात  के  लिए  खोलने  के  लिए  कहेगा  ?
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 संसदीय  कार्य  श्रौर  पर्यटन  मन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  से  लेट-मनाली
 मार्ग पर  सड़क  का  एक  भाग  यात्रियों  के  लिए  बन्द  है  और  इस  सैकक्‍्टर  में  यात्रा  केवल  गृह  मन्त्रालय

 द्वारा  अनुज्ञा-पत्र  जारी  करके  प्राधिकृत  की  जाती  जम्मू  और  कश्मीर  में  के  दक्षिण से  लेकर

 हिमाचल  प्रदेश  में  सरचू  तक  का  सड़क  का  प्रतिबधित  क्षेत्र  पर्यटकों  के  लिए  बिना  बैघ  अनुमति  के  बन्द
 है  ।  विदेशी  पयंटकों  को  उपशी  के  दक्षिण  में  पड़ने  वाले  मिरू  और  रुम्तसे  पर  गांम्पास  को
 यात्रा  करने  की  अनुमति  है  बशतें  कि  संबंधित  जिला  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जारी  आवश्यक  अनुज्ञा-पत्र  उनके
 पास  20  व्यक्तियों  के  समूह  में  यात्रा  कर  रहे  हों  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  के  प्राधिकारियों

 द्वारा  उपलब्ध  कराया  गया  एक  उनके  साथ  भारतीय  पयंटक  राज्य  प्राधिकारियों  से

 अनुज्ञा-पत्र  प्राप्त  करके  इन  क्षेत्रों  की  यात्रा  कर  सकते  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  सम्बन्धी  औपचारिकताओं  में  ढील  देने  के  प्रण्न  पर  निरन्तर  विचा ल
 विमर्श  किया  जाता  है  और  जहां  तक  सम्भव  होता  है  ढील  दी  जाती  है

 काले  घन  पर  अंकश  लगाने  हेतु  सट॒टा  व्यापार  पर  नियम्त्रण

 1780.  श्री  जो०  भूपति  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सट्टा  व्यापार  पर
 नियन्त्रण  करने  और  काले  धन  के  खतरे  को  दूर  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मम्त्ना  लय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  शेयर  बाजार  में  प्रतिभूतियों  का
 देन  शेयर  बाजार  सम्बन्धी  उप-विधियों  और  विनियमों  द्वारा  शासित  होता  है  ।  लेन-देन  का  सही
 निपटान  सुनिश्चित  करने  के  विचार  भिन्‍न-भिन्‍न  आदि  लगाने  जैसे  विभिन्‍न
 नियामक  उपाय  निर्धारित  किए  गए  सरकार  शेयर  बाजारों  के  कार्यों  पर  निरन्तर  ध्यान  दे  रही

 कर-अपवंचन  ओर  काले  घन  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  समय-समय  पर  सन्नी  सम्भव  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  प्रशासनिक  और  सांस्थानिक  उपाय  शामिल

 ]

 उत्तर  प्रवेश  में  राष्ट्रीयकृत  बकों  को  शाखाएं

 1781.  श्री  हरोक्न  राबत  :  क्‍या  बिका  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  विभि-न  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  की  कुल  कितनी  शाखायें

 क्ष्या  राज्य  की  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  बेंक  शाखाओं  की  संख्या  पर्याप्त

 बोर
 .

 यदि  तो  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  आवश्यकता  के  अनुसार  राज्य  में  विभिन्न  ब्रेंकों  की
 शाखायें  खोलने  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?



 न
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्ती  जनादेन  :  उत्तर  प्रदेश  में  30  1985

 को  सरकारी  क्षेत्र के  28  बैंकों  की  शाखाओं  की  कुल  संख्या  4150  इसके  अतिरिक्त उस  तारीख

 को  राज्य में  अन्य  वाणिज्यक  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  2896  शाखाएं  काय॑  कर  रही  थीं  ।

 और  वर्ष  1982-85  की  अवधि  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  का  उद्देश्य

 प्रत्येक  जिले  में  ग्रामीण  और  अध॑  शहरी  क्षेत्रों  की
 17  हजार  की  औसत  आबादी  के  पीछे  एक  बेंक

 कार्यालय  खोलने  का  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  चार  जिलों  के  सिवाय
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  यह  उद्देश्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  हाल  ही  में  घोषित  वर्ष  1985-90  की  लाइसेंसिंग  नीति  का  उद्देश्य
 प्रत्येक  विकास  खण्ड  के  ग्ररमीण  और  अध॑  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  बेंक  कार्यलिय  17  हजार  की  जनसंख्या  कां
 ओर  स्थानिक  दूरियों  को  इस  प्रंकार  दूर  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  कि  10  किलो  मीटर  के
 अन्दर  एक  बे  5  कार्यालय  अवश्य  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उत्तर  प्रदेश  सहित  सभी  राज्य  सरकारों
 को  पहले  ही  उपरोक्त  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  प्रकाश  में  शाखा  खोलने  के  लिए  केन्द्रों  का पता  लगाने
 के  लिए  कहा  है

 !  उत्तर  प्रदेश  में  अधिक  बेंक  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति  देने  के  सवाल  पर  भारतीय
 रिजवं  बेंक  द्वारा  राज्य  सरकार  से  कनद्रों  की  सूची  प्राप्त  होने  और  उपर्युक्त  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 विचार  किया  जायेगा  ।

 ]
 ्प सिक्कों  का  उत्पादन  श्रौर  श्रायात

 1782.  श्री  शरव  दिघे  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985  के  चार  के  दौरान  टकसालों  में  सिक्‍कों  का  कितना

 एक  रुपए  के  कितने  लाख  सिक्‍कों  का  आयात  किया

 क्‍या  देश  में  सिक्कों  की  कमी  दूर  कर  दी  गई  और
 ध्ज

 यदि  तो  सिक्कों  की  कमी  दूर  करने  हेतु  और  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मस्‍्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  जनादंन  :  1-6-85  से  30-9-85  की

 अवधि  के  दौरान  बम्बई-कलकत्ता  और  हैदराबाद  स्थित  टकसालों  के  विभिन्‍न  मूल्य-वर्गों  में  सिक्‍कों  का

 उत्पादन  6314.22  लाख  अदद  था  ।
 ह

 एक  रुपए  के  10,000  लाख  अदद  सिक्‍कों  के  आयात  के  लिए  आर्डर  दिए  गए  इस

 आर्डर  के  विरुद्ध  अब  तक  2238.8  लाख  अदद  सिक्‍तके  प्राप्त  किए  जा  चके  हैं  ।

 यद्यपि  देश  में  सिक्कों की  कमी  को  कुछ  हद  तक
 पूरा  किया  जा  चुका  किन्तु  अभी

 तक  देश  के  विभिन्‍न भागों  से  कमी की  रिपोर्टे  प्राप्त  हो  रही  आशा  की  जाती है  कि  टकसालों में

 है
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 उत्पादन  बढ़ने  और  सिक्कों  के  आयात  से  1986  के  आस-पास  स्थिति  सुगम  हो  जाएगी  ।

 सिक्‍कों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 (3)  तीनों  टकसालों  में  प्रोत्साहन  योजनाएं  शुरू  की.गई  हैं  ।

 (ii)  तीनों  ८कसालों  में  कार्य  के  घंटों  की  संख्या  प्रति  सप्ताह  प्रति  पारी  48  घंट ेसे  बढ़ा  कर
 की

 54  घंटे  कर  दी  गई

 (iii)  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अब  बम्बई  टकसाल  के  काये  क॑  घंटों  की  संख्या  54  से  बढ़ा  कर
 60  घंटे  प्रति  सप्ताह  प्रति  पारी  करने  का  निर्णय  किया  गया  कलकत्ता  और

 हैदराबाद  टकसालों  के  भी  कार्य  के  घंटे  इसी  प्रकार  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 (  ५)  विद्यमान  तीन  टकसालों  के  आधुनिकी  करण  के  एक  भाग  के  रूप  में  22  नई  सिक्का  ढलाई
 प्रेसें  खरीदी  गई  हैं  ।  इनमें  से  ।8  को  पहले  से  ही  चःल  किया  जा  चुका  है  और  शेष  4  की
 स्थापना  की  जा  रहो  है  ओर  इन्हें  दो-तीन  महीने  की  अवधि  में  चालू  कर  दिया

 (५)  २०  पैस ेके  प्िक्‍्कों  को  फिर  से  शुरू  किया  गया  है  ताकि  10  पैसे  के  सिक्के  को  मांग  को

 कम  किया  जा  सके  ।

 (५४)  कलकत्ता  टकसाल  में  28-2-19£5  से  दूसरी  पारी  शुरू  की  गई  है  जिसके  फलस्वरूप
 प्रत्येक  वर्ष  3600  लाख  अदद  सिक्कों  का  अतिरिक्त  उत्पादन  होगा  ।

 (५४)  प्रति  वर्ष  20000  लाख  अदद  सिक्‍कों  की  अनुमानित  क्षमता  के  साथ  नोएडा  में  एक  नई
 टकसाल  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  गया  न  ई  टकसाल  1988-89  तक  चालू
 हो  जाने  की  योजना

 भ्रायात/निर्यात  नीति

 1783.  श्री  के०  पो०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष के
 प्रारम्भ

 में  घोषित  आयात/निर्यात  नीति  तीन  वर्षों  के  लिए  लागू

 इस  नीति  में  3।  1985  तक  कितने  संशोधन  किए

 उक्त  नीति में  किए  गए  संशोधनों का  ब्योरा  क्या  है  तथा  उनकी  धोषणा की  तिथियां
 क्या  और

 प्रत्येक  संशोधन  का  कारण  ओर  उसका  ओचित्य  कया  है  ?
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 न  जा

 वाणिज्य  मम्त्री  ध्र्जन  :  हां  ।

 और  आयात  एवं  निर्यात  के  संशोधन  पब्लिक  नोटिस  द्वारा  समय-समय  पर

 सूचित  किये  जाते  हैं  जिनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  आयात  एवं  निर्यात  मीति  के

 महत्वपूर्ण  संए  ्॒नेन  14  आई  ०  टी  ०  सी०  पब्लिक  नोटिस  और  1:  ई०  टी०  सी०  पब्लिक  नोटिस  द्वारा

 क्रमशः  अधिसूचित  किये  गए  हैं  ।

 संशोधन  सावंजनिक  हित  में  किये  गए

 शुनकरों  को  सप्लाई  करने  के  लिये  रेशमी  धागे  को  खरोद

 784.  श्री  श्याम  लाल  यादव  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : —

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  वाराणसी  रेशमी  कपड़ों  का  एक  बहुत  बड़ा  केन्द्र

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  रेशमी  धागों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  होने  के

 कारण  सामान्य  बुनक  रों  को  भारी  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  वहां  आयातित  धागा  सप्लाई  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  वर्ष  1985  में  रेशमी  धागे  की  कितनी  मात्रा  खरीदे  जाने  ओर  वहां

 किये  जाने  की  सम्भावना  और
 सप्लाई

 (=)  यह  कब  सप्लाई  किया  जाएगा  ?

 वस्त्र  सस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोंद  भालम  :  हां  ।

 से  सरकार  को  वाराणसी  में  कुछ  किस्मों  के  रेशमी  धागे  की  कीमतों  में  वृद्धि  के
 बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इसलिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  को  यह  निदेश  दिया  गया  कि  वह  कर्नाटक

 रेशम  विपणन  बोर्ड  द्वारा  वाराणसी  के  अपने  डिपो  के  लिए  रेशमी  धागे  की  अतिरिक्त  सप्लाई  किए  जाने
 की  व्यवस्था  इस  निदेश  के  अनुसरण  में  बोर्ड  ने  अगस्त/सितम्बर,  1985  में  वाराणसी  को
 5  में०  टन  रेशमी  घागे  भेजने  की  व्यवस्था  की  ।  2  मे०  टन  की  अतिरिक्त  मात्रा  वाराणसी  को  नवम्बर
 के  पहले  सप्ताह  में  भेजी  इसके  केन्द्रीय  रेशम  बोढ़ें  ने  अपनी  स्थिरीकरण  योजना  के

 अन्तगेंत  वितरण  के  लिए  25  मे०  टन  कच्चे  रेशम  के  आयात  के  लिए  पहले  ही  आड्डर  दे  दिए  हैं  तथा
 लेप  के  शी  प्र  ही  आने  की  आशा

 पश्चिमी  जर्मनो  के,साथ  व्यापार  में  मारत  को  घाटा

 1785.  थ्रो  राजकुमार  राय  :  क्या  बाणिम्य  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  जमंनी  के  साथ  व्यापार  में  1984-85 5
 के  दौरान  भारत  को

 800  करोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ  जंसा  कि  26  1985  के  नवभारत  टाइम्स  में  समाचार

 प्रकाशित हुआ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  अथवा
 करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रो  भ्रद्भुन  :  से  अनन्तिम  व्यापार  आंकड़ों  के
 1984-85 5  के  जमंन  संघीय  गणराज्य  को  भारत  के  निर्यात  तथा  उससे  आयात  क्रमशः

 455.28  करोड़  रु०  तथा  1262.30  करोड़  रु०  के  भारत  जैसी  विकासशील  अर्थव्यवस्था  जहां
 विकासात्मक  आयातों  का  अधिक  भार  विकसित  देशों  के  साथ  व्यापार  शेष  घाटे  की  प्रवृति
 भारत  विभिन्‍न  व्यापार  संवर्धन  उपायों  तथा  द्विपक्षीय  वार्ताओं  द्वारा  न  केवल  जमंन  संघीय  गणराज्य

 से  बल्कि  पश्चिम  यूरोप  के  अधिकांश  विकसित  देशों  के  साथ  व्यापार  अन्तराल  कम  करने  का  लगातार

 प्रयत्न  कर  रहा

 झन॒वाद
 1

 कपास  उत्पादन  में  सुधार  करने  में  मारतीय  कपास  निगस  को  भूमिका

 1786.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी
 :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  कपास  उत्पादन  में  सुधार  उसका  विपणन  निर्यात  और  अन्य  सम्बद्ध
 मामलों  में  भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  निधाई  जा  रही  भूमिका  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कपास  निगम  ने  अपनी  भूमिका  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  के  विचारार्थ  कोई
 प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  उक्त  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातों  का  ब्योरा  क्या  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  खुशोद  झ्रालस  भारतीय  रुई  निगम  को *
 सौंपी  गई  भूमिका की  शर्तों  के

 इस  समब  निगम
 अन्य

 बातों
 के  साथ-साथ  निम्नलिखित

 पूर्ण  कायं  करता है  :--
 ;

 1.  कपास  की  कीमतें  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  समर्थन  कीमत  पहुंचने
 कोस्पितिमेंकीमत  समपंतका्य
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 2.  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  मिलों  तथा  अन्य  संस्थागत  खरीददारी  जेसे  खादी  और
 ग्राम  उद्योग  राज्य  वस्त्र  निगम  आदि  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए
 वाणिज्यिक  खरीददारियों  का  उत्त  रदायित्व  लेना  ।

 3.  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  खरीददारियां  करना  ।

 4.  रुई  के  आयात  के  लिए  एक  सरणीक  रण  अभिकरण  के  रूप  में  कार्य  करना  ।

 5.  रुई  उपजकर्ताओं  को  उन  किस्मों  के  लिए  सहायता  देना  जिन्हें  देश  में  आयात
 स्थापनों  के  रूप  में  शुरू  किया  गया

 6.  रुई  उपज  करने  वाले  उन  क्षेत्रों  जिनमें  हाल  में  रुई  की  खेती  शुरू  की  गई  हे  तथा  जहां
 अवस्थापना  को  निगम  की  सहायता  की  जरूरत  में  विनियमित  बाजारों  का  विकास
 करना  |

 से  1985  में  सरकार  द्वारा  घोषित  वस्त्र  नीति  में  भारतीय  रुई  निगम  की

 भूमिका  और  कार्यों  को  पुनः  सूत्र  बढ  करने  की  व्यवस्था  है  ताकि  रुई  में  कीमत  स्थिरता  कार्यों  को

 शामिल  किया  जा  निगम  की  संशोधित  भूमिका  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  कार्यवाही  पहले  ही

 शुरू  की  जा  चुकी

 पट  सन  निर्यात  हेतु  लाइसेंस

 1787.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  अस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पटसन  के  निर्यात  के  लिए  लाइसेंस  स्वीकृत  करने  के  बारे  में  निर्ण  य

 लिया

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  यह  निर्णय  कब  तक  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 वस्श्न  सन्ज्रालय  के  राज्य  स्त्री  खुशोंद  झालम  :  से  कच्चे  पटसन  का

 निर्यात  भारतीय  पटसन  निगम  लि०  कलकत्ता  की  मारफंत  सरणीबद्ध  इसकी  अनुमति  खुले  सामान्य

 लाइसेंस  ०एल०  )  के  अन्तगंत  चालू  पटसन  मौसम  1985-86  के  दौरान  भारतीय  पटसन

 निगम  को  अब  तक  मध्यम/लोभ र  ग्रेढों  सहित  कच्चे  पटसन  की  एक  लाख  गांठों तक  निर्यात  करने  को

 प्राधिक्ृत  किया  गया
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 ]

 जे
 1788.  डा०  के०  जी०  झवियोडि  :  क्‍या  वा  ब्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 लकड़ी  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नई  नीति  के  अन्तर्गत गत  दस  मह्दीनों  के

 दौरान  भारत  में  कितनी  मात्रा  में  लकड़ी  का  आयात  किया  गया  ;

 किस-किस  देश  से  किस-किस  किस्म  की  लकड़ी  का  आयात  किया  और

 क्‍या  लकड़ी  की  आयातित  मात्रा  देश  में  लकड़ी  की  मांग  के  अनुरूप  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुशोंद  झालम  :  और  पिछले  दस

 महीनों  के  इमारती  लकड़ी  के  आयात  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहों  इभारती  लकड़ी  का  आयात  खुले
 सामान्य  लाइसेंध्ष  के  अन्तर्गत  किया  जा  सकता

 हां  ।

 भारत  से  लौह  भ्रयस्क  का  भ्रायात  करने  वाले  देश

 [789.  श्री  राधाकास्त  डिगाल  :  क्‍या  बानिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  से  कौन-कौन  से  देश  लोह-अयस्क  का  आयात  करते

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  देश  ने  कितनी  मात्रा  में
 अयस्क  का  आयात  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रो  झ्रजु  न  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 -  विवरण

 मात्रा  :  मिलियन  टन  में

 मूल्य  :
 करोड़  रुपये  में  )

 1983-84  1984-85

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 i  2  3  4  5  6

 6.794  159.42  6203...  136.70  8.364  185.66
 *  8.587  119.70  8.288  120.59  8.232  115.66

 15.381  279.12  14.491  257.29  16.598  301.32
 डघोखसससररअफफफअफ  स

 स सननकन्ऑअ%ककसएंकसफऋऋआसफ फसफ5फ ३२फअडपससससछखखसा स > डसफ 5 फफसफसफसससस य्च ३ 93
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 2  3  4  5  6

 दक्षिण  कोरिया  2.121  46.65  2.210  44.54  2.379  48.99
 +  0.669  9.20...  0.670  9.98.  0866  12.63

 2.790  55.85  2.880  54.52.  3.245  61.62

 पृवों  यूरोप  :

 रूमानिया  1.915  24.16  2.544  33.24.  2.845.  35.26

 हंगरी  0.024  0.49...  0.030  0.59.  0.030  0.65

 0.117  2.50...  0.122  2.53.  0.086  1.60
 वाकिया

 जम॑न  0.615  13.33  0.716  14.03  0.913  17.41

 गणतन्त्र
 .

 0.017  2.32...  0.106  2.46  0.100  2.18

 2.778  42.80.  3.578  52.85  3974  .  57.10

 पश्चिमी  यूरोप

 इटली
 +  0.497  9.24.  0349  6.80  0.760  10.27

 झन्य  :

 इराक  0.098  1.32  0.427  2.05.  0.126  2.15

 ताइवान  * 0.012  0.19  0.119  0.50  0.162  2.4

 आबूधाबी  0.093  3.07  न  —  0.014  0.2

 दुबई  0.084  1.39...  0.096  1.57  0.082  1.51

 मलेशिया  (0.018  0.32.  0,052  0.80  0.012  0.21

 उत्तरी  --  _  —  0.165  2.97

 पाकिस्तान  0.146  3.51  0.131  3.08...  0.173  4.20

 सऊदी  भरब  0.051  0.72...  0.124  3.12  0.049  0.80

 जोर्डन  0.022  0.31  न  —  0.007  0.14

 टरकी  —  0.059  1.14  _  बन
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 1  2  3  4  5  6

 ओमान  ज््  0.002  0.03  बन»

 चीन  -  _  ---  -.  0.030  0.75

 0.524  10.83  0-710  12.29  0.820  20  15.5

 कुल  योग  :  21.970  397.84  21.948  383.75  25.395  445.84

 एम०  एम०  12.205  259.51  12.522  245.88  15375  375  304.82
 टी०  सी०

 #  प्राइवेट शिपर  9.765  138.33  9.426  137.87  10.020  141.02

 *
 गो  के  प्राइवेट  शिपसं  द्वारा  निर्यात  ।

 इस  विवरण  में  कुदरेम्‌ख  सांद्रण  के  निर्यात  शामिल  नहीं

 इथोपिया  हारा  मारत  से  खाद्यान्नों  को खरोद

 1790.  ओऔ  राघाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इथयोपिया  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भारत  से  खाद्यान्नों  की  खरीद
 की

 यदि  तो  उपर्युक्त  वर्ष  के  दौरान  इथोपिया  को  कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्याननों  की

 बिक्री की  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रों  अर्जुज  :  (  )  जी  नहीं  ।  तथापि  सूखा  प्रभावित

 अफ्रीकी  देशों  को  गेहूं  के  एक  लाख  मे०  टन  के  उपहार  में  57,117  एम०  टी०  इथोपिया के
 लिए

 पयंटन  संबधन  के  क्ुप्रमावों  का  प्रध्ययम

 1791.  भरी  ज्ञांताराम मायक  :  क्‍या  संसदोय  कार्य  झ्ौर  पंटन  मंत्री  यह  दताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  किसी  निश्चित  स्थान  पर  पर्यटन  संवर्धन  के  कुप्रभावों  का  कोई  अध्ययन
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 यदि  तो  उक्त  अध्ययन  के  निष्कर्ष  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  पहलू  पर  विचार करने  ओर  इस  संबंध  में  अध्ययन

 करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पर्यटन  परियोजनाओं  के  पर्यावरण  और  समाज  पर

 पड़ने  वाले  लाभप्रद  और  प्रतिकूल  प्रभावों  के  बारे  में  राज्यों  के  पर्यावरण  व्यवसायिक  समूहों
 तथा  पर्यावरण  कारवाई  समूहों  के  जरिए  मामलों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  पयंटन  और

 पर्यावरण  संचालन-समिति  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इसके  बाद  ऐसे  दिशा-निर्वेश  निर्धारित

 करने  का  लक्ष्य  है  जिनके  माध्यम  से  निर्णय  लेने  वाले  पर्यटन  तरियोजनाओं  के  पर्यावरण  और

 सांस्कृतिक  जटिलताओं  को  देखते  हुए  उनका  जायजा  ले  सकेंगे  अभी  तक  संचालन-समिति  का

 गठन  नहीं  किया  गया  है  और  इसी  कारण  कोई  अध्ययन  भी  नहीं  कराया  गया

 के  रल  को  वर्ष  1985  में  बाढ़  स ेइलायथो  रबर  को

 फसलों  के  नष्ट  होने  के  कारण  हुआ  नुकसान

 1792.  श्री  बी०  एस०  विजय  राघवन  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 केरल  को  वर्ष  1985  में  आयी  बाढ़  से  रबर  आदि  जंसे  नकदी  फसलों

 के  नष्ट  होने  क ेकारण  कुल  कितना  नुकसान  उठाना

 राज्य  द्वारा  इन  फसलों  की  खेती  करने  वालों  को  पुनः  पुनर्वास  आदि  के  लिए  कुल
 कितनी  धनराशि  की  मांग  की  गई

 केन्द्र  सरकार  ने  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 विभिन्‍न  वस्तु  बोड्ों  द्वारा  उक्त  प्रयोजनों  के  लिए  कितनी  घनराशि  खर्च  की

 गई  है  ?

 बाणिज्य  संत्रो  प्॒र्जुन  :  से  एक  केन्द्रीय  अध्ययन दल  क ेमूल्यांकन  के

 आधार  पर  भारत  सरकार ने  सहायता  के  लिए  134.79  करोड़  रु०  स्क्रीकृ  त  किए  हैं  जिनमें कृषि  क्षेत्र
 के  लिए  10.72  करोड़  रु०  शामिल  इसके  चूंकि  बागान  फसल से  संबंधित  बड़ा  नुकसान
 इलायची फसल  को  हुआ  इलायची  बोड़ं  के  अध्यक्ष को  प्रभावित क्षेत्र  में  पहले  से  स्वीकृत
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 रोपण  उपदान  सहायता  के  अन्तर्गत  गम्भीर  प्रयास  करने  की  सलाह
 दी

 गई  ।  अजूकल  रोग  को  रोकने
 के  लिए  वापर  सल्फेट  के  छिड़काव  के  लिए  उपदान  को  भी  दुगना  कर  दिया  गया  राज्य  सरकार  ने

 कृषि  क्षेत्र  के लिए  61.26  करोड़  २०  मूल्य  की  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  थी  ।

 छः  वर्षोय  राष्ट्रीय  बचत  छठे  एवं  सातवें  में  निवेश

 1793.  श्री  रणजीत  सिंह  गायकवाड़्‌  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  प्रथम  नौ  महीनों  के  दौरान  गत  वर्ष  की  उसी  अवधि  की  तुलना में  छः

 वर्षीय  राष्ट्रीय  बचत  छठी  एवं  सातवीं  में  राज्यवार  कुल  कितनी  धनराशि  का  निवेश
 किया  गया

 क्‍या  जनसाधारण  की  छः  वर्षीय  बचत  प्रमाणपत्रों  में  अच्छी  दिलचस्पी को  देखते  हुए
 सरकार  का  विचार  कोई  नई  बचत  योजना  नये  प्रमाणपत्र  जारी  करने  का

 क्या  राज्य  से  प्राप्त  कुल  धनराशि  में  से  सम्बन्धित  राज्य  को  भी  कुछ  हिस्सा  प्राप्त  होता
 और

 यदि  तो  उसे  कितना  प्रतिशत  हिस्सा  प्राप्त  होता  है  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  एक  विवरण  संलग्न

 (=)

 और  किसी  राज्य  में  एकत्र  अल्प  बचतों  की  निवल  राशि  का  66.6
 प्रतिशत  उस  राज्य  को  ऋण  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  हा
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 ]

 विदेशी  मुद्रा  के  भंडार  में  कमो

 1794.  प्रो०  अन्व्रभानु  देवी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चालू  वित्त  वर्ष  के  पहले छः  महीनों  में  विदेशी  मुद्रा  के  भंडार  में

 काफी कमी  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या

 कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 बिहार  में  होटल  स्थापित  करने  के  लिए  प्रनुसूचित  जातियों  झोर  प्ननुसूचित
 जन  जातियों  के  लोगों  का  लाइसेंस

 1795.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कितने  पर्यटन  होटल  स्थापित  किए  गए  हैं  ओर  उनमें  से  कितने

 सरकार  ओर  गेर-प  रकारी  लोगों  द्वारा  चलाये  जा  रहे

 दिये  गये  कुल  लाइसेंसों  में  से कितने  प्रतिशत  लाइसेंस  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लोगों  को  दिये  गए

 क्या  पर्यटन  विभाग  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को
 संविधान  के  उपबंधों  के  अनुसार  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के
 लोगों  को  होटल  स्थापित  करने  हेतु  आरक्षण  अधिकार  के  अनुसार  लाइसेंस  देने  की  वि  शेष  व्यवस्था  करने

 का

 संसदीय  कार्य  और  पयर्टन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  बिहार  में  पर्यटन
 विभाग  द्वारा  अनुमोदित  15  होटल  इनमें  दो  पब्लिक  सैक्टर  में  और  शेष  13  प्राइवेट  सैक्टर
 में

 से  होटलों को  अनुमोदन  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  लाइसेंस  जारी  करना  नहीं
 होता  बल्कि  यह  प्राप्त  हुए  आवेदन-पत्रों  पर  निर्भर  करता  इसलिए  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित
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 जन-जाति  को  रचित  प्रतिशतता  प्रदान  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 ढिल्‍्लो  में  तस्करों  से  हेरोइन  का  पकड़ा

 1796.  श्री  बाल  गौड़  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  तस्करों
 से  एक  करोड़  रुपये  के  मूल्यों  की  हेरोइन

 पकड़ी  गई  थी  जैसा  कि  11  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  ओर  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट
 के  अनसा  दिल्ली  उत्तरी  जिला  पुलिस  के  विशेष  स्टाफ  उत्तरी  रिज  चबू  रिया  दिल्ली  के  निकट

 एक  कार  फो  रोका  और  उस  कार  में  सवार  दो  व्यक्तियों  के  कब्जे  से  एक  किलोग्राम  हेरोइन  अभिगृहीत
 को  ।  यह  हेरोइन  एक  ब्रीफकेस  के  अस्तर  में  छिणई  हुई  पाई  गई  थी  ।  हेरोइन  को  _  स्करी  द्वारा  हालेंड  ले

 जाया  जाना  था  ।  पकड़े  गए  ओऔषध-द्रव्य  का  ठीक-ठीक  मूल्य  नहीं  बताया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  इसका
 अवैध  बाजार  भाव  पर्याप्त  रूप  से  घटता-बढ़ता  रहता  जो  औषध-द्रव्य  की  स्थानीय  मांग

 ओर  पूर्ति  की  स्थिति  आदि  पर  निभंर  करता

 इसके  बारे  में  दिनांक  10-9-1985  को  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  सं०  294  के  तहत  एक  मामला
 दर्ज  कर  दिया  गया

 ]
 हु

 गुजरात  में  छोटे  ढलाई  उद्योगों  का  बंद  होना

 1797.  श्री  नरासह  सकवाना  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 का  ध्यान  कच्चे  लोहे  की कमी  के  कारण  पिछले  महीनों  के  दौरान

 गुजरात  में  छोटे  ढलाई  उद्योगों  के  बन्द  होने  की  ओर  दिलाया  गया

 ।  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्या  कारण

 उसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 क्या  सरकार  का  ध्यान इस  बात  की  ओर  भी  दिलाया  गया  है  कि  आयातित  कच्चे
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 लोहे  की  कीमत  बहुत  अधिक  है  और  छोटे  ढलाई  कारखाने  महंगा  कच्चा  लोहा  प्रयोग  नहीं  कर

 ?

 इस्पात  और  खान  मनन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  इस  प्रकार  की  कोई  रिपोर्ट  सरकार  को

 प्राप्त  नहीं  हुई

 मुख्यतः  वर्ष  1985-86  की  प्रथम  तिमाही  के  दौरान  बोकारो  इस्पात  कारखाने  में

 मालिक-मजदूर  संबंधों  और  अन्य  परिचालन  संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  1985  की
 अवधि के  दोरान  के  कारखानों  म  विक्रेय  कच्चे  लोहे  का  वास्तविक  उत्पादन  5.54  लाख  टन

 हुआ  जो  इस  अवधि  के  लिए  6.0  लाख  टन  के  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  हुआ  ।

 औद्योगिक  सम्बन्धों  को  बनाए  प्रौद्योगिकीय  प्राचलों  का  पालन

 क्करके  तथा  का  रखानों  के  बेहतर  रख-रखाव  द्वारा  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  थे

 जिससे  उत्पादिता  में  सुधार  हो  सके  ।

 देशीथ  सामग्री  की  लागत  की  तुलना  में  आयातित  कच्चे  लोहे  की  उतरने  तक  की  लागत

 लगभग  12  प्रतिशत  अधिक  जी०  एस०  आई०  सी०  ने  आयात  शुल्क  में  कमी  करने  के  लिए  अनुरोध
 किया

 देश  में  मारतीय  पर्यटन  विभाग  निगम  द्वारा  चलाए  जा  रहे
 पांच  सितारा  होटल

 1798. श्री  श्रार०  एम०  भोये  :  क्या  संसदीय  कार्य  शोर  पयंटन  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रह  सच  है  कि  देश  में  इस  समय  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  अन्तर्गत
 पांच  सितारा  होटलों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  में  पांच  सितारा  होटलों  के  निर्माण  को  रोक  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मनत्रो  एच०  के०  एल०  :  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  का  कोई  भी  होटल  निर्माणाधीन  नहीं

 और  मार्केट  में  वित्तीय  आदि  और  प्रवरतंक  के  पास  संसाधनों  की

 उपलब्धता  की  शर्ते  के  अधीन  देश  में  होटलों  का  निर्माण  करने  पर  कोई  रोक  नहीं
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 हि

 29  1985  5

 बुर्गापुर  स्थित  मिश्रषातु  इस्पात  मिलों  में  उत्पादन
 का  बन्द  होना

 1799,  श्रीमती  किशोरी  सिह
 :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 श्री  वाई०  एस०  महाजन
 करेंगे  कि

 क्या  दुर्गापुर  स्थित  मिश्रधातु  इस्पात  मिलों  में  उत्पादन  बन्द  हो  गया

 उक्त  संयंत्र  में  घाटा  होने  के  क्या  कारण

 यदि  घाटा  हुआ  तो  ऐसा  श्रमिकों  द्वारा  कमंचारियों  को  पुनः  नियुक्त  किए  जाने  का

 विरोध  करने  के  कारण

 कया  आवश्यक  कमंचारियों  की  भर्ती  किए  बिना  मिलों  विस्तार  किया  गया

 ओऔर
 |

 (2)  श्रमिकों से  उत्पादन  शुरू  कराए  जाने  के  लिए  क्या,कदम उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  झोर  खान  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  3  10-85  की  अवधि
 में  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  कारखाने  में  उत्पादन  बन्द हो  गया

 हानि  के  मुख्य  का  रण हैं  :--  मन

 1.  बिजली  तथा  को  क  ओवन  गैस  की  पर्याप्त  उपलब्धि  न  होने  के  कारण  क्षमता  का  कम
 उपयोग  ।

 2.  पुरानी  जिसके  परिणारस्वहूप  उत्पादन  में  कमी  तथा  उत्पादन  लागत  में

 वृद्धि

 3-  भिश्न  इस्पात  के  लिए  बाजार  में  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  क ेकारण  अलाभका री  बिक्री-मूल्य  ।

 4.  ओदानों  की  लागत  में  वृद्धि  क ेकारण  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  ।

 5.  श्रति  इकाई  उत्पादन  के  लिए  श्रम  लागत  में

 इकाई  में  श्रम  लागत  में  वृद्धि  क ेलिए  श्रणिकों  द्वारा  कर्मचारियों  को  पुनः  नियुक्त  किये
 जाने  का  विरोध  भी  एक  कारण  रहा
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 श्रम-शब्ति  के  वर्तमान  स्तर  और  श्रम-शक्ति  की  लागत  को  स्थिर  रखने  की  आवश्यकता
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अतिरिक्त  भर्ती  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  गहराई  सें  विचार-विमर्श  करने  के  परिणामस्वरूप  350-10-85  से
 मिश्र  इस्पात  कारखाने  में  उत्पादन  शुरू  किया  गया

 इंजी  निर्यारग  उद्योग  में  विश्व  बेंक  का  निवेश

 1800.  श्री  झ्रमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  विक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विश्व  बैंक  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  देश  में

 नियरिंग  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  हेतु  उसमें  घत  निवेश  करने  के  लिए  सहंमत  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  राज्यों  में  स्थापित  इंजीनियरिंग  यूनिटों  के

 विकास  के  लिए  राज्यों  को  कितनी  घनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है  तथा  इस  संबंध  में  राज्यवार

 आंकड़े  क्‍या  हैं  ?

 वित्ता  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  पुजारी  )  :  और  विश्व  बेक  ने

 गिक  निर्यात  वस्तुओं  )  परियोजना  के  लिए  25.00  करोड  डालर  के  एक  ऋण  का

 मोदन  कर  दिया  इस  परियोजना  का  उद्देश्य  निर्यात  की  जाने  वाली  तथा  विनिर्भित  वस्तुओं
 विशेष  रूप  से  इंजीनियरिंग  उप-क्षेत्र  की  वस्तुओं  की  प्रतिस्पर्द्धात्मकता  को  बढ़ाने  से  संबंधित  भारत

 सरकार के  कार्यक्रम  में  उसकी  सहायता  करना  इस  ऋण  की  निकासी  1986  से  1989

 की  अवधि  के  दौरान  की  जाएगी  ।  इस  परियोजना  के  निम्नलिखित  चार  घटक  हैं  :

 भारतीय  श्रौद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  सी०  झ्राई०  सी०  को  ऋण  :

 (i)  उप-परियोजनाओं  की  विदेशी  मुद्रा  आवश्यकताओं  के  वित्तपोषण  के  लिए  6.00  करोड़
 डालर  की  राशि  जिसमें  10.00  करोड़  डालर  इंजीनियरिंग  उप-परियोजना  के  लिए
 रखे  गये  हूं  ।

 मारत  सरकार  का  ऋण  :

 (४)  विस्तार  तथा  उन्नयन  के  संबंध  में  चुने  हुए  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  सहायक  उपकरण

 बनाने  वाली  इंजी  निय  रिंग  फर्मों  को  दिये  गये  ऋणों  की  विदेशी  मुद्रा  लागतों  के

 पोषण  के  लिए  7  करोड़  डालर  की  राशि  ।

 (iii)  जिन  गतिविधियों का  उद्देश्य  वस्तुओं  की  किस्म  तथा  संयंत्र  की  उत्पादकता  में  सुधार
 करना  उनकी  लाग्रत  के  50  प्रतिशत  तक  वित्तपोषण  करने  के  संबंध  में  एक
 कता  कोष  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक  करोड़  डालर  की  और
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 (iv)  इंजीनियरिंग  उद्यमों  द्वारा आरम्भ  की  गई  उपयुक्त  विकासात्मक  गतिविधियों  की  लागत

 के  50  प्रतिशत  तक  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  एक  निर्यात  विपणन  कोष  की  स्थापना

 के  लिए  1.00  करोड़  डालर  की  राशि  ।

 इस  राशि  का  कोई  राज्यवार  आबंटन  नहीं  किया  गया

 सातवीं  योजना  में  पर्यटन  को  संमाव्यता  के  उपयोग  सम्बन्धो  योजना

 1801.  श्री  के०  कन्जम्बु  :  क्या  संसदीय  कार्य  श्रोर  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  अब  तक  प्रत्येक  राज्य  में  पयंटन  की

 सम्भाव्यता  का  क्रितना  प्रतिशत  उपयोग  किया  गया

 प्रदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  पयंटन  की  सभ्भ/व्यता  का और

 अधिक  उपयोग  करने  सम्बन्धी  क्‍या  योजनाएं  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पयंटन  मनन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  :  नहीं  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  प्यंटन  के  विकास  की  आयोजना  प्राथमिक  रूप  से  संबंधित  राज्य  सरकारों
 की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आधार-सं  रचनात्मक
 सुविधाओं  के  विकास  की  स्कीमें  हाथ  में  ली  हैं  जिनके  अंतगंत  कम  दरों  वाले  परिवहन
 मनोरंजन  आदि  शामिल  हैं  ।  राष्ट्रीय  विरासत  के  रूप  में  कुछ  स्थानों  अथवा  क्षेत्रों  के
 रक्षण  के  लिए  तथा  स्मारकों  की  प्रकाश-पुज  व्यवस्था  अथवा  स्थलों  का  आदि  करते
 हुए  आधघार-संरचना  के  सुधार  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 झनिवासी  खातों  पर  ब्याज  देयता

 1802. 2.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  विक्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  की  आगामी  तीन  वर्षों  के दौरान  अनिवासी  मुद्रा  )  खातों  पर  कुल  कितने
 ब्याज  की  देयता

 पूर्ववर्ती  तीन  वर्षों  में इसका  अनुपात  क्या  और

 इस  बढ़ती  हुई  देयता  को  रोकने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 है  ?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  पहली  1984  से  30
 1985  की  अवधि के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खातों  पर  ब्याज  देयता  की  राशि इस  प्रकार

 थी  :---

 संयुक्त  राज्य
 अमेरिकी  डालर  पोंड-स्टलिंग

 निम्नलिखित कारणों से आगामी तीन वर्षों के संबंध में विदेशी मुद्रा  अनिवासी

 निम्नलिखित  कारणों  से  आगामी  तीन  वर्षों  के  संबंध  में  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खातों  में  जमा

 राशियों  पर  ब्याज  देयता  का  सही  अनुमान  लगाना  कठिन  है  :  -- ््

 (1)  इन  खातों  में  प्राप्त  होने  वाली  और  इनमें  से  निकाली  जाने  वाली  रकमों  में  अनिवासी

 जमाकर्ताओं  के  विवेकानुसार  भारी  परिवर्तन  हो  सकता

 (ii)  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खातों  पर  ब्याज  की  दरों  में  भी  उक्त  अवधि  के  दौरान  परिवतंत
 हो  सकते  हैं  जो  कि  ब्याज  को  दरो  में  होने  वाली  विश्वव्यापी  घट-बढ़  पर  निर्भर  करता

 (iii)  अनिवासी  अलग-अलग  परिपक्वता  अवधि  वाली  निधियों  में  रकमें  जमा  कर  सकते

 यह  सवाल  पैदा
 ही  नहीं

 सरकार को  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खातो  में  जमा  रकमों  पर  ब्याज की  देयता क ेबारे में
 जानकारी है  और  इसका  बारीकी  से  परिवीक्षण  किया  जा  रहा  है  और  उस  पर  निगरानी  रखी जा
 रही

 ग्रश्नक  के  निर्यात  हेतु  वर्ष  1984-85  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य

 1803.  श्री  मानवेन्द्र  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सरकार  ने  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  अभ्नक  के  निर्यात  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किए

 उक्त  लक्ष्य  +ितना  उपलब्ध  हुआ  और

 यदि  लक्ष्य  उपलब्धि  संतोषजनक  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिम्य  सन्‍्त्रो  श्र्जुज  :  से  (7)  1984-85  के  दौरान  स्ाधित  अश्नक के
 निर्यात के  लिए  27  करोड़  रु०  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  1984-85 5  के  दौरान साधित  अभ्रक

 स्क्र  प  भी  शामिल
 के  निर्यात  अनन्तिम  रूप

 से  25.62  करोड़ रु०  के  हुए  जो  कि
 भग  95

 प्रतिशत
 लक्ष्य

 की
 उपलब्धि  दशति  लक्ष्य  की  तुलना  में  निर्यात  में  गिरावट का  कारण  है

 साधित  अश्नक  की  बजाए  मूल्य  वधित  रूप  में
 अभ्रक का  बराबर  अधिक  निर्यात
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 पश्चिम  बंगाल  में  वट  सन  उच्चोग  के  लिए  गुजरात
 कोत  ज  डील  लाग  करना

 कुमारी  मसता  बनर्जो  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  नै  देश  में  उद्योगों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए

 गुजरात  के  तरह  की  पेकेज  डोल  लागू  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  यह  प्रणाली  पश्चिम  बंगाल  के  पटसन  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  भी  लागू

 की  जाएगी  आर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  खुशींद  प्रालम  :  एक  सी  विशेषताओं

 वाला  कोई  प्रस्ताव  किसी  अन्य  राज्य  से  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1805. श्री  भ्रजय  विश्वास  :  क्या  संसदीय  कार्य  भौर  पर्यटन  मन्‍्त्री यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे
 किः

 दिल्ली  में  30  1985  को  अनधिक्ृत  गेस्ट  हाउसों  की  संख्या  वितनी

 ओर
 रह

 सरकार  ने  अनधिकृत  गेस्ट  हाउसों  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  झनोर  पयंटन  मन्त्रो  एच०  के०  ए  )  :  और  सूचना
 दिल्‍ली  प्रशासन  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 देशा  में  छूठो  भौर  सातवीं  योजना  के  दौरान  पर्यटन  का  विकास

 1806.  श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र
 ५.  :  क्या  संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 री  रेणपद  दास  ||
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  देश  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान
 कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  और  उसका  राज्य-वार  ह्यौरा  क्या  और
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 सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  के  दौरान  प्ंटन  संबंधी  प्रस्ताव  और  उन  पर

 व्यय  की  जाने  वाली  राशि  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  झौर  पयंटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  (1980-85)  में  विभिन्‍न  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  पर्यटन  आधार-संरचना  के  विकास पर
 किए  गए  खर्च  के  ब्योरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पयंटन  के  विकास  हेतु  धनराशियों  का  प्रावधान  राज्य-वार  आधार  पर  नहीं  किया  जाता
 सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  के  लिए  सेंट्रल  सैक्टर  में  पयंटन  के  लिए  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  व  होटल  प्रबन्ध  एवं  कंटरिंग  टेक्नोलोजी  यूनिट  138.68  करोड़  रु०है  ।  सातवी

 योजना  के  दौरान  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  पर्यटक  अभिरुचि  के  केन्द्रों  पर  आधा  र-सं  रचना  के

 स्वदेशी  पयंटन  के  संवर्ध  सम  द्र-ततट  विहारों  के  हिमालयन  ट्रैकिंग  और  जलक़ीड़ाओं  के  लिए

 सुविधाओं  के  राष्ट्रीय  विरासत के  क्षेत्रों  के  स्मारकों  पर  प्रकाश-पुंज  बोध  पर्यटन
 के  बजट  आवास  मुहैया  कराने  के  लिए  यात्री-निग्सों  के  तीथ्थ॑-स्थानों  पर  यात्रिकाओं|
 धरंशालाओं  के  स्थल  परिवहन  सुविधाओं  के  गुणों  में  वन्य  जीवन  पर्यटन  के
 पर्यंटन  और  यात्रा  उद्योग  में  सेवा  की  क्वालिटी  प्रचार  सामग्री  के  उत्पादन  और  विदेश

 में  बढ़े  हुए  संवर्धन  प्रयास  एवं  प्रचार  के  लिए  एक  चयनात्मक  दृष्टिकोण  अपनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 छठी  पंचवर्षोय  योजना  (1980-85)  5)  के  दौरान  पयंटन  विभाग
 अककाग  >  फ
 द्वारा  किए  गये

 रुपयों

 क्रम  राज्य का  नाम  व्यय  राशि  योजना  के  दोरान  )

 सं०

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  1.94

 2.  असम  24.08

 3.  बिहार  99.96

 4.  ग्रुजरात  14.68

 107



 29  1985

 2  5

 5.  हिमाचल  प्रदेश  20.56

 6.  जम्मू व  कश्मीर  58.62

 7.  कर्नाटक  53.16

 8.  केरल  6.30

 9.  मध्य  प्रदेश  92.64

 10.  महाराष्ट्र  15.47

 11.  मणिपुर  15.18

 12.  मेघालय  13.48

 13.  नागालेंड  16.96

 14.  उड़ीसा  49.07

 १5.  राजस्थान  67.58

 16.  सिक्किम  7.00

 17.  तमिलनाडु  १0.62

 18.  त्रिपुरा  7.86

 19.  उत्तर  प्रदेश  160.14

 20,  पश्चिम  बंगाल  34.92

 21.  पंडमान  व  निकोबार द्वीप  समूह  27.74

 22.  गोद्या दमन  व  द्वीव  46.15

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  16.00

 ,  24.  दिल्‍ली  10.16

 25.  मिजोरम  6.00
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 छठी  योजना  (1980-85)  5)  के  दौरान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा
 किये  गये  राज्य-बार  पूंजीगत  योजना  व्यय

 रुपयों  में  )

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  छठी  योजना  (1980-85)  के  दोरान
 योजना-गत  व्यय

 1...  आंध्र  प्रदेश  23.84

 2.  असम  46.91

 3.  बिहार  52.09

 4...  हिमाचल  प्रदेश  0.31

 5.  जम्मू ओर  कश्मीर  17.86

 6.  कर्नाटक  128.90

 7...  केरल  22.30

 8.  मध्य  प्रदेश  84.12

 9...  महाराष्ट्र  115.57

 10.  मेघालय  0.20

 11...  116.65

 12.  पंजाब  0.39

 13...  राजस्थान  65.24

 14...  तमिलनाडु  100.84

 15...  उत्तर  प्रदेश  167.33

 16.  पश्चिम  बंगाल  69.22

 17...  दिल्‍ली  4289.77

 18...  चंड़ीगढ़  13.24
 19...  णंडिचेरी  13.28
 20.

 ्वावणछदेश
 10.05



 लिखित  उत्तर

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों
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 छठी  पंचवर्षोययोजना  (1980-85)  )  के  दौरान  होटल  प्रबन्ध-संस्थाझ्रों  प्रोर
 शिल्प  संस्थाझों  को  प्रदान  को  गई  सहायक-पझनुदानों  के  राज्य-बार  ब्योरे

 के  नाम

 चंडीगढ़

 दिल्ली

 गोआ

 आंध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गुजरात

 हिमाचल  प्र  देश

 जम्मू  और  कश्मीर

 रुपयों  में  )

 2.99

 16  .65

 37.60

 24.25

 5.22

 17.94

 19.72

 9.40

 30.62

 29.37

 0.22

 12.07

 64.62

 69.01

 3.00

 छठी  योजना  (1980  85)  के  दौरान

 योजनागत्त  व्यय
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 ]
 ः

 जाले  प्रामीण  विकास  केग्त्र  स्थित  इष्डियन  बेंक  की  शाखा

 द्वारा  नलकप  लगाने  हेतु  ऋण  दिया  जाना

 1807.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिला  दरभंगा  में  जाले  ग्रामीण  विकास  केन्द्र  स्थित  इण्डियन  बेक  की  शाला

 द्वारा  सिंचाई  के  प्रयोजन  के  लिए  नलकूप  लगाने  हेतु  वर्ष  1982  से  अब  तक  कुल  कितना  ऋण  दिया

 गया

 क्‍या  अब  तक  दिये  गये  ऋणों  पर  बेंक  को  राजसहायता  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बैंकों  द्वारा  सिंचाई  उद्देश्यों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  विभिन्न  वर्गों  किसानों  से (  द

 किस  दर  पर  ब्याज  वसूल  किया  जाता  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  इंडियन  बैंक  की  जाले  शाखा

 ने  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  नलकूप  लगाने  के  वास्ते  22  ऋणकर्ताओं  को  अब  तक  कुल  मिलाकर
 3,56,608/-  रुपये  के  ऋण  मंजूर  किए  इनमें  से  2,66,866/-  रुपये  का  भुगतान  कर  दिया  गया

 भुगतान  में  कमी  शुरू  में  प्रस्तावित  नलक्‌पों  की  गहराई  और  ऋणकर्ताओं  द्वारा  वास्तव  में

 दित  कार्य  के  अन्तर  के  कारण  हुई  ।

 और  बेंक  ने  इन  सभी  22  खातों  के  सम्बन्ध  में  आधिक  सहायता  का  दावा

 है  और  उससे  18  खातों  की  81,513/-  रुपये  की  रकम  प्राप्त  भी  हो  चुकी

 लघु  सिचाई  के  लिए  मंजर  किए  गए  ऋणों  के  ब्याज  की  |दर  वाधिक  है  और

 यह  सभी  बर्गों  के  किसानों  करे  लि  ए  है  ।
 प्रतिशत त  श  ते

 ]

 केरल  कृषि  विपणन  संघ  को  ऋण

 श्री  पी०  ए०  एंटनी  :  क्या  बिल  मंत्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय ने  केरल  कृषि  विपणन  संघ  अथवा  केरल  राज्य  सहकारी  बैंक  को

 नारियल  की  खरीद  करने  हेतु  ऋण  देने  का  निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध में  कितनी  धनराशि  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  और  कितनी
 राशि  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी
 और  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  केरल  राज्य  सहकारी  विपणन  संघ  को  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  व्यापार  के  लिए
 भारतीय  स्टेट  बैंक  से  12  करोड़  रुपये  की  कार्यकारी  पंजी  सीमा  प्राप्त  हाल  ही  में  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  ने  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  जनवरी  1986  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  5  करोड़  रुपये  की

 अतिरिक्त  तदर्थ  सीमा  मंजूर  करने  की  अनुमति  दे  दी  केरल  राज्य  सहकारी  बैंक  ने  भी  संघ  को
 5  करोड़  रुपये  की  सीमा  की  मंजूरी  दी  इस  प्रकार  संघ  को  बैंकिंग  प्रणाली  से  कुल  22  करोड़  रुपये
 की  ऋण  सीमा  प्राप्त  है  ।

 विद्युत  चालित  करधों  को  वित्तीय  सहायता  भ्रौर  लाम

 1809.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  वस्त्र  नीति  के'अनुसार  विद्युत  चालित  करघों  का
 वार्य  रूप  से  पंजीकरण  कराना

 यदि  तो  क्या  विद्युत  चालित  करघों  को  संगठित  मिल  क्षेत्र  को  उपलब्ध  सभी  वित्तीय

 सहायता  और

 इस  अनिवायं  पंजीकरण  के  विस्तृत  कारण  क्‍या  हैं  ओर  उसके  परिणामस्वरूप  बिद्युत
 च,लित  करधें  को  क्या  लाभ  दिए  जाएंगे  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  से  विद्युतकरघों  के
 लाभप्रद  विकास  तथा  विनियमन  हेतु  आवश्यक  समझे  गए  अपेक्षित  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से

 मान  नीति  में  अनिवाय  पंजीकरण  संबंधी  व्यवस्था  बनायी  रखी  गई  है  ।

 विद्युतचालित  करघों  के  औद्योगिक  प्रतिष्ठान  रोजग।र  आदि  की  दृष्टि  से  उनके
 बर  के  ओद्योगिक  एककों  के  लिए  लागू  नियमों  तथा  सहायता  कार्यक्रमों  के  तहत  नियंत्रित

 स्टेट  बंक  ध्राफ  मंसूर  के  भ्रनुसूचित  जातियों  भोर  भ्रनुस॒चित
 जनजातियों  के  प्रति  दिखाया  गया  भेदमाव

 1810.  श्री  नरसिह  राज  सूर्यबंशी  :  क्‍या  बिशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  25  1985  के  हेराल्डਂ  में  वी०  एम०
 वायास्ड  अर्गेस्ट  एस  ०  सी  ०/एस  टी०ਂ  शीषंक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार को  ओर  दिलाया
 गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि
 अखिल  भारत  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति  कर्मचारी  संगठन  ने  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  द्वारा  पदोन्‍नतियों  और
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 आवास  सुविधा  आदि  देने  में  अनु  मृ"चत  जाई  जनजातियों  के  कमंचारियों  के  प्रति  सौतेला
 5

 व्यवहार  किए  जाने  का  आरोप  लगाया  और
 न्नष  पे दि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाद्री  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  को  अखिल
 भारतीय  स्टेट  बैंक  आफ  मैसू  र  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  संध  ),  बंगलौर
 से  दिनांक  28  1985  का  एक  परिपत्र  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  यह  आरोप  लगाया
 गया  है  कि  स्टेट  बंक  आफ  मंसूर  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  के  संबंध
 में  सरकार  के  मार्गनिर्देश  का  अनुसरण  नहीं  कर  रहा  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  के  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  का  सम्बन्ध  मुख्यतः  क्लके  संवर्ग  से  अधिकारी
 संवर्ग  में  की  जाने  वाली  पदोन्नति  से  इस  ब्वारे  में  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  से  मामले  की  रिपोर्ट  मांगी

 गई  स्टेट  बेंक  आक  मैसूर  ने  कहा  है  कि  उसकी  पदोन्नति  नीति  के  चयन  की  प्रक्रिया  में
 लिखित  परीक्षा  और  इन्टरव्यू  होता  लिखित  परीक्षा  में  जो  कमंचारी  सामान्य  उम्मीदवारों  और
 क्षित  वर्ग  के  कमंचारियों  के  लिए  में  रियायत  के  निर्धारित  न्यूनतम  अंक  प्राप्त  कर  लेते
 हैं  उन्हें  पदोन्नति  नीति  के  अनुसार  इन्टरव्यू  के  लिए  बुलाया  जाता  इस  नीति  के  अनुसार  इन्टरव्यू
 के  लिए  सामान्य  श्रेणी  और  आरक्षित  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  लिए  के  अलग-अलग

 न्यूनतम  अंक  निर्धारित  किए  गए  आरक्षित  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को  आयु  सेवा  और  लिखित
 परीक्षा  पें  बैठने  के  अवसरों  के  सम्बन्ध  में  रियायतें  भी  दी  जाती  बकाया  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के

 लिए  23  1985  को  केवल  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के लिए  एक
 लिखित  परीक्षा  आयोजित  की  गई  लिखित  परीक्षा  में  जो  79  उम्मीदवार  ब्रैठे  उनमें  से  10

 उम्मीदवार  समूह  में  और  एक  उम्मीदवार  समूह  में  पास  हुआ  ।  सफल  उम्मीदवारों  के  लिए

 23  1985  को  इन्टरव्यू  रखा  गया  ।  अखिल  भारतीय  स्टेट  बैंक  आफ  मंसूर  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  कर्म  बारी  संघ  ने  बेंक  को  एक  ज्ञापन  दिया  जिसमें  यह  मांग  की  गई  कि  वे  सभी

 उम्मीदवार  जो  इन्टरब्यू  के  पात्र  हैं  बिना  इन्टरव्यू  के  पदोन्‍नत  कर  दिए  जाएं  क्योंकि  रिक्त  स्थान  बकाया

 हैं  और  इन्टरव्यू  में  आने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  उन  स्थानों  से  कम  चूंकि  यह  मांग  पदोन्नति
 नीति  के  विरुद्ध  थी इसलिए  इस  पर  विचार  नहीं  किया  गया  और  सभी  उम्मीदवारों  ने  इन्टरव्य
 बहिष्कार  कर  दिया  ।  संदर्भगत  समाचार  की  विषय  वस्तु  यही  थी  ।

 बैंक  ने  आगे  यह  भी  कहा  है  कि  पदों  के  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किये
 निर्देशों  का  अनुपालन  किया  जा  रहा  पदोन्नति  से  पूर्व  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  और
 प्रशिक्षण  काल  में  अ'वास  की  सुविधा  भी  दी  जाती  आरक्षित  श्रेणी  के  बकाया  रिक्त  स्थान  भरने  के
 लिए  केवल  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  एक  और  परीक्षा  आयोजित  करने  के  भी
 प्रयास  किए  जा  रहे

 बंगलादेश  को  ऋण  पर  चीनी  दिया  जाना

 1811.  भरी  नित्यानन्द  सिञ्र  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  बंगलादेश को  ऋण  पर  चीनी  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  बंगलादेश  को  कुल  कितने  मीटरी  टन  चीनी  भेजने  का  विचार

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खजींव  झालस  :  से  बंगलादेश  से  उनकी

 तत्काल  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिए  प्रतिस्थापन  के  आधार  पर  12,000  मे०  टन  से  24,000
 में०  टन  चीनी  के  एक  या  दो  शिपलोडों  को  उधार  भेजने  का  एक  प्रस्ताव  मिला  चूंकि  इस  प्रकार
 के  सौदे  की  वाणिज्यिक  शर्तों  पर  एस्०  टी०  सी०  तथा  बंगलादेश  प्राधिकारियों  के  बीच  कोई  करार

 नहीं  हो  इस  सौदे  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका

 हिन्दुस्तान  स्टील  कम्स्ट्रक्शन  वक्‍स  लि०  बन्द  होने  के
 सम्बन्ध  में  शापन

 1812.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हिन्दुस्तान  स्टील  कन्स्ट्रक्शन  लि०  को  बन्द  करने  का

 जैसाकि  कलकत्ता  से  प्रकाशित  दिनांक  14  1985  के  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ
 ह

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 इस  कम्पनी  में  कितने  कामगार  और  कमंचा  री  काम  कर  रहे

 क्‍या  कमंचारियों  न ेसरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन  दिया

 (४)  यदि  तो  उपर कत  ज्ञापन  में  किन  मुख्य  मुह्ी  का  उल्लेख  किया  गया  और

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से

 कंस्ट्रक्शन  लि०  एस०  सी०  एल०  )  को  पिछले  कई  वर्षों  से  भारी  घाटा  हो  रहा  है  31-3-85  5...
 इसे  80  करोड़  रुपये  की  संचित  हानि  हुई  सरकार  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  विभिन्‍न

 प्रस्तावों पर  विचार  कर  रही  है  ।

 31-3-85  की  स्थिति  के  अनुसार  एच०  एस०  सी०  एल०  में  कुल  कमंचारियों  की  संख्या

 23,312  जिसमें  :--

 कामरार  न  17,050

 गैर-कार्यपालक  गा  4,406

 कायेपालक  कल  1,856
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 जी  10-10-85  को  एच०  एस०  सी०  एल०  के  कामगारों  की  संयुक्त  समिति  ने

 एच०  एस०  सी०  एल०  की  अर्थ-क्षमता  के  बारे  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया

 इस  ज्ञापन  में  निम्नलिखित  मुख्य  मुद्दे  थे  :--

 1.  हिन्दुस्तान  स्टील  वकक्‍्स  कंस्ट्रक्शन  लि०  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  तथा  समस्याओं  को

 2.  श्रमिकों  को  रोजगार  तथा  उनकी  गतिशीलता  ।

 3.  एच०  एस०  सी०  एल०  को  काम  न  मिलना  ।

 4.  एच०  एस०  सी०  एल०  को  देय  बकाया

 5.  विदेशी  कार्यों  में

 6.  वतमान  वित्तीय  ढांचा  तथा  कठिनाइयां  ।

 7.  उपर्युक्त  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  सुझाव  ।

 सरकार  इस  ज्ञापन  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ओर  एच०  एस०  सो०  एल०
 के  भविष्य  के  विभिन्‍न  विकल्पों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 लघु  उद्योग  एककों  के  उत्पादन  शुल्क  की
 सीमा  में  परिवर्तन

 1813.  श्री  इंगर  लाल  बठा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योग  एककों  के  लिए  टी०  आई०  68  मदों  के  लिए  उत्पादन

 शुल्क  की  छूट-सीमा  1980-81  से  1984-85  के  वर्षों  में  20  लाख  रुपये  जिसे  वरततमान  वित्तोय
 वर्ष  में  घटाकर  20  लाख  रु।ये  कर  दिया  गया

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  लघु  उद्योग  एककों  को  उत्पादन  औपचारिकताएं  बहुत  ही  जटिल

 समय  लेने  वाली  और  अत्यधिक  कठिन  है  और  इनसे  लघु  उद्योग  एककों  के  उत्पादन  और

 व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा

 इन  वर्षो  के  दौरान  मूल्य  वृद्धि  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार  छूट-सीमा  को  20

 लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  75  लाख  रुपये  करने  की  वांछतीयता  अथवा  कम  से  कम  30  लाख  रुपये  की

 पिछली  सीमा  को  बनाए  रखने  का

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हूँ  ?
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 नियियायय

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टेरिफ  की  मद  68  के  तहत  शने  वाले  माल  का  निर्माण  करने

 वाले  लघु  एककों  क्रो  16  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  निकासी  तक  लाइसेंस  सम्बन्धी  नियंत्रण से  छूट  प्राप्त
 यदि  ऐसे  एककों  की  निकासियों  का  मूल्य  16  लाख  रुपये  से  अधिक  हो  जाता  है  परन्तु  20  लाख

 रुपये  से  अधिक  नहीं  होता  है  तो  उन्हें  केवल  एक  सरलीकृत  कार्यविधि  का  अनुसरण  करना  पड़ता  है
 ते  सरलीकरणों  के  परिणामतः  यह  आशा  की  जाती  है  कि  लघु  एककों  औपचारिकताओं  को  पूरा

 क रने  में  व्यथं  की  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 और  30  लाख  रुपये  की  पृव॑वर्ती  पूर्ण  छूट  को  पुनः  लागू  किए  जाने  अथवा  उसे  75 ५  ~ «4  की  धर  दूँ  है  न
 लाख  रुपये  तक  बढ़ाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं
 वर्ष  1985  के  बजट  में  लघु  योजना  के  तहत  दी  गई  ढील  में  लघु  एशकों  क॑  विकास  के  सिलसिले  में

 पर्याप्त  संरक्षण  और  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  को कठिन  स्थिति

 1814.  श्री  उत्तमराव  पाटिल  :  क्या  क्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ,  क्या
 सरकार  को  हाल  ही  में  अपनाई  गई  उदार  आयात

 नीति  के  कारण  भारी  मात्रा  में

 बिदेशी  मुद्रा  विदेशों में  चले  जाने  से  उत्पन्न  विकट  स्थिति  की  जानकारी

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  हमारी  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा
 और  “

 यदि  तो  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के लिए  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम
 उठाने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  ,  :  से  1985  के
 अन्त  तक  उपलब्ध  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  के  आंकड़ों  से  समग्र  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  में  कोई  गिरावट
 नजर  नहीं  भुगतान  संतुलन  स्थिति  की  लगातार  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ओर  इसकी  व्यवहायंता
 को  बनाए  रखने  के  यथावश्यक  उपाय  किये  जाते  हैं

 ]

 खाद्यान्नों  के  रक्षित  भंडार  पर  बकों  का  ऋण

 1815.  भ्रो  मोहम्मद  महफूज  भ्रलो  खां  :  कया  विक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  «ी  कृपा  करेंगे कि  :

 खाद्यान्नों  के  रक्षित  भंडार  पर  कितने  बैंकों  का  कितना  ऋण  लगा  हुआ  है  और  इस
 धनराशि  पर  वाधिक  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  देय
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 क्या  व्यापारिक  बेक  ब्याज  समेत॑  इस  धनराशि  को  भारतीय  खाद्य  निगम  आदि  से  वसूल

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  व्यापारिक  बेकों  की  कुल  कितनी  घनराशि  दी

 और

 भारतीय  खाद्य  निगम  आदि  को  बितना  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  तथा  इस  सम्बन्ध  में
 ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  अनाज  वसूली  के  लिए

 राज्य  सरकारों  और  भारतीय  खाद्य  निगम  को  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वरा  प्रदान  की  गई  ऋण
 सौमाओं  के  अन्तगंत  25  1985  को  कुल  5791  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया  बफर

 स्‍्टाक  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  अंलग  से  कोई  नकद  ऋण  सीमा  मंजूर  नहीं  की  गई
 तीय  खाद्य  निगम  तथा  राज्य  सरकारों  को  प्राधिकृत  श्राद्य  ऋण  सीमाओं  की  मंजूरी  बैंकों  के  पास
 बन्धक  रखे  गए  अनाज  के  स्‍्टाक  की  जमानत  और  माजिन  के  बदले  भारत  सरकार  सरकार  की

 गारंटियों  के  बदले  दी  जाती  ऐसी  स्थिति  में  अंकों  द्वारा  दिये  गये  खाद्य  ऋण  पूर्णतः  प्रतिभूत  होते
 25  अक्तूबर  1985  को  खाद्य  ऋणों  की  बकाया  रकमों  के  14  प्रतिशत  की  दर  पर  ब्याज  की  एक

 वर्ष  की  राशि  लगभग  811  करोड़  हपये  बंठती  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  अनाज  की  खरीद  भारत  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  वसूली  मल्यों  पर  करता  है  और  उस  अनाज  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वाशा  समय-स  मय  पर
 रित  जारी  मूल्यों  पर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  क॑  लिए  जारी  करता  जारी  मूल्य  ओर  अनाज

 वसूली  के  आथिक  अनाज  के  भंडारण  और  संवितरण  के  बीच  अन्तर  की  राशि  भारत
 सरकार  द्वारा  आशिक  सहायता  के  रूप  में  निगम  को  दी  जाती  भारतीय  खाद्य  निगम  को  भारत
 सरकार  की  ओर  से  रखे  गये  बफर  स्टाक  के  सम्बन्ध  में  ढुलाई  के  प्रभार  के  लिए  भी  प्रतिपूर्ति  भारत
 सरकार  द्वारा  की  जाती

 पर्यटन  विकास  वर  में  गिरावट

 1816.  श्रो  विष्णु  मोदी  :  क्‍या  संसदीय  कार्म  ध्रौर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  गत  कई  वर्षों  से  पर्यटन  विकास  दर  में  लगातार  गिरावट  आ  रददी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  गिरावट  के  कारणों  का  पता  लगाया

 हे  हि
 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  पर्यटन  विकास  में  वृद्धि  करने  हेतु  कुछ  ठोस  कवम  उठाए

 गए  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 संसदोय  कार्य  और  पर्यटन  संत्री  एच०  के०  एल०  :  और

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  के  राष्ट्रिकों  को छोड़कर  विदेशी  पर्यटक  आगमनों

 की  वृद्धि  दर  इस  प्रकार  है  :--

 ५
 वर्ष  बृद्धि  दर

 1980  4.6

 1981  6.6

 1982  0.8

 1983  2.9

 1984  3.6

 1980  के  दशक के  प्रारम्भ  में  पर्यटक  भेजने  वाले  अधिकांश  देशों  में  आधिक  मंदी  और  1984
 के  दौरान  भारत  में  हुई  कुछ  घटनाओं  के  प्रतिकूल  मीडिया  कवरेज  ने  विदेशी  पर्यटकों  क ेआवागमन को
 प्रभावित  किया

 और  देश  के  लिए  पर्यटक  यातायात  में  वृद्धि  करने  के  वास्ते  सरकार ने  जो  कदम

 उठाए  हैं  उनमें  ये  शामिल  हैं--उपभोक्‍ता  विज्ञापन  पर  बल  देते  हुए  प्रचार  अभियान  का
 विदेशों के  यात्रा  प्रचालकों  और  यात्रा  अभिकर्ताओं  के  साथ  जन-सम्पर्क  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  मेलों
 और  प्रदर्शनिषों  में  भागीदा  आंतरिक  परिवहन  प्रणाली  का  सांस्कृतिक  पयंटन  के  साथ-साथ
 अवकाश  पर्यटन  के  लिए  आघार-सं  रचना  का

 बल्खई  में  सोने  के  बिस्कुटों  भोर  विदेशी  म॒द्रा  का  पकड़ा  जाना

 1817.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  14  1985  के  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित
 इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  कि  बम्बई  में  3.40  करोड़  रुपये  मूल्य  के  सोने  के  बिस्कुट

 /  और  एक  करोड़  दाए  के  मूल्य  की  विदेशी  और  भारतीय  मुद्रा  पकड़ी  गई

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  *या  कार्यवाही  फी
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 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन
 :  और  हां  ।

 इस  मामले  में  अन्तग्रेस्त  पाए  गए  तीन  व्यक्तियों  को  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  तहत
 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ।  4.77  करोड़  रुपए  के  कुल  मूल्य  के  मुद्रा  और  भारतीय

 मुद्रा  को  भी  सीमा  शुल्क  1962  के  उपबन्धों  के  तहत  अभिगृहीत  कर  लिया  गया

 1985  में  सिश्रोल  में  हुई  विश्व  बंक  तथा  भन्तर्राष्ट्रीय

 म॒द्राकोष  को  वाधिक  भ्रम  बेठक

 1818.  श्री  झ्ानन्द  सिंह
 ॥

 है  »  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  महेख्र  सिह

 ह

 क्‍या  विश्व  बेक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  चालीसवीं  वाधिक  आम  बैठक  सिओल

 में  इस  वर्ष  अक्तूबर  में  हुई

 यदि  तो  उसमें  किन  विशेष  विषयों  पर  चर्चा  की  और  .

 भारत  और  भा  रतीय  उपमहाद्वीप  के  सम्बन्ध  में  इसके  अब  तक  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  हां  ।

 जिन  विषयों  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  वे  इस  प्रकार  थे  :  वार्षिक  वित्तीय

 विवरण  और  वाध्धिक  निवल  आय  का  राजकोषीय  वर्ष  1986  का  प्रशासनिक

 विकास  समिति  की  वार्षिक  बहुपक्षीय  निवेश  गारंटी  एजेंसी  और  1985-86  के  लिए
 और  संयकक्‍त  प्रक्रियाओं  से  संबंधित  समिति  का  चयन  ।

 जहां  तक  इसका  भारत  और  भारतीय  उपमहाद्वीप  से  संबंध  इस  बंठक  से  कोई
 विनिदिष्ट  परिणाम  नहीं  ।

 राज्यों  को  झोवर  ड्राफ्ट  को  बजाए  दिए  गए  ऋणों  का  प्रमाव

 1819.  श्री  एस०  जो०  घोलप  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ओवर  ड्राफ्ट  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  राज्यों
 को  1,628  करोड़  रुपए  के  ऋण  दिए  और

 यदि  तो  उसके  वया  प्रभाव  हुए  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय में  राज्य  मन्त्र  जनादंन  :  और  राज्यों  को  अपने
 ओवरड्रफ्टों  का  भुगतान  करने  में  सहायता  करने  के  भारत  सरकार  ने  1  1985  को
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 उन्हें  करोड़  रुपए  का  मध्यावधि  ऋण  दिया  था ६  करोड़  रुपए  का  मध्यावधि  ऋण  दिया  तब  से  कोई  भी  राज्य  21 तब  से  कोई  भी  राज्य  2  1985,

 अन्तिम  तारीख  जिसके  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  राज्यों  के  ओव  रड्राप्ट  की  स्थिति  उपलब्ध  तक

 लगातार  7  दिवसों  से  अधिक  के  लिए  ओवरड्राफ्ट  में  नहीं  रहा
 ।

 जाय  निर्यात  व्यापार  में  संकट

 1820.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  चाय  निर्यात  व्यापार  में  आए  संकट  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  विदेशी  बाजार  में  भारतीय  चाय  की  मांग  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई
 उपचारी  उपाय  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  ऐसे  उपाय  पहले  नहीं  किए  गए  तो  क्या  अब  ऐसे  उपाय  किए  और

 (3)  यदि  तो  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रो  श्रजु  न  :  से  नहीं  ।  हाजांकि  देशी  विश्व  सप्लाइयों

 ने  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  को  लगभग  50%,  कम  कर  दिया  फिर  भी  भारत  हाल  के  विगत  वर्षों  के

 उच्च  स्तरों  पर  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  इकाई  मूल्य  प्राप्ति  बनाए  रखने  में  सक्षम  रहा  सरकार  चाय

 के  पुनर्रोपण  के  लिए  विदेशों  में  ब्रांड  संवर्धन  तथा  भण्डारण  सम्बन्धी  सहायता  तथा  मूल
 चाय  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देती  भारत  अपने  विदेश  स्थित  कार्यालयों  के

 जरिए  संवर्धनात्मक  अभियान  भी  चलाता

 दिल्‍ली  पुलिस  बंक  सुरक्षा  व्यवस्था  कां  सर्वेक्षण

 1821.  श्री  बाझुबन  रियान  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  हाल  हो  में  की  गई  सुरक्षा  व्यवस्था  के  सर्वेक्षण  के  लिए  कोई

 अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्ब्न्धी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  किया  और

 गदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  करने  का  विचार  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  से  दिल्ली  में  बैंकों  की

 शाखाओं  में  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  मजबूत  बनाने  के  प्रश्न  पर  चर्चा  करने  के  लिए  दिल्ली में  सरकारी  क्षेत्र
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 के  बैकों  के  स्थानीय  गृह  मन्त्रालय  के  प्रतिनिधियों  और  दिल्‍ली  के  पुलिस  आयुक्त  की

 7  1985  को  एक  बैठक  हुई  थी  ।  बेंकों  के  लिए  निम्नलिखित हिंदायतें  दोहरायी  गईं  :--

 (1)  शाखाओं के  साप्ताहिक  अवकाश  का  दिन  वह  रखा  जिस  दिन  उस  इलाके  का
 :

 बाजार  बन्द  हो  ।

 (2)  प्रत्येक  शाखा  में  एक  सशस्त्र  सुरक्षा  गाई  होना  चाहिए  ।

 (3)  बेंक  की  प्रत्येक  शाखा  में  दाखिल  होते  ही  एक  कोलेप्सेबल  गेट  होना  जिसमें

 जंजीर  लगी  हो  और  ताला  हो  ।

 (4)  कैशियरों  के  लिए  जाली  की  एक  केबिन  होनी  चाहिए  जिसका  ताला  अपने  आप  बन्द  हो
 जाता  हो  ।

 (5)  शाख्राओं  में  एक  अलाम॑  की  उचित  व्यवस्था  होनी  शाहिए  और  यह  अलाम  कमजोर

 नहीं  बल्कि  ऊंची  आंवाज  वाला  होना  चाहिए  ।

 (6)  बैंकों के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  सपय-समय पर  सुरक्षा  उपायों की  जांच  की  जानी

 दिल्‍ली  में  बैंकों  की अधिकतर  शाद्वाओं  ने  उपर्यक्त  सुरक्षा-प्रबन्धों  पर  अमल  कर  लिया  है  और

 थोड़ी  सी  जिन  शाखाओं  में  ये  प्रबन्ध  नहीं  वहां  पर  इनकी  व्यवस्था  करने  के  लिए  कारंबाई की  जा

 रही

 केरल  में  चाय  के  उत्पादन  में  गिरावट

 1822.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 _

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  चाय  की  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  में  गिरावट  आने  के  क्या
 कारण  और

 देश  के  शेष  भाग  की  तुलना  में  केरल  में  चाय के  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  प्रतिशतता  कया

 वाणिज्य  मंत्री  प्र्जुन  :  केरल  में  चाय  के  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  क्षमता  संबंधी
 आंकड़े  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :

 1982  1983  1984

 1374  1273  1661

 1984  में  उत्पादन  क्षमता  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  ।

 1421



 लिखित  उत्तर  29  1985

 केरल  में  1984  में  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  1661  किग्रा०  रहा  जबकि  संपूर्ण  भारत  का
 उत्पादन  1629  किग्रा०

 वस्त्र  निर्यात  २  वर्धन  परिषद्‌  विपणन  विकास  सहायता

 1823.  श्रो  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने की  कृथा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  विपणन  विकास  सहायता  देनी  बन्द

 कर  दी  और  है

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  श्रजुं  न  ओर  अपरेल  निर्यात  संवर्धन  प्ररिषद  केवल  अपनी

 संहिता  सम्बन्धी  कार्णेकलापों  लिए  विपणन  विकास  सहायता  से  अनुदान  प्राप्त  करता  परिषद

 द्वारा  अपनी  संस्था  नियमावली  में  कतिपय  संशोधनों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  जारी  मार्गदर्शंक

 सिद्धांतों  को  लागू  करने  में  असफल  रहने  की  वजह  से  1  1985  से  यह  सहायता  बन्द  कर  दी

 इंजीनिर्यारग  के  मछली  रत्नों  शोर

 झ्राभूषणों  के  निर्यात  में  गिरावट

 1824.  श्रो  यशबन्तराव  गडाख  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  वर्ष  1984-85  के  दौरान  इंजीनियरिंग  के  सामान  मछली  रत्नों  तथा

 आभूषणों  के  निर्यात  में  गिरावट  आई

 यदि  ऐ  कितनी  और  उसके  क्‍या  कारण  और

 उनके  निर्यात  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  खुशोद  झालस  :  अनन्तिम  उपलब्ध  आंकड़ों
 के  1983-84  की  तुलना  में  1984-85  के  दौरान  इंजीनियरी  माल  ओर  समुद्री  उत्पादों  के

 »  निर्यात  अधिक
 1984-85  के  दौरान  रत्न  तथा  आभूषणों  के  निर्यातों  में  मामूली  सी

 गिरावट

 निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  आंकड़ों  के  अनुसार  1984-85  के  दौरान  रत्न.तथा  आभूषण
 मदों  के  निर्यात  1304.90  करोड़  रु०  मूल्य  के  हुए  जबकि  1983-84  में  ये  1324.45  करोड़  रुपए
 मूल्य  के  हुए  198  3-84  में  रत्न  तथा  आभूषण  के  निर्यातों  मे ंकाफी  वृद्धि  हुई  थी  जिसे  1984-8  5
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 में  विशेषरूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मन्दी  की  परिस्थितियों  के  कारण  बरकरार  नहीं  रखा  जा

 सका  ।

 रत्न  तथा  आभूषण  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  उनमें  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  ये  शामिल  हैं  :

 1.  घटे  शुल्क  पर  औजारों  तथा  मशीनों  का  आयात  सुकर  बनाकर  प्रौद्योगिकी  में

 शिल्पियों  को  प्रशिक्षण

 3.  उत्पाद  तथा  बाजार  विविधीकरण  आदि  ।

 सोरे  का  निर्यात

 1825.  श्री  यशवन्तराव  गडाख  पाटिल  :  क्या  बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84
 और

 1984-85  के  दोरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  सीरे  का  निर्यात

 किया

 क्‍या  चीनी  उद्योग  अल्कोहल  उद्योग  की  सीरा  संबंधी  आन्तरिक  मांग  को  पुरा  करने  में

 सक्षम  और

 यद्दि
 तो  तकाक्‍य  र्जौ  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुर्शोद  झालम  :  1983-84  ओर

 1984-85  के  दौरान  निर्यातित  सीरे  की  कुल  मात्रा  निम्नोकत  प्रकार  --

 वर्ष  सात्रा  मुल्य

 एम०  टौ०  रु०

 1983-84  5.04  26.79

 1984-85  5  2.49  12.36

 चीनी  उद्योग  अल्कोहल  वर्ष  1983-84  तक  अल्कोहल  उद्योग  की

 जरूरतों को  पूरा  करने  की  स्थिति  में  इसके  केन्द्रीय सीरा  बोर्ड  ने  16-3-85  को  हुई
 अपनी  बैठक में  अल्कोहल  वर्ष  1984-85  के  लिए  लंगभग  15  लाख  मे०  टन  तक  सीरे  की  अपनी  कम

 पड़  रही  मांग  की  उपलब्धता का  मूल्यांकन  किया  ।

 चल  रही  कमी को  देखते  सरकार  द्वारा  बालू  अल्कोहल  वर्ष  के  दौरान  सीरे  के

 निर्यात  हेतु  कोई  नई  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।
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 महानगरों  में  कम्प्यूटर  द्वारा  चेक  तंयार  करने  को  सुविधाएं

 1826.  श्री  श्रकान्त  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 हि

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  महानगरों  में  कम्प्यूटर  द्वारा  चैक  तैयार  करने  की  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करने के  लिए  निर्धारित  तारीख  तय  की  है 54

 यदि  तो  महानगरों  में  कम्प्यूटर  द्वारा  चेक  तेयार  करने  की  सुविधाएं  कब  तक

 लब्ध  कराई  और

 इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  से  जी  हां  ।  भारतीय  रिजवं
 बेक  का  प्रारम्भ  में  चार  महानगरीय  केन्द्रों  और  बाद  में  अन्य  राज्यों  की  राजधानियों  और  बड़े-बड़े  शहरों
 में  बैंकों  में  मशीनों  द्वारा  चेकों  पर  कार्रवाई  करने  की  मैगनैटिक  इंक  करेक्टर  रेकिगनीशन
 आई०  सी०  टेक्नालोजी  लागू  करने  का  एक  क/यंक्रम  इस  टेक्‍्नालोजी  से  बाहरी  चैकों  का

 नगर  समाशोधन  समाशोधन  ) और  साथ  ही  स्थानीय  चैकों  का  तेजी  से  करने

 सुविधा  निर्धारित  कायं  क्रम  के  अनुसार  31  1986  से  अन्तर  नगर  समाशोधन

 व्यवस्था  दिल्‍ली  और  मद्रास  के  बीच  शुरू  हो  इस  कार्यक्रम  के  अनुसार  कलकत्ता  को
 भी  1986  के  अन्त  तक  अन्तर  नगर  समाशोघधन  के  साथ  जोड़  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 अन्तर

 में  भी

 समाशोधन  के  लिए  आने  वाले  चैकों  और  अन्य  लिखतों  का  मानकीकरण  कर  दिया  गया
 बैंकों  स ेतदनुसार  मेगनेटिक  इंक  केरेक्टर  रेकिगनीशन  चैक  जारी  करने  के  लिए  कहा  गया  है  और
 कांश  बैंकों  ने  दिल्‍ली  और  मद्रास  में  ऐसे  चेक  जारी  १.रने  शुरू  कर  दिये  हैं  ।

 शहरी  सम्पर्ि  का  सर्वेक्षण

 1827.  शऔरौ  भ्रमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  काले  धन  का  पता  लगाने  के  एक  उपाय  के  रूप  में  घर
 घर  जाकर  शहरी  सम्पत्ति  का  सर्वेक्षण  करने  का

 यदि  तो  इस  बारे  प्रें  बैया  कायंवाही  की  गई  और

 देश  में  काले  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं/करने  का  विचार

 ध
 विक्ष

 मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  कानूनी  समयंन  केअभाव॑

 रिहायशी  परिपरूरों  का  घर-घर  जाकर  कोई  सर्वेक्षण नहीं  हुआ  अप्रैल  से  अगस्त  1985
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 तक  की  अवधि के  जिसके  संबंध  में  अभी  तक  रिपोर्ट  प्राप्त हुई  और  उनके  अनुसार  60643

 व्यापारिक  परिसरों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  |  घर-घर  जाकर  सर्वेक्षण करने  के  लिए  कानूनी  समर्थन

 प्रदान  करने  हेतु  में  अवध  अर्थव्यवस्था  के  पहलूਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और  नीति

 संस्थान की  रिपोर्ट  में  सुझावों  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  कर-अपवंचन  ओर  काले

 घन  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  बेधानिक  और  सांस्थानिक  उपायों  सहित  समय-समय  पर

 हर  सम्भव  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पालिस्टर  और  फिलामेंट  धागों  का  श्ायात

 1828.  श्री  भ्रमर  सिह  राठवा  ]
 #  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  पूर्ति  के
 लिए  पोलिस्टर  और  नाइलोन  फिलामेंट  धागों  का आयात

 किया  जा  रहा  है

 यद्दि  तो  गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  वर्षवार  कितना  आयात  किया  गया  और  उस  पर
 कितनी  राशि  खर्च  की

 उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  जहां  से  इस  धागे  का  आयात  किया

 फिलामेंट  धागों  तथा  नाईलोन  फिलामेंट  धागों  का  लगभग  कितना  वा्िक  उत्पादन

 द्वोता

 क्या  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  देश  में  पालिस्टर  ओर  नाइलोन  फिलामेंट  धागों  के  उत्पादन
 में  वृद्धि  करने  कोई  प्रस्ताव  और

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खशोंद  भ्रालम  :  जी  हां  ।

 और  विवरण  संलस्न  है

 मुख्य  देश  ताईवान  तथा  दक्षिण  कोरिया

 और  नए  लाइसेंसों  क ेआवेदनों  पर  जब  कभी  प्राप्त  होते  गुणावगुण  के  आधार
 पर  विचार  किया  जाता
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 विवरण

 वर्ष  पी०  एफ  वाई ०  एन०  एफ०  वाई०

 मात्रा टन  में  मूल्य लाख  रु०  में  मात्रा टन  में  मूल्य लाख  रु०  में

 198  2-83  13350  3105  520  184

 1983-84  6181  1309  2020  615

 1984-85  1378  |  496  503  187

 विभिन्‍न  फिलामेंट  का  उत्पादन  निम्नलिखित  है

 वर्ष  पो०  एफ०  एन०  एफ०  वाई०  बो०एफ०  बाई०  ए०  एफ०  बाई ०

 2-83  24295  25485  अनुसार राष्ट्रीय कपड़ा  fara

 47929  30402  इसकी

 स्थापना से आज we  $5223  34535  32949  707

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  घाटे  को  रोकने
 के  लिए  उपचारात्मक  कदम

 डा०  बी०  एल०  शंलेश  :  क्‍या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  अद्यतन  जानकारो  के  अनुसार  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  इसकी
 स्थापना  से  आज  ज्रक  कितना  घाटा  हुआ  और

 इस  प्रक।र  लगातार  घाटे  के  क्या  कारण  हैं  और  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  किस  प्रकार

 व्यावहायं  बनाने  का  विचार  है  ?

 वस्च्न  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  झ्ालम  :  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को
 से  संस्था।पित  तक  लगभग  670  करोड़  रुपये

 की कुल हानियां हुई हैं । राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों में लगातार ह्वानियों के प्रमुख कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :--- (3) परुरानी हथा अप्रचलित अनियमित बिजली सप्लाई तथा बिजली की कमी कैप्टिव पावर की ऊंची लागत आवि के कारण संस्था।पित क्षमता का कम
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 (iii)  रुई  की  कीमतों में  असामान्य  वृद्धि  विशेष  रूप  से  1980-81  के  मध्य  से  5

 तथा  स्टोरों  तथा  अतिरिक्त  पुर्जों  की  लागत  में

 (vii)  कार्य  के  कम  मानदण्ड  तथा  कम  उत्पादकता  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  के  सीमित  साधनों  के

 अन्तगंत  उठाए  मए/उठाए  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  निम्नोकत  प्रकार  -

 (1)  विभिन्‍न  उपबन्ध  स्रोतों  से रई  की  समय  पर  अ  धिप्राप्ति  के  लिए  प्रबन्ध  किए  जा  रहे

 (2)  नकद  हानियों  को  पूरा  करने  में  लिए  कार्यंशील  पूंजी  की  शरतिपूर्ति  की  गई

 (3)  बिजली  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सुजित  क्षमता  उपलब्ध  कराई  गई  है

 (4)  सीमित  साधनों के  सर्वोत्तम  उपयोग  के  लिए  परिणाम  अभिमुखी  लाभ  प्राप्त करने  हेतु
 चयनात्मक  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  अपनाए  गए  हैं

 (5)  सभी  स्तरों पर  उत्वादन  लागत  में  कमी  लाने  के  लिए  लागत  नियन्त्रण  उपाय  लागू  किए

 गए

 (6)  गैर-प्रचाल  नीय  प्रशासनिक  खर्चों  को  कम  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 (7)  अपेक्षाकृत  ऊंची  उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की भागीदारी
 योजना को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा

 (8)  लागतों  को  कम  करने  के  कार्यक्ष  मता  तथा  वबालिटी  में  सुधार  लाने  क ेलिए  एन ०
 टी०  सी  के  कार्य  निष्पादत  को  ध्यानपू्वंक  मानीटर  किया  जा  रहा  है  ।

 नियंत्रित  कपड़ा  भोर  जनता  कपड़े  के  उत्पावन  के  लक्ष्य  में  वढि

 डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यराब  वर्गों  के  व्यक्तियो ंकी  आवश्यकता  पूरी  करने के  लिए  नियन्त्रित कपड़े  और
 जनता  कपड़े  के  पहले  से  निर्धारित  605  करोड़  वर्ग  मीटर  कपड़े  के  उत्पादन  लक्ष्य  में  वृद्धि  करने

 का
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 निर्णय  छिया  गया  यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करने  का  निर्णय  किया  गया

 क्‍या यह  सच  है  कि  जब  ग्ोर  खरीददारों की  कमी  के  कारण  नियन्त्रित  कपड़े  का
 भण्डार  इकट्ठा  हो  ओर  इस  प्रकार  के  कपड़े  की  काफी  मांग  पूरी  की  जानी  बाकी

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  स्थिति  के  क्या  कारण

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  मित्रों  के  लिए  इस  प्रकार  के

 कपड़ों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  क्कितता  कोटा  निर्धारित  किया  गया  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  और  अधिकतर  गरीब  लोगों  में  नियन्त्रित  कपड़े  के  वितरण  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुद  झ्ालम  :  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के  दोरान  कंट्रोल  के  कपड़े  तथा  जनता  कपड़े  का  उत्पादन  लक्ष्य  650  मिलियन  वर्ग  मीटर  से  बढ़ाकर
 700  मिलियन  वर्ग  मीटर  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 एन०  टी०  सो०  की  मिलों  अथवा  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  संघ  जोकि  वितरक
 अभिकरण  कंट्रोल  के  कपड़े  के  स्टाक  के  जमा  होने  के  कोई  समाचार  नहीं  मिले

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कंट्रोल  के  कपड़े  का  उत्पादन  पूर्ण  रूप  से  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  मिलों  द्वारा  किया  जा  रहा
 85-86  वर्ष  के  लिए  इन  मिलों  को  आबंदित  कंट्रोल  के  कपडे  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  280 19

 बगेमी

 (3)  कंट्रोल  के  कपड़े  का  वितरण  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  का  उत्त  रदाथित्व  इसके
 दितरण को  सुब्यवस्थित  करने  तथा  उसके  दूसरे  प्रयोग  में  लिए  जाने  को  रोकने  की  दृष्टि  राज्य
 सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  खुदरा  एजेन्सियों  के  पास  कंट्रोल  के  कपड़े  के  आने  के  बारे  में
 पर्याप्त  प्रचार  करें  तथा  निरीक्षण  व  जांच  की  उचित  प्रणालियां  आरम्भ  करें  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  भी
 अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  वितरण  प्रबन्धों  को  मजबूत  बनाएं  तथा
 उनका  विस्तार  करें  ।

 प्म्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  हारा  मारत  को  रियायतो
 दरों  पर  सहायता  देना  बन्द  करना

 1831.  श्री  महेस्ा  सिह
 ]

 ह

 शा
 ॥

 :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 : श्री झ्ानन्द सिह
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 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंन्सी  का योजनाबद्ध  आथिक  विकास  के  मामले  में
 शील  देशों  की  सहायता  के  लिए  आई०  डी०  ए०  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारत  जैसे  कुछ  विकासशील  देशों
 को  रियायती  दरों  पर  सहायता  बन्द  करने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मल्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  जनादंन  :

 ओर  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 बस्थई  में  जोगेश्वरी  में  सोने  के  बिस्कुटों  का  पकड़ा  जाना

 1832.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  13  1985  को  राजस्व  आंसूचना  प्रधिकारियों  द्वारा  बम्बई  में  जोगेश्वरी
 में  3.40  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  विदेशी  मार्क  वाले  सोने  के  बिस्कुट  और  एक  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की
 भारतीय  विदेशी  मुद्रा  पकड़ी  गई

 यदि  तो  उपरोक्त  मामले  के  बारे  में  जांच  परिणाम  क्या  और

 क्‍या  इसमें  तस्करों  के  किसी  गिरोह  के  सक्रिय  होने  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विक्ता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  से  राजस्व  गुप्तचर्या  के

 बम्बई  जोनल  एकक  के  अधिकारियों  ने  दिनांक  13-9-1985  985  को  नं०  10  पटेल  स्टेशन
 जोगेश्वरी  बम्बई  स्थित  परिसरोंकी  तलाशी  ली  और  3.35  करोड़  रुपए  के  मूल्य  के

 14,000  तोले  के  वजन  के  विदेशी  मूल  के  सोने  के  1400  ओर  1.21  करोड़  रुपए  की  विदेश्वी
 मुद्रा  और  2।  लाख  रु०  की  भारतीय  मुद्रा  अभिगृहीत  की  ।  इन  अभिग्रहणों  का  कुल  मूल्य  4  77  करोड़ म्‌ः  sf  है  है
 रु०  इस  संबंध  में  तीन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 चूंकि  मामला  अभी  भी  जांच  पड़ताल  के  अधीन  इसलिए  इस  स्थिति  में  और  अधिक  ब्यौरा
 देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 विवेज्ञी  मुद्रा  श्रजित  करने  के  लिये  खाद्यास्नों  का  निर्यात

 1833.  श्री  चितामणि  जेना
 i  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  मोहन  माई  पटेल  |

 129
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 वया  यह  सच  है  कि  भारतीय  निर्यात  संगठन  संघ  के  अध्यक्ष  ने  खाद्यान्नों  का  निर्यात  करने

 देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया

 क्या  देश  में  अतिरिक्त  खाद्यान्न  है  और  वह  निर्यात  की  स्थिति  में

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति  है

 कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्नों  का  निर्यात  किये  जाने  की  संभावना  और ॒

 (©)  खाद्यान्नों  का  निर्यात  किन-किस  देशों  को  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मस्त्री  झ्र्जुन  :  और  जी

 खुले  सामान्य  लाइसेन्स  के  अन्तगंत  बासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  गेहूं  तथा

 गेहूं  से  बने  उत्पादों  बाजरा  तथा  रागी  के  निर्यात  की  अनुमति  समय-समय  पर
 अधिकतम  सीमा  एम०  ई  आदि  जैसी  विनिदिष्ट  शर्तों  के  अधीन  दी  जाती  है  गेर-बासमती  चावल

 के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 तथा  (F)  इस  स्तर  पर  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  व्यापार
 खाद्यान्नों  की  मात्रा  का  निर्यात  तथा  उन  देशों  के  नाम  जिन्हें  कि  निर्यात  किया  जाना  यह्‌
 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  स्थितियों  पर  निर्भर  सूखा-ग्रस्त  अफ्रीकी  देशों  को  लाख  मे  ०टन

 गेहूं  के  उपहार  के  अलावा  सोवियत  संघ  को  5  लाख  मे०  टन  वियतनाम  को  वस्तु  ऋण  के  रूप  में
 50,000  मे०  टन  गेहूं  की  बिक्री  हेतु  संविदाएं  सम्पन्न  की  गई

 भ्रस्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  सें  मारतोय  काफी  निर्यात  का  कोटा

 1834.  श्री  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  द्वारा  अधिक  कोटा  निर्धारित  किये  जाने
 की  सम्भावनाओं  के  विपरीत  इस  वर्ष  भारतीय  काफी  के  निर्यात  कोटा  में  कटौती  की  गई  और

 (@)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कितनी  कटौती  की
 गई  है  ?

 वाणिज्य  मस्त्री  भ्र्जुन  :  काफी  वर्ष  1985-86  के  लिए  भारत  का  वाधिक

 काफी  निर्यात कोटा  विश्व  कोटे  )%  है  जो  कि  पिछले  वर्ष  जितना  ही  है  ।  पिछले  वर्ष  के
 41,403  मे०  टन  की  तुलना में  काफी  वर्ष  1985-86  के  लिए  अब  तक  भारत  का  निर्यात  कोटा
 41,907  मे०  टन  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विकासशील  देशों  को  बिगड़तों  हुई  वित्तोय  स्थिति

 1835.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विकासशील  देशों  की  बिगड़ती  हुई  वित्तीय  स्थिति  पर  भारत  की  चिंता

 ब्यक्त  की  है  ओर  इस  ओर  ध्यान  दिलाया  है  कि  ऐसे  अनेक  देश  समायोजन  प्रयासਂ  आरम्भ  करने
 हेतु  विवश  हुए

 क्‍या  भारत  ने  विश्व  अर्थव्यवस्था  को  सरल  बनाने  हेतु  तैयार  की  गई  भारत  की  कार्य

 योजना  के  बारे  में  उल्लेख  किया  और

 यदि  तो  सम्मेलन  में  भाग  जेते  समय  विश्व  बैंक  में  प्रस्तुत  किए  गए  भारत  के  सुझावों
 का  ब्यौरा कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :

 हां  ।

 में  अन्तरिम  समिति  की  हुई  बैठक  में  भारत  ने  एक  न्यूनतम  ठोस  कार्यक्रम
 कं  सुझाव  दिया  जिसके  मुख्य  घटक  इस  प्रकार  (1)  ब्यापार  में  संरक्षणवादी  अवरोधों  को

 हटाना  (si)  विकासशःल  देशों  को  दी  जाने  वाली  सरकारी  विकास  सहायता  डी०  में  बड़ी
 मात्रा में  वृद्धि  (iii)  विशेष  आहरण  अधिकारों  का  बड़े  पैमाने  पर  नए  सिरे  से  आबंटन  क

 और  (iv)  नीतियों  में  सामंजस्यता  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  तथा  वित्तीय  प्रणाली  को  पुनर्गंठित  करना  ।

 सियोल  में  6  1985  को  हुई  बैठक  में  भारत  ने  विश्व  अर्थव्यवस्था  के  सतत  सुधार  के  लिए
 कार्रवाई  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  की  आवश्यकता  पर  फिर  से  जोर  दिया

 कच्चे  पटसन  का  बसूलो  मूल्य

 1836.  डा०  ए०  के०  पटेल  है|
 श्री  सी०  जंगा  रेड़ी  9  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  प्रकाश  वो  ०  पाटिल  |

 क्‍या  पटसन  का  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  पटसन
 दकों  को  उनके  पटसन  का  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  और  उनके  पास  भारी  मात्रा  में  पटसन
 बिका  पडा

 पटसन  का  वसूली  धूल्य  इस  वर्ष  क्या  है  तथा  गत  वष  क्या  और

 )  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  तत्काल  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशींद  भ्रालम  :  इस  मौसभ  में  कच्चे  पटसन

 की  भरपूर  फसल  की  पंदावार  के  कारण  कच्चे  पटसन  की  कीमतें  अत्यधिक  दबाव  के  अधीन  है  तंथा  वे
 लगभग सभी  देहाती  बाजारों  में  समर्थन  स्तर  तक  गिर  गई  भारतीय  पटसन  निगम  राज्य  सहकारी
 समितियों  के  सहयोग  से  पहले  कमी  किए  गए  स्तर  से  बड़े  स्तर  पर  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम
 कानूनी  कीमतों पर  कच्चे  पटसन  की  खरीद  कर  रहा

 और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 चालू  पटसन  मौसम  1985-86  और  गत  पटसन  मौसम  1984  85  के  दोरान

 तीय  पटसन  निगम  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  अधिप्राप्ति  की  राज्यवार  अधिप्राप्ति  कीमत  श्रेणी  नीचे  दी
 जाती  है  :  --

 कीमत  २०  प्रति  क्विटल  में

 शज्य  प्रेड  1984-85  1985-86

 न्यूनतम  झधिकतम  न्यूनतम  भ्रधिकतम
 ली  पपापहप/:।:भभम”फप:भ"”ज”हफह”"”"”"”»")५0े"-+ौ+ौ-क+ न

 असम  575.00  920.00  225.50  240.00

 बिहार  Fat  ato  600.00  820.00  225.50.  189.00

 भेघालय  मेस्ता  बी०

 ओ०  टी०  650.00  820.00  231.00  256.00

 उड़ीसा  595.00  965.00  235.50  256.00

 प०  बंगाल  570.00  980.00  235.50  273.00

 आंध्र  प्रदेश  बिमली  570.00  800.00  उद्देश्य से निम्नोक्त  उपाय
 बी०  ओ०  टी०

 पट्सन  उपजकर्त्ताओं  के  हितों  संरक्षण  के  उद्देश्य  से  निम्नोक्त  उपाय  किए  गए

 1.  भारतीय  पटसन  निगम  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  पर  कच्चे
 पटरुन  को  बड़ी  मात्रा  में  खरीदारियां  करने  का  निदेश  दिया  गया

 2...  कीमत  समर्थन  कार्य  को  करने  के  लिए  भारतीय  पटसन  निगम  के  अधिकार  में  पर्याप्त
 ऋण  रखा  गया

 132



 &  1907  लिखित  उत्तर

 3.  निजी  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रही  समस्त  पटसन  मिलों  को  पटसन  आयुक्त  द्वारा  6-9-85  को

 एक  निदेश  जारी  किया  गया  है  जिसमें  तिथि  स्तरों  के  कच्चे  पटसन  के  स्टाकों  को  बढ़ाने
 को  कहा  गया  है  ताकि  मिलों  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  खरीदारियों  को  बढ़ाया  जा

 4.  भारतीय  पटसन  निगम  को  कच्चे  पटसन  की  एक  सीमित  मात्रा  का  निर्यात  करने  की

 अनुमति दी  गई  है  ।

 [  भ्रनुवाद ]

 मलयेशिया  को  किए  गए  निर्यात  से  भ्रजित
 विदेशी  मुव्रा

 1837.  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  मलयेशिया  को  किन  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जाता

 उससे  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मलयेशिया  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  विविधिकरण

 करने का  और

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  1985-86  में  सरकार  के  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्या

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुझोंद  प्रालम  :  मलयेशिया
 को

 निर्यात  की

 प्रमुख  मर्दे  हैं  :
 -

 फल  तਂ  पशुचा  लोह  रसायन  दया  सम्बद्ध
 वस्त्र  यार्व  फैब्रिक्स  तथा  सम्बद्ध  खनिज  धातु  विनिर्माण  मशीनरी  तथा  परिवहन

 सिनेमेटो  ग्राफिक  फिल्में  आदि  ।

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  मलयेशिया  को  निर्यात  के  आंकड़ें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 रु०

 1982-83  2-83  58.78

 1983  84x  60.48

 1984-85x  4-8  55%
 68.94

 (+  1983-84  तथा  1984-85  के  आंकड़े  अनन्तिम
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 जी

 1985-86  के  दौरान  मलयेशिया  को  निर्यात  परियोजना  निर्यातों  तथा  विनिभित  मदों
 के  निर्यातों  प्रतिनिधिमंडलों  के  आदान-प्रदान  तथा  सरकारी  तथा  व्यापारिक  स्तर  पर  व्यापक

 कार्यवाही  द्वारा  प्रत्यावरतित  किए  जाएंगे  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ऋण  जमाराशि  भ्रन॒पात  में  भ्रस्तर

 1838.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  ऋण  जमाराशि  अनुपात  में  जो  कलकत्ता  में  74  प्रतिशत  में  से

 कुछ  अधिक  हैं  और  राज्य  के  कुछ  जिलों  में  26  प्रतिशत  तक  कम  अन्तर  है  तथा  कलकत्ता  महानगर

 क्षेत्र  में  भी  देश  के  अन्य  तीन  महानगरों  की  तुलना  में  उक्त  अनुपात  बहुत  कम  है  ञ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 राज्य  की  ऋण  उपयोग  क्षमता  विशेषकर  पूंजीनिवेश  को  प्रोत्साहन  के  लिए  जिलों  में

 उद्यमों  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के विकास  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  से  दिसम्बर  1984  के

 अन्त  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  जिलावार  ऋण  जमा  अनुपात  से  यह  पता  चलता  है  कि
 पश्चिम  बंगाल  में  यह  अनुपात  24  परगना  जिले  में  18.9  प्रतिशत  से  कलकत्ता  में  74.6  प्रतिशत  के
 बीच  कलकत्ता  का ऋण  जमा  अनुपात  मद्रास  से  (118.4  ओर  बम्बई  (110.9
 शत  )  से  कम  है  जबकि  यह  दिल्ली  में  (59.8  प्रतिशत  )  से  अधिक

 क्षेत्र  में कणों  का उपयोग  कई  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जैसे  आधारभूत  उपयुक्त

 योजनाओं  की  वसूली  की  युक्तियुकत  अर्थव्यवस्था  के  विकास  की  सा  स्थति

 दूसरी  ओर  आध्थिक  गतिविधियों  का  स्तर  कई  बातों  से  प्रभावित  होता  है  जैसे  परिवहन  और
 बिजली  जैसी  सुविधाओं  की  कच्चे  माल  के  स्रोतों  का  इकट्ठा  विपणन  के  लिए  पहुंच
 ओऔर  स्थानीय  उद्यमशीलता

 फिर  बेंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  ऋणों  के  उपयोग  में  व्यापक
 क्षेत्रीय  विधभताओं  से  बचना  चाहिए  ।  जिला  ऋण  आयोजनाओं  और  वार्षिक  कार्य  आयोजनाओं  को

 अमल  में  लाने  से  वांछित  क्षेत्रों  में  के  प्र  वाह  के  बढ़  जाने  की  आशा

 पश्चिमी  बंगांल  की  राज्य  स्तरीय  बेंकर  समित्ति  द्वारा  राज्य  में  ऋण  जमा  अनुपात  के  कम  होने
 के  कारणों  का  गहराई  से  पता  इसमें  सुधार  करने  के  उपायों  का  सुझाव  देने  क ेलिए  कृतक  बल
 का  गठन  किया  गया  था  ।  इस  कृतिक  बल  ने  कृषि  ओर  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कुछ  उपायों  का

 सुझाव  दिया  इनमें  खरीफ  ओर  रबी  के  मोसमों  से  पहले  सिचाई  कप्ान  क्षेत्रों  मे ंजोरदार  अभियान
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 शुरू  उत्पादन  ऋणों  के  संवितरण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों की  सेवाओं  का
 उपयोग  विस्तार  एजेंसी  द्वारा  निवेश  वस्तुओं  की  समय  पर  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित
 बागवानी  और  बागान  की  फसलों  के  विकास  की  संभावनाओं  का  पता  बाटानी
 जिक  और  वाणिज्यिक  बानिकी  पिछड़े  और  कम  विकसित  क्षेत्रों  में  उद्योग  सभी  जिलों में  एक
 ही  स्थान  से  सहायता  दिये  जाने  की  व्यवस्था  का  विस्तार  किया  पश्चिम  बंगाल  राज्यਂ  बिजली न
 बोर्ड  द्वारा  बिजली  की  सुनिश्चित  सप्लाई  वाले  क्षेत्रों  में  बिजली  पर  आधारित  लघु  उद्योग  स्थापित

 सहायक  एकक  लगाने  के  लिए  सरकारी  एजेंसी  की  स्थापना  करना  शामिल  है

 करों  की  बकाया  राशि

 1839.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  देश  में  करों  की  बकाया  राशि के  क्षारे  में

 16  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3786  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  हिन्दें  आदिमजाति  परिवारों  और  अन्य  लोगों  के  नाम  कया  हैं

 पास  इस  समय  1  करोड़  रुपये  और  अधिक  आयकर  की  घनराशि  बकाया

 उन  कम्पनियों  और  औद्योगिक  घरानों  के  गाम  क्‍या  हैं  जिन  पर  इस  समय  1  करोड़
 रुपये  और  अधिक  उत्पादन  शुल्क/सीमा  शुल्क  की  धनराशि  बकाया

 :
 क्‍या  सरकार  का  विचार  व्यापारियों  द्वारा  ऐसे  मामलों  में  न्यायालयों  में  अपील  कर  जो

 कभी-कभी  वर्षों  तक  अनिर्णीत  रहती  राजरव  की  जमाखोरी  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  का
 और

 इन  बकाया  करों  की  वसूली  करने  के  लिए  इस  समय  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  जिन  कर-निर्धारितियों  की
 तरफ  30-6-8  5  की  स्थिति  के  अनुसार  एक  करोड़  रुपये  और  उससे  अधिक  की  आयकर  मांग  बकाया

 उनके  नाम  सभा  पटल  पर  रखे  में  दिए  गए  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 जिन  कर-निर्धारितियों  की तरफ  30-6-85  की  स्थिति  के  अनुस्तार  एक  करोड़  रुपये  और
 उससे  अधिक  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  मांग  बकाया  उनके  ताम  सभा  पटल  पर  रखे

 में  दिए  गए  [  ग्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  दे  खिए  संख्या  एल०  1554/85]

 (x  ओर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सौमा-शुल्क  की  बकाया  की  वसूली
 एक  अनव रत  काये  है  तथा  ऐसे  उपाय  कानूनी  तथा  अन्य  उपाय  जो  मनवाने  वाले

 अवपीड़क  हों  )  »  जिन्हें  आवश्यक  समझा  जाता  समय-समय  पर  किए  जाते  आयकर  के  सम्बन्ध
 किए  जाने  वाले  उपायों  अन्य  बातों  के  अपीलीय  प्राधिकारियों  से  अनिर्णीत  पड़ी  अपील
 का  शीघ्र  निपटान  करने  का  अन  रोध  करना  तथा  आयकर  1961  की  धारा  226  (3)
 तथा  179  के  अन्तगंत  कार्यवाहियों  रा  लेना  तथा  आयकर  1961  की  धारा

 135



 लिखित  उत्तर  29  1985

 222 के  अन्तर्गत  कर  वसूली  अधिकारी  को  वसूली  प्रमाण  पत्र  जारी  करन ेके बाद चल  और  अचल

 सम्पत्ति की  कुर्की  करना  शामिल  व्यापारी वर्ग  द्वारा  अपील  करके  राजस्व  को  अवरुद्ध करने  से  रोकने
 के  लिए  भारत  के  मख्य  न्यायाधीश  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  स ेसतत  आधार पर  कर  पीढठें
 गठित  करने का  तथा  महत्वपूर्ण  मुद्दों  वाले  मामलों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सुनवाई  करने  का

 निवेदन  किया  गया  जिन  मामलों  में  स्थगन  आदेश  दिया  जाता  है  उनमें  आदेश  को  रह  करने  अथवा
 में  परिकर्तत  करवाने  के  लिए  अथवा  मामले  की  शीघ्र  सुनवाई  के  लिए  निवेदन  किया

 केन्द्रीय  उ  त्पादन-शुल्क  तया  सीमा-शुल्क  के  सम्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  विशिष्ट  उपायों
 स्थगन  आदेशों  को  शी  प्र  रह  करवाने  के  लिए  विभिन्‍न  न्यायालयों  तथा  अपीलीय  प्राधिकारियों  को
 समावेदन  स्थगन  आदेशों  को  रह  करवाने  तथा  महत्वपूर्ण  मामलों  में  सरकार  के  हित  की  सुरक्षा
 करने  के  लिए  श्रेष्ठ  वकील  नियुक्त  करने  के  लिए  समाहर्ता  को  अतृदेश  जारी  करना  शामिल

 राष्ट्रीय  रबड़  उत्पादन

 184७.  श्री  मल्‍लापल्ली  रामचन्व्रन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  द्वारा  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  रबड़  का  आयात  किया

 देश  में  रबड़  का  कितना  उत्पादन  हुआ  है  और  उसमें  केरल  की  प्रतिशतता  कितनी  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ख्शोद  श्रालम  :  1984-85  के  दौरान
 तित  रबड़  की  मात्रा  32408  मे  -  टन  थी  जिसमें  8001  मे०  टन  की  मात्रा  शामिल  थी  जो  वित्त  वर्ष
 1983-84  में  आई  थी  परन्तु  जो  पोत  तथा  गोदी  के  श्रमिकों  की  हड़ताल  के  कारण  केवज्न  5

 में  क्लीयर  हो  सकी  ।

 के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  186450  मे०  टन
 का  था  जिसमें  से

 केरल  का  भाग  92  प्रतिशत  का  था  ।
 हु

 कोबलम  समुव्र-तट  पर्यटन  स्थल  में  पर्यटकों  की  संख्या  में  कमी

 1841.  श्री  मुल्‍्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  शोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भयंकर  वीमारी  आई०  डी०  एस०ਂ  के  भय  से  के  रल  में  कोवलम  में  समुद्र  तट
 पर्यटन  स्थल  पर  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटकों  की  संख्या  में  भारी  कमी  हुई  और

 क्या  सरकार  ने  उन  पर्यटकों  का  पता  लगाने  का  कोई  प्रयास  किया  है  जो  इस  प्रकार  के
 भयंकर  और  असाध्य  रोग  को  पेकर  आते  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पयंटन  संत्रो  एच०  के०  एल०  :
 प्रश्न  नहीं

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  विदेशी
 व्यापार  से  मारत  को  हुई  राष्ट्रीय  भ्राय

 1842.  श्रो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1983-84  और  1984-85  करे  दौरान भारत  की  राष्ट्रीय आय  में  कितने  प्रतिशत

 आय  विदेशी  ब्यापार  से  हुई
 उक्त  अवधि  के  दोरान  अधिकतम  योगदान  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्‍या  और

 (7 )  उसके  लिए  जिम्मेदार  प्रमुख  उत्पाद  कौन से  हैं  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुर्शोद  भ्रालम  :  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन

 के  तुरन्त  अनुमान  के  अनुसा  वर्ष  1983-84  के  दौरान  भारत  का  निवल  राष्ट्रीय  उत्पाद
 लागत  वतंमान  मूल्यों  1,59,598  करोड़  रुपये  1984-85  के  लिए  निवल  राष्ट्रीय
 उत्पाद के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  1983-84  के  दौरान  9,872.10  करोड़  २०  के  मूल्य के  भारत

 के  कुल  निर्यात  वर्ष  के  दौरान  निवल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  6.19  प्रतिशत  बैठते  हैं  ।

 और  राज्यवार  आधार  पर  विदेश  व्यापार  आंकड़े  संकलित  नहीं  किए  जाते (=)

 खाड़ो  के  देशों  के  साथ  ध्यापार

 1813.  33.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाड़ी  के  देशों  के साथ  किए  जा  रहे  व्यापार  का  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाड़ी  के  देशों  को  निर्यात  की  गई  स्तुओं  और  वहां  से  आयात

 की  गई  वस्तुओं का  ब्योरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किए  गए  निर्यात  और  आयात  की  विभिन्‍न  मदों  पर  कितनी

 घनराशि  व्यय  और

 खाड़ी  क॑  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वालनिज्य  मंत्री  भ्र्जुत  :  और  खाड़ी  के  देशों  के
 साथ  भारत  के

 व्यापार के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 भारत  से  खाड़ी के  देशों  को  होने  वाले  प्रमुख  निर्यात  हैं  :  -

 1.  फल  तथा  सब्जियां

 इंजीनियरी  माल

 परिवहन  उपस्कर

 .  वस्त्र

 9.  रसायन

 10.  स्वर्ण  आभूषण
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 11.  तम्बाकू

 12.  पटसन  की  बोरियां

 खाड़ी  के  देशों  स ेभारत  को  होने  वाले  प्रमुख  आयात  हैं  :---

 1.  शनिज  तेल

 2.  उर्वरक

 3.  सल्फर

 4.  अमोनिया

 5.  खजूर
 6.  तांबा  छीजन

 खाड़ी के  देशों  के  साथ  हमारे  व्यापार  में  सुघार  करन ेके लिए  उठाए  गए  विभिन्‍न  कदमों
 में  से  महत्वपूर्ण  निम्नलिखित  हैं  :  -

 1...  भारतीय  माल  के  लिए  एक  नई  निर्यात  संवर्धन  ओर  विपणन  नीति  बनाई  गई  है  ।  गहन
 निर्यात  संवर्धन  प्रवासों  के  लिए  मांग  के  बाजारों  के  रूप  में  चुनिन्‍्दा  खाड़ी  के  देशों  का
 पता  लगाया  गया  है  ।

 2.  इसी  प्रकार  जिन  वस्तुओं/उत्पाद  समूहों  की  मांग  उनका  पता  लगाया  गया  है  और
 खाड़ी  के  देशों  को  उनके  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  विशेष  उपायों  के  प्रस्ताव  किए  गए  हैं  ।

 3.  वतंमान  नीति  के  ढांचे  के  अन्तगंत  आयातों  के  साथ  निर्यातों  को  जोड़ने  वाले  सम्बद्ध
 सौदों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 4.  खाड़ी  के  देशों  में  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  ।  कुछ  खाड़ी  के  देशों  में  पूर्णतः  भारतीय
 प्रदर्शनियां  लगाई  जा  रही  इसके  संयुक्त  अरब  अमीरात  और  कुव॑त  में
 भारतीय  आमूषण  प्रदर्शनी-सह-बि क्री  का  आयोजन  किया  जा  रहा

 5.  इस  क्षेत्र  में  परियोजना  निर्यातों  के  संवर्धन  के  लिए  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा

 इन  देशों  में  भारतीय  और  स्थानीय  पार्टियों  के  बीच  संयुक्त  उद्यमों  को  बढ़ावा  देना  ।

 विवरण

 खाड़ी  के  देशों  के  स।थ  भारत  का  व्यापार

 करो  ड्रु०

 देश  वर्ष  निर्यात  आयात  व्यापार  शेष  योग

 ||  ह॒  2  3  4  5  6

 बहरीन  1982-83  32.13  141.37  (  ~)  109.24  173.50
 1983-84  53.30  55.60  (--)  2.30  108.90

 1984-85  5  50.43  259.46  209.03  309.89
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 ||  2  3  4  5  6

 __  |  ३३  -......--

 कुवंत  1982-83  129.01  282.43  (--)  153.42  411.44

 1983-84  114.88  247.10(--)  (-)  .  132.22  361.98

 1984-85  114.59  285.82  (--)  171.23  400.41

 ओमान  1982-83  49.92  0.54  (+).  49.38  50.46

 1983-84  59.96  1.66  (+).  53.30  56.62

 1984-85  5534  167.53(+)  (+)  112.19  222.87

 कतार  1982-83  29.70...  26.84  (+)  2.86  56.54

 1983-84  .  21.69  18.44  (+)  3.25  40.13

 1984-85  .  30.01  51.44  (--).  21.43  81.45

 सऊदी  अरब  1982-83  220.29  196.24  (--)  1268.95  1723.53

 1983-84  239.99  1127.71  (--)  887.72  1367.70

 1984-85  243.23  1247.94  (--)  1004.71  1491.17

 सं०  अ०  1982-83  219.21  365.50  (--)  145.91  584.33

 1983-84  224.66.  229.97  (-).  5.31  454.63

 1984-85  266.29  394.82  (--)  128.53  661.11

 1984-85 5  के  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 खाद्य  जी०  बी०  सी०  रेजिन  के

 झायात  पर  प्रतिबंध  का  प्रस्ताव

 1844.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बत।ने  की  क्ृपः  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  जी०  बो०  सी०  रेजिन  आदि  ऐसी  मदों

 के  आयात  पर  जिनका  हमारे  देश  में  ही  अपेक्षित  स्तर  तक  उत्पादन  हो  सकता  है  प्रतिबंध  लगाने  का

 कोई  विचार

 कया  देश  में  कमी  वाली  मदों  का  पता  लगाने  ओर  उनके  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने

 के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  पी०  वी०  सी०  रेजिन  तथा
 नारियल  तेल  के  आयात

 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और  उनकी  जांच  कर  दी
 गई  इस  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  यथापूर्व  स्थिति  कायम  रखी

 वाणिज्य
 मंत्रालय  ने  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कोणाक  में  होटल  का  निर्माण

 1845.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  संसदीय  कार्य  श्रौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोणाक  में  उड़ीसा  पर्यटक  विकास  विभाग  के  सहयोग स ेसंयुक्त  क्षेत्र  मे ंहोटल  के  निर्माण
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसमें  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  और

 इसके  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  और  परयंटन  मंत्री  एज०  के०  एल०
 :  से  छठी  योजना

 के  दौरान  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  पास  राज्य  सरकार  के  सहयोग से  कोणार्क  में  एक  संयुक्त
 उच्चम  कुटीर  परिसर  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  उपयुक्त  स्थान  के  अभाव  में  प्रस्ताव  फलीभूत  नहीं  हो
 सका  ।

 मारतीय  कपास  निनम  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  कपास  का  मूल्य

 1846.  श्री  एस०  एस०  मट्टम  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  अब  तक  आंध्र  प्रदेश
 से

 कितने  क्विटल  कपास  खरोदी  गई

 है  और  किस  मूल्य

 क्या  सरकार
 ने  कपास  उत्पादकों  को  पेश  आने  वाली  रामस्याओं  का  अध्ययन  किया

 -  यदि  तो  समस्याओं  का  ब्योरा  क्या  है  और  इनका  किस  तरह  समाधान  किया

 और
 ह

 क्या  भारतीय  कपास  निगम  का  विचार  कपास को  सारी  मात्रा  यदि  वह  मष्डियों  में  लाई

 जाती  खरीदने  का  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झाऩम  :  भारतीय  रुई  निगम  ने
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 18.11.85  तक  आन्ध्र  प्रदेश  से  रुई  की  1700  गांठों  के  आसपास  की  मात्रा  की  खरीद  की
 निगम  द्वारा  कपास  की  विभिन्‍न  किस्मों

 क ेलिए  अदा  की  गईं  कीमतें  तथा  प्रति

 क्विटल के  बीच  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यनतम  समर्थन  कीमतें  रुई की  सामान्य  औसत

 क्वालिटी के  संइर्भ  में  है  । घटिया  क्वालिटी  की  रुई  के  मामले  में  उपयुक्त  कटोतियां  करनी  अपेक्षित

 ओर  भारतीय  निगम  ने  उन  गांवों  को  जहां  किसानों  के  पास  अनबिके  स्टाक

 पड़े  होने  की  सूचना  दी  गई  निगम  और  राज्य  सरकार  के  कृषि  विभाग  क॑  प्रतिनिधियों  वाले  तीन

 दल  भेजे  ।  आन्ध्न  प्रदेश  में  रुई  के  संबंध  में  मुख्य  समस्या  घटिया  क्वालिटी  निम्न
 उच्च  स्तर  पर  मिश्रण  और  घटिया  बीज  की  रही  उक्त  दलों  ने  बड़ी  संख्या  में  गांवों  का

 दोरा  किया और  लगभग  40000  क्विटल  कपास के  संबंध  में  कार्य  किया  और  इस  प्रकार  बेहतर  कीमतें
 प्राप्त  करने  में  रुई  उपजकर्ताओं  की  मदद  की  |  भारत  सरकार  ने  रुई  की  खरीद  और  अन्य  संबद्ध  मामलों

 के  लिए  आन्ध्न  प्रदेश  में  किये  गये  प्रबंधों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  एक  अन्तः:मंत्रालय  दल  भी

 भेजा  ।

 भारतीय  रुई  निगम  इसके  खरीद  केन्द्रों  पर  लाई  जाने  वाली  सभी  रुई  को  समर्थन  कीमतों

 पर  खरीदेगा  ।

 भारत  और  झ्रफगानिस्तान  के  बीच  फलों  के  श्रायात  के  लिए  समझौता

 1847.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  अफगानिस्तान  के  बीच  अफगानिस्तान  से  ताजे  फलों  के  आयात  और
 भारत  से  गैर-परम्परागत  वस्तुओं  के  निर्यात  के लिए  एक  समझोता  हुआ

 यदि  तो  उक्त  समझौता  कितनी  अवधि  के  लिए  है  और  किस  किस्म  के  फलों  का

 आयात  किया  जायेगा  तथा  क़िस  प्रकार  के  गैर  परम्परागत  किस्म  के  सामान  का  निर्यात  किया

 समझौते  में  कुल  कितनी  धन  राशि  अन्‍्तर्ग्रस्त  है  और  प्रत्येक  देश  द्वारा  किस  प्रकार

 भुगतान  किया

 भारत  को  इससे  कितना  लाभ  और

 (=)  उन  राज्यों  के  नाम  विशेषरूप  से  आंध्र  प्रदेश  सहित  क्या  हैं  जहां  से  गंर  परम्परागत
 सामान  का  निर्यात  क रने  का  प्रस्ताब  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रो  भ्र्जून  :  जी  भारत  द्वारा  अफगानिस्तान  से  ताजे  फलों
 के  आयात ओर  अफगानिस्तान  को  गैर-परम्परागत  माल  के  निर्यात  के  लिए  भारत  और  अफगानिस्तान

 के  बीच  20  1985  को  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्ष  र  किये  गये  थे  ।
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 यह  काम  तः  वैध  अफगानिस्तान  से  आयात हो  वाले  ताजा  फलों की
 किस्मों में  शामिल  हैं  :  अनार  अनार  और  तरबूज ।  भारत  से  निर्यात की

 जाने  वाली  मरदें  ये
 भेप  रंजक  तथा  हस्पताल

 संबंधी  टायर
 तथा  मुर्गीपालन  की  सभी  प्रकार  की  मशीनरी  तथा  पूंजीगत  कृषि
 मशीनरी  तथा  सौन्दर्य  प्रसाधन  अंगराग  सामग्री  तथा  कीटनाशक  तथा
 रेयन  वस्त्रों  सहित  वस्त्र  बाइसिक  सिलाई  डीजल  पम्प  सेटों  आदि  सहित
 उपभोक्‍ता  टिकाऊ  सेनिटरी  माल  तथा  स्नानागार  फिटिंग्स  चमड़ा  तथा  चमड़े  का माल और
 सिगरेट

 इस  करार  के  अन्तगंत  4.74  करोड़  तक  के  कुल  आयात  हो  भारत  में
 अफगानिस्तान  से  ताजे  फलों  के  दी  ०  एण्ड  एफ०  मूल्य  निर्यात  के  90%,  भाग  जमा  करने  हेतु  भारतीय

 स्टेट  लन्दन  में  एक  विशेष  निलम्त्र  लेख  खाता  चलाया  इस  खाते  का  प्रयोग  अफगानिस्तान
 में  भारतोय  माल  के  आयात  के  वित्त  पोषण  मात्र  के  लिए  होगा  ।

 तथा  ऐसी  आशा  है  कि  इस  प्रबंध  के  फलस्वरूप  भारत  से  अतिरिक्त  गै र-परम्परागत
 निर्यात  करने  में  सहायता  इन  निर्यातों  में  आन्‍्ध्र-प्र  रेश  तथा  अन्य  रांज्यों  से  निर्यात  होने  वाली
 ऐसी  भी  मर्दे  शामिल  हैं  जो  दोनों  पक्षों  को  वणिज्यिक  दुष्ट  से  स्वीकार  होगी  ।

 गेहू  सक्‍का  तथा  फलों  के  रस  के
 निर्यात  की  संभावना

 (1848.  भ्रो  बाला  साहेब  विश्ले  पाटिल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बासमती  फल  ओर  सब्जियों  के  अतिरिक्त  ज्वार  तथा
 मकक्‍का  के  निर्यात  की  अच्छी  संभावना  ढ़

 क्‍या  हाल  में  दिल्ली  में  हुई  कृषि  उत्पादन  आयोग  की  बंठक  में  कृषि  उत्प।दों  को  बढ़ाने
 की  संभावना  और  उनके  निर्यात  की  संभाव्यता  के  ब्यौरों  पर  चर्चा  की  गई  थी ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  की  ऐसी  नई  यूनिटें  हैं  जो  फलों  का  रस  निकालती

 यदि  तो  क्या  वे  घरेलू  आवश्यकता  को  पूरा  करने  मे  पूर्णतः  समर्थ  और

 यदि  तो
 क्या  इसके  निर्यात  का  पता  लगाने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  गए

 वाणिज्य  मंत्रों  :  जी  तथापि  खाद्याननों  के  लिए  वतंमान
 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें  आकर्षक  नहीं

 ओर  कृषि  निर्यातों  संबंधों  कृषि  उत्पादन  आयुक्तों  के  8  1985  को  हुए

 142



 8  1907  लिखित  उत्तर

 तीसरे  सम्मेलन  ने  बासमती  फलों  तथा  साधित  खाद्यपदार्थों  और  समुद्री  उत्पादों  के

 निर्यातों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  से  संबंधित  विभिन्‍न  पहलुओं  १२  बिचार  विमर्श

 इसने  इन  उत्पादों  की  पैकेजिंग  तथा  परिवहन  से  संबंधित  समस्याओं  पर  भी  विचार-विमर्श
 किया  ।

 और  जी

 कुछ  एकक़ों  ने  निर्यात  सीधे  ही  व  साथ  ही  व्यापारी  निर्यातकों  के  माध्यम  से  करने  शुरू
 कर  दिए  एकक  अधिक  निर्यात  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 झलामप्रद  मूल्यों  क ेकारण  कपास  उत्पादकों  को  घाटा

 1849.  श्री  ई०  अम्यप्व  रेड्डी  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  कपास  उत्पादकों  को  वर्ष  1984-85  में  कपास  के

 अलाभप्रद  मूल्यों  के  कारण  वर्ष  1984-85  में  घाटा  उठाना  ओर

 क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  अथवा  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  1984-85  में  कपास  के

 बाजार  में  आई  मन्दी  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  करवाई  थी  और  क्या  उत्पादक

 अगस्त  और  198:  में  नई  फसल  के  आने  से  पहले  अपने  उत्पादन  अथवा  कपास  के  भंडार  को
 बेचने में  सफल

 हो  गए  थे  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशॉोंद  भ्रालम  :  जी  नहीं  ।

 1984-85  का  रुई  वर्ष  उत्कृष्ट  तर  साबित  हुआ  ।  मौसम  के  अन्त  में  रुई  का  उत्पादन

 अनुमानतः  लगभग  101.50  लाख  गांठ  हुआ  जबकि  1983-84  के  रुई  मौसम  में  अनुमानतः  75.16
 लाख  गांठों  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  इससे  पिछले  वर्ष  चल  रही  कीमतों  की  तुलना  मे  कीमतों  में  गिरावट

 तथापि  कीमतें  सामान्यतः  न्यूनतम  समर्थन  स्तर  से  ऊपर  1984-85 5  के  मौसम  के  अन्त  में
 पिछला  स्टाक  चालू  मौसम  की  नई  आवाकों  के  पहले  उद्योग  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  क ेलिए  तीन
 महीनों  की  आवश्यकता  के  अपेक्षित  मानदंड  के  बराबर  समझा  गया  ।

 ]

 कपड़ा  नीति  को  उदार  बनाया  जाना

 1850.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिन्थेटिक  कपड़ों  का  निर्माण  रोकने  और  हथकरघा  उद्योगों  का  विकास  करने  की

 दृष्टि  से  हयक  रघा/विद्युत  करघा  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  नई  कपड़ा  नीति  को  और  उदार  बनाने

 हेतु  सरकार  का  उसमें  संशोधन  करने  का  विचार
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 यदि  तो  सरकार  का  वर्तमान  नीति  में  संशोधन  करके  एक  उदार  नीति  कब  तक  लाने

 का  विचार

 क्‍या  इस  संबंध  में  कुछ  कठिनाइयां  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्लत्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  खुशीद  भ्रालम  :  कोई  संशोधन  आवश्यक  नहीं
 समझा  जाता

 से  प्रश्त  नहीं  उठते  ।

 [  प्रनुवाद ]

 विद्युत  चालित  करघा  मालिकों  शोर  बिचोलियों  के
 बीच  संबंध  को  तोड़ना

 1851.  श्री  बाला  साहिब  विश्ले  पाटिल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या यह  सच  है
 कि  यदि  सूत  की  सप्लाई  के  लिए  विद्युत  चालित  करघों  मालिकों  और

 बिचोलियों के  बीच  वर्तमान  संबंध  तोड़  दिया  जाए  तो  अधिक  लाभ  मिल  सकता

 (@)  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोंद  झ्रालम  से  याने  की  सप्लाई
 की  समस्या  का  समाधान  बिचोलियों  के  अन्य  विभिन्‍न  स्रोतों  से  पर्याप्त  सप्लाइयां  उपलब्ध
 करा  कर  ही  किया  जा  सकता  इस  समय  यान॑  का  उत्पादन  काफी  पर्याप्त  ह ैऔर  यदि  कोई  स्थानीय
 कमियां  तो

 उनमें  कुछ  एन०  टी०  सी०  मिलों  सहित  मिलों  से  सम्पर्क  करके  तेजी  से  सुधार  किया  जा
 सकता

 बिजली  करघों  के  मालिकों  को  सीधी  बिक्री  को  सुकर  बनाने  के  लिए  एन०टी  ०सी०  ने  भिवन्डी
 में  एक  यार्न  बुकिंग  डिपो  भी  खोला

 श्री  सुमाद  यादव
 :  क्या  बस्श्र  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  ध्मपाल  सिह  मलिक
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 क्‍या  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  के  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  आई  है

 इससे  उन  राज्यों  के  पटसन  उत्पादकों  पर  कितना  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 पटसन  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  उन  राज्यों  में  पटसन के  मूल्यों  में
 गिरावट  को  रोकने  हेत  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खर्शोद  भ्रालम  :  से  इस  मौसम  में  कच्चे
 पटसन  की  भरप्र  फसल  की  पैदावार  से  कीमतों  में  न  केवल  बिहार  व  बंगाल  में  गिरावट  आई  है  बल्कि
 सभी  देहाती  बाजारों  में  गिरावट  आई  पटसन  उपजकर्त्ताओं  के  हितों  के  संरक्षण  के  उद्देश्य  से

 निम्नोक्त  उपाय  किए  गए  हैं  :-..-

 1.  भारतीय  पटसन  निगम  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  पर  कच्चे
 पटसन  की  बड़ी  मात्रा  में  खरीदारियां  करने  का  निदेश  दिया  गया

 2.  कीमत  समर्थन  कायं  को  करने  के  लिए  भारतीय  पटसन  निगम  के  अधिकार में  पर्याप्त
 ऋण  रखा  गया

 3.  निजी  क्षेत्र  में  रर  समस्त  पटसन  मिलो  ने  पटसन  अ  द्वारा  6.9.85  को

 एक  निदेश  जारो  किया  गया  है  जिसमें  विशिष्ट  स्तर  के  कच्चे  के  को

 बढ़ाने  को  कहा  गया  है  ताकि  मिलों  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  रियो  को  को खरीददारियों

 4.  भारतीय  पटसन  निगम  को  कच्चे  पटसन  की  एक  सीमित  मात्रा  का  निर्यात  करने की
 अनुमति दी  गई  है  ।

 भ्रमेरिका  को  निर्यात  किए  गए  टायर

 1853.  श्री  ई०  पश्रय्यप्पु  रेडडक  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  भारत  से  अमेरिका  को  कुल  कितने  मूल्य
 के  टायरों  का  निर्यात  किया  गया

 क्‍या  टायर  वस्तु  यानान्तरण  के  लिए  भाड़ा  दरों  में  कोई  छूट  दी  और

 क्‍या  टायर  उद्योग  भाड़ा  दरों
 में  किसी  प्रकार की  छूट  मिले  बिना  विदेशों  के  टायर

 निर्माता  उद्योग  के  साय  प्रतिस्पर्दा  कर  सैकंगा  !
 ,

 वाशिज्य  मंत्री  श्र्जून  :  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  सं०रा०
 अमेरिका  को

 निर्यात  किए  टायरों  और  दट्यूबों का  कुल  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--
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 उपग्रे  में  )

 वर्ष  निर्यात

 1983-84  3.6

 1984-85  15.1

 भाड़ा  प्रभार  शिपिंग  कम्पनियों  द्वारा तय  किए  जाते  सरकार ने  टायर  माल
 के

 निर्यात  के  लिए  रियायती  दरें  निर्धारित  करने  का  निदेश  नहीं  दिया

 उद्योग  द्वारा  उठाए  जाने  वाली  विभिन्‍न  हानियों  की  जिनमें  अधिक  भड़ा  अभारों  के

 कारण  होने  वाली  हानि  भी  शामिल  क्षति  पूर्ति करने  के  लिए  मोटर  गाड़ियों  से  टायरों  और  ट्यूबों
 के  निर्यात पर  15  प्रतिशत  की  दर  से  नकद  मुआवजा  सहायता  दी  जाती  भारत  से  टायरों  और

 टयूबों  के  निर्यातों  में  वृद्धि  का  रुख  रहा  है  ।

 -

 !*  1854,  श्री  जयप्रकाश  क्या  संसदौय  कार्य  झोर  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  गत  वर्ष  कितने  विदेशी  परंटकों  के  भारत  आने  का  लक्ष्य  था  और  वास्तविक
 उपलब्धि  कितनी

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  आने  वाले  विदेशी  पर्यटकीं  कौ  संख्या में  अपेक्षित  वृद्धि नहीं

 हो  रही  और

 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  और  उन्हें  प्रोत्तोष्ठित  करने की  नई  योजनाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  से  पाकिस्तान

 और  बंगला  देश  के  राष्ट्रिकों  को  छोड़फर  वर्ष  1984  के  दोरान  विदेशी  पर्यटक  आगमन  852,503  था
 जबकि  इसको  तुलना  में  1983  दौरान  पर्यटक  आगमन  884,731

 अधिकाधिक  विदेशी  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दोरान  जिन  स्कीमों  को  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  उनमें  समुद्र-तट-विहार  का  हिमालयन
 ट्रेकिग  के  लिए  सुविधा  गों  में  राष्ट्रीय  विरासत  क्षेत्रों  का  बौद्ध  परिपथों  9%  सुविधाओं
 का  पयंटक  केन्द्रों  पर  बजट  पर्यटकों  के  लिए  आवास  की  आदि  शामिल
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 दिल्‍ली  में  स्व-रोजगार  योजना  के  भ्रन्तगंत  युवकों  को  ऋण  देना

 1855.  श्री  जयप्रकाञ्  श्रग्रवाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली में  इस  वर्ष  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  कितने  व्यक्तियों  न ेऋण  के  लिए
 दिये  हैं  तथा  कितने  बेरोजगार  युवकों  को  ऋण  मंजूर  किए  गए

 शेष  आवेदनों  को  ऋण  मंजूर  न  करने  के  विस्तृत  कारण  कया  और

 स्वयं  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  युवकों  को  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मन्त्नालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  शिक्षित  बेरोजगार

 युवकों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना  वर्ष  1983-84  में  शुरू  की  गई  थी  ।  यह  योजना  1981  की
 जनगणना  के  अनुसार  10  लाख  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  शहरों  को  छोड़कर  देश  में  सभी  जगह
 लागू  हो  गई  चूंके  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  10  लाख  से  अधिक  यह  स्व-रोजगार  योजना  के

 अन्तर्गत  नहीं  आता  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  समय-समय  पर  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  युवकों  को

 ऋण  देने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए  उचित  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  इनके  अनुसार
 बेंक  को  ऋण  के  लिए  माजिन  राशि  या  संपाश्विंक  प्रतिभूति  या  तीसरे  पक्ष  की  गारंटी  के  रूप  में  मालिक

 के  अंशदान  की  मांग  नहीं  करनी  बैंक  के  लिए  प्रतिभूति  बेंक  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  से

 निर्मित  परिसंतत्तियां  होंगी  ।  बंकों  को  योजना  के  अंतर्गत  प्रायोजित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  शाखा

 प्रबंधकों  को  पर्याप्त  विवेकाधीन  अधिकार  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  वे  उच्च  अधिकारियों  को

 संदर्भ  किए  बिना  ऋण  मंजूर  कर  सकें  ।  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  पर  कारंवाई  करने  ओर  बैंकों  की  शाखाओं

 को  उचित  मामलों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  एक  कृतिक  वल  का  गठन  किया  गया  है  ।

 शाखा  प्रबन्धक  द्वारा  ऋण  प्रस्ताव  को  उसकी  प्राप्ति  की  तारीख  से  14  दिन  के  अन्दर-अन्दर  निपटाना

 होता  है  ।

 90०  |  ।

 बिदरों  उद्योग  और  बिदरी  शिल्पियों  कौ  स्थिति

 1856.  श्री  जयप्रकाश  श्रग्रवाल  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिदरी  कलात्मक  वस्तुओं  को  मांग  देश  में  कम  होने  और  उनके

 धंटते  हुए  निर्यात  के  कारण  बिदरी  उद्योग  बुरी  स्थिति  में

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  बिदरी  शिल्पियों  की समस्याओं  ओर  इस  प्राचीन  कला  का

 सर्वेक्षण  किया  ओर
 ह
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 बिदरी  कला  और  इसके  शिल्पियों  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  सरकार  क्या  विशेष

 कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशींद  झालम  :  बिदरी  वस्तुओं  की  घरेलू

 बिक्री  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  तथापि  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़ों  के  बिदरी  बस्तुओं  के
 निर्यात  1980-81  में  7  00  लाख  रु०  1981-82  में  18-56  लाख  रु०  और  1982-83  में  11.76

 लाख  रु०  मूल्य  के  हुए
 ।

 1981  में  चुनिन्दा  केन्द्रों  पर  धातु  कलात्मक  वस्तु  उद्योग  का  एक  सर्वेक्षण  आरम्भ
 किया  गया  था  जिसमें  बिदरी  वस्तुएं  भी  शामिल

 ।.  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  बिदरी  शिल्पियों  को
 कलकत्ता  तथा  बंगलौर  में  हुए  उत्पाद  संवर्धन  कार्यक्रमों  तथा  बाजार  सम्मेलनों  में
 ले  जाया  गया  ।

 2.  बिदरी  शिल्पियों  को  काम  की  बेहतर  दशाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कर्नाटक
 सरकार  द्वारा  बिहार  में  वकंशेड  सह-हाउसिंग  कम्पलेक्स  स्थापित  किया  जा
 रहा

 भारतोय  उद्योग  विकास  बंक  से  कोला  घाट  ताप  विद्युत
 परियोजना  के  लिए  ऋण

 1858.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  विद्यत  विकास  निगम  ने  भारतीय  उद्योग  विकास  बैंक  से  अन्य

 कार्यों  के  अतिरिक्त  कोलाघाट  विद्युत  परियोजना  के  लिए  25  कट्रोड़  रुपये  के  ऋण  के  लिए  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  कया  ऋण  मंजूर  हो  गया  और

 यदि  तो  यह  कब  मंजूर  किया  जाएगा  ?

 विस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारतीय  ओऔद्योगिक
 विकास  बैंक  डी०  बी०  ने  सूचित  किया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  विद्युत  विकास  निगम

 बी०  पी०  डी०  ने  कोलाघाट  ताप  बिजली  संयंत्र  के  दूसरे  चरण  का  वित्तपोषण  करने  के

 लिए  वित्तीय  संस्थाओं  से  तीन  सौ  करोड़  रुपये  के  सावधि  रुपया  ऋण  का  प्रस्ताव किया
 डब्ल्यू०  बी०  पी०  डी०  सी०  ने  अपनी  तात्कालिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति

 के
 लिए  30  करोड़  रुपये की

 तदर्थ  सहायता  की  भी  मांग  की  वित्तीय  संस्थायें  ऐसा  तदर्थ  संवितरण  नहीं  करतीं  ।  भारतीय

 ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  से  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिक  रण  के  परामर्श  से  परियोजना  का  मूल्यंकन  करने  का
 काम  हाथ  में  ले  लिया
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  उत्पादों  के  लिए  निर्यात  योजना

 1859.  श्री  मोहनमाई  पटेल  ]
 #  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चिन्‍्तामणि  जेना  |

 क्या  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  को  आगे  अपने

 कुल  उत्पादन  के  एक  निश्चित  न्यूनतम  प्रतिशत  निर्यात  करना

 यदि  तो  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के सभी  उपक्रमों  से  अपने  उत्पादन  के  निर्यात  के  बारे  में

 विस्तृत  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  और

 )  यदि  हां  नि  तो  इस  निर्णय  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्र  मों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बाणिज्य  सन्‍्त्रो  श्रो  न  :  और  इंजीनियरी के  क्षेत्र  में  सावंजनिक  क्षेत्रीय
 उपक्रमों  की  एक  बैठक  में  उपक्रमों  से  उपक्रमोंके  समग्र  समष्टि  योजना  के  भाग  के  रूप  में  निर्यात

 योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  ओर  उत्पाद-श्य  निर्यात  अधिशेष  तथा  उत्पाद  के  लिए  निर्यात  मांग

 पर  निर्भर  करते  हुए  कुल  उत्पादन  की  कुछ  प्रतिशतता  का  निर्यात  करने  का  प्रयास  करने  के  लिए  कहा
 गया

 सावंजनिक  क्षेत्रीय  उपक्रमों  की  प्रतिक्रिया  उत्साहजनक  रही

 ०५  5-86  के  दोरान  राष्ट्रोयकरण  के  लिए  चनो  गई  कपड़ा  मिले

 श्रौसती  जयन्ती  पटनायक  ])

 श्री  अमर  राय  प्रधान  |

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  कितनी  कपड़ा  प्रिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कियः  गया

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  दोरान  में  कुछ  और  कपड़ा  मिलों को  राष्ट्रीयकरण  के  लिए
 चुना

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  उक्त  कपड़ा  मिलें  स्थित  और

 क्या  बेस्त्न  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तत्सम्बन्धी  ब्यौ  रा  क्‍या  है  ?

 धस्त्र  मन्त्रालय  के
 राज्य  मंत्री  खुशोंद  झालम  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गत

 तीन  वर्षों  क ेदोरान  किसी  भी  वस्त्र मिल  का राष्ट्रीयक रण  नहीं  किया  गया  ।

 सरकार  का  आमतौर  पर  और  अधिक  वस्त्र  एककों  के  राष्ट्रीयकरण  हेतु  नए  अधिग्रहण
 का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।



 लिखित  उत्तर  29  1985

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 काले  घन  के  बारे  में  राष्ट्रीय लोक  वित्त  तथा  नोति  संस्थान  द्वारा  दिए  गये

 सुझावों  पर  संसद  सदस्यों के  विचार

 1861.  श्री  सुमाष  यादव  है|

 डा  ५:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  घ्मपाल  सिह  मलिक

 क्‍या  सरकार  ने  कर  अपवंचन  को  रोकने  तथा  काले  धन  का  पता  लगाने  के  बारे  में

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  संस्थान  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  का  संसद  सदस्यों  से  अपने  विचार  व्यक्त

 करने  के  लिए  कहा

 (8)  यदि  तो  क्या  उनके  सुझाव  प्राप्त  हो  गए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 देश  में  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  इन्हें  कहां  तक  कारगर  समझा  गया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  से  में  अवेध
 व्यवस्था  के  पहलूਂ  नामक  रिपोर्ट  में  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और  नीति  संस्थान  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर

 सरकार  ने  संसद  सदस्यों  की  राय  मांगी  थी  और  काफी  बड़ी  संख्या  में  संसद  सदस्यों  से  उत्तर-पत्र  प्राप्त

 हो  चुके  इस  संबंध  में  माननीय  संसद  सदस्यों  की  मिली-जुली  प्रतिक्रिया  है  जिसे  दीर्घावधि  वित्तीय

 नीति  तैयार  करते  समय  ध्यान  में  रखा

 झोरियन्ट्ल  बंक  ग्राफ  कामस  में  धोखाघड़ो

 1862.  श्रो  सुमाष  यादव  है
 7  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 J क्रो  धर्मपाल  सिह  सलिक

 सरकार  को  यह  सूचना  मिली  है  कि  वर्ष  1978  से  वर्ष  1980  की  अवधि  के  दोरान
 ओरियन्टल बेक  आफ  जो  कि  राष्ट्रीयकृत  ,  में  किसी  व्यक्ति  ने  5  करोड़  रुपए  की

 घोखाघड़ी  की

 यदि  दो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 बिल  सम्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  जनाइंन  से  एक  विदेशी  मुद्रा
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 जज  +चवामन

 व्यापारी  ने  वर्ष  1980  के  आरम्भ  में  बैंक  आफ  कामसं के  साथ  विदेशी  मुद्रा के  कुछ  लेनदेन

 किये  थे  जो  बैंक  के  लिये  प्रतिकूल  रहे  और  उनसे  बैंक  को  हानि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दर्ज
 आरोप-पत्र में  बताया  गया  है

 कि
 इन

 लेनदेनों
 से  बेंक  को  लगभग  467  लाख रुपये की  हानि

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जिसने  मामले  की  जांच  की  उक्त  व्यापारी  और  अन्य  के  विरुद्ध

 मुख्य  मेट्रोपोलिटन  र्मा  2,  दिल्‍ली  की  अदालत  में  अक्तूबर  और  नवम्बर  1982  में  दो  आरोप-पत्र
 दर्ज  करवाए  बताया  जाता  है  कि  उक्त  व्यापारी  हांगकांग  में  है  और  उसे  गिरफ्तार  नहीं  किया
 गया

 ]

 सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  दो  रान  निर्यात  बढ़ाने  झौर  भ्रायात
 कम  करने  के  लिए  उपाय

 1863.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  हाल  ही  में  प्रस्तुत  1985  तक  की  अपनी  रिपोर्ट  में
 सरकार  को  इस  बात  से  सावधान  किया  है  कि  यदि  निर्यात  नहीं  बढ़ाया  गया  तो  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  गंभीर  वित्तीय  संकट  पैदा  हो  और

 यदि  तो  उपरोक्त  तथ्य  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्यात  बढ़ाने  और  आयात  को  कम
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्यः  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  निर्यातकों  को  हाल  ही  में  उपलब्ध  कराई  गई
 अन्य  सुविधायें  क्‍या  हैं

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  1984-85  के  लिए  भारतीय

 रिजवं  बैंक  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  टिप्पणी  की  गई

 सन्तुलन  स्थिति  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कुछ  दबाव  के  अन्तगंत

 सकती  रियायती  ग्राहूय  सहायता  की  संभावनाएं  अच्छी  नहीं  दूसरे  चंकि  छठी
 पोजना  अवधि  के  स्तर  के  बराबर  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  आगे  बड़ी  वृद्धि  की  अल्पकालिक

 संभावनाएं  सुस्पष्ट  नहीं  हैं  तेल  क्षेत्र  स ेभुगतान  सन्तुलन  पर  दबाव  हो  सकता
 विश्व  तेल  बाजार  की  वतंमान  नरमी  और  अमरीकी  जिसमें  तेल  की  कीमतें  लगाई  जाती

 के किक  रूप  में  कमजोर  पड़ना  अल्पीकरण  कारण  सिद्ध  हो  सकते  तीसरे  ऋण  सेवा

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  पर्याप्त  सातवीं  योजना  की  निवेश

 संबंधी  जरूरतों  से  आयात  बिल  में  भारी  वृद्धि  होगी  ।  इन  संभावनाओं  को  देखते  हुए  भुगतान
 सन्तुलन  की  स्थिति  निर्धारित  करने  में  निर्यात  विकास  एक  ग्रंभीर  कारण

 खाद्य  तेलों  जेसी  आवश्यक  वस्तुओं  के  क्षेत्रों  में  आयात  प्रतिस्थापना  की  संभावनाएं  भी  इस

 संदर्भ  में  समान  रूप  में  संगत  होंगी  ।  इसके  हालांकि  स्वदेशी  सप्लाइयों  में  अन्त  रालों
 को  दूर  करने  और  कीमतों  को  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए  आवश्यक

 वस्तुओं  को  आयात  सहायक
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 रही  परन्तु  आगे  चलकर  आयातों  का  इतने  बड़े  पैमाने  पर  सहारा  लेते  रहने  के  लिए  भुगतान
 सन्तुलन  की  सीमाओं  को  पहचानना  महत्वपूर्ण

 भारत  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  नीति  उपायों  का  बराबर  पंता  लगाया  जा  रहा  इसमें
 शामिल  है  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  विविधीकरण  अपने  निर्यातों  को  अधिक  प्रतिगोगी  अधिक

 मृल्य  प्राप्ति  के  लिए  अपने  उत्पादों  तथा  संसाधन  वस्तुओं  के  लिए  नए  बाजारों  को  पता  लगाने  के
 उपाय  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  उपायों  को  और  अधिक  गति  प्रदान  करने  के
 प्रयास  किए  आएं  गे  ।

 सरकार  ने  व्यापार  नीतियों  औद्योगिक  नीतियों  तथा  राजकोषीय  नीतियों  के  क्षेत्र  में  अनेक
 नीति  संबंधी  पहल  की  वर्तमान  आयात-निर्यात  नीति  जो  कि  1985-88  तीन  वर्ष  की  अवधि  के
 लिए  विदेश  व्यापार  योजनाएं  बनाने  में  क्रमबद्धता  तथा  स्थिरता  का  वातावरण  तैयार  करने  के  लिए
 बनाई  गई  इसका  उद्देश्य  घरेलू  खपत  तथा  निर्यात  दोनों  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  और  प्रभावशाली

 आयात  प्रतिस्थानापनन  वस्तुओं  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  बढ़ावा  देना  सरकार  ने  निर्यात  संवर्धन  के

 लिए  उन  क्षेत्रों  का  भी  पता  लगाया  है  जिनसे  निर्यातों  में  मध्यम  अवधि  में  वृद्धि  होने  में  पर्याप्त  योगदान

 मिलेगा  |  निर्यात  प्रयासों  में  अधिक  भागीदारी  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  पता  लगाया  जा

 रहा  है  ।  साथ  ही  साथ  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  आयात  योग्य  विशेष  रूप  से

 बल्क  आयाठों  के  मामले  घरेन्‌  उत्गवन  के  बढ़ाने  के  बारे  में  भी  कदम  उठाए  जा  रहे

 [  प्रनुवाद

 विया-सलाई  के  निर्माताभों  द्वारा  कस्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी

 पर  रे  ५  “  हि  करेंगे 1864.  श्रो  कमला  प्रसाद  सिह
 :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दियासलाई  निर्माताओं  ने  दियासलाइयों  के  निर्माण  हेतु  अनेक  लघु  यूनिटों  का

 विस्तार  किया  है  किन्तु  बे  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  भुगतान  से  बचने  हेतु  ऐसी  प्रत्येक  यूनिट  में  कोई  खाते

 नहीं  रखते

 क्या  ऐसी  दियासलाइयों  जिनमें  बाहर  गत्ता  लगा  अन्दर  गत्ता  लगाना  अनिवायें
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  जिससे  उप्तकी  किस्म  में  सुधार  हो  सके  ;

 क्‍या  दियासलाइयों  में  अपेक्षित  संख्या  में  पचास  तीलियां  नहीं  होती  और  उममें

 अधिकांश  टूटी  हुई  तथा  मसाला  एहित  ती  लियां  होती  और

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  से  यह  अनुरोध  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  कि  कारखानो ंसे  दियासलाई  की  खेपों  को  निकालते  समय  पहलुओं की  जांच  की  जाये  ताकि  सरकारी

 शुल्क  पूरा  वसूल  किया  जा  सके  और  कर-अपवंचन  तथा  दियासलाइयों  की  किस्म  पर  निगरानी  रखी  जा
 सके  ।
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 वित्त  मस्त्रालय  में  राश्य  मन्त्री  जनाद॑न  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 ओर  सदन-पटल पर  रख  दी

 और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियमों  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के
 कारियों  द्वारा  राजस्व  के  हित  को  देखते  हुए  दियासलाइयों  की  डिब्बियों की  अन्तर्वस्तु  की  नमूना-जांच
 किया  जाना  अपेक्षित

 पश्चिम  बंगाल  में  सूत  बेंक

 1865,  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  एक  यूत  बैंक  खोला

 यदि  तो  यह  बैंक  कहां  पर  स्थित  और

 कितने  बुनकरों  ने  इस  बेंक  का  लाभ  उठाया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुर्शोद  प्रालम  :  राष्ट्रीय  हयकरघा  विकास

 निगम ने  पश्चिम  बंगाल  में  कोई  यान  बैंक  नहों  खोला  राज्य  अभिकरणों  |एपेक्स  सहकारी

 सोसायटियों  को  मिल  कीमतों  पर  सीधी  सप्लाइयां  आफर  करके  एन०टी०सी०  हथकरघा  क्षेत्र  की

 सहायता  करता  इसके  एन०टी०सी०  की  तीन  सहायक  कम्पनियों  ने  कलकत्ता  में  याने

 की  बेहतर  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  यार्न  डिपो  खोले  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 डीघा  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारो  क्षेत्र  मे ंहोटल  खोलने

 1866.  डा०  फूल  रेणु  गुहा  ]
 9  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  रेणपद  दास  |
 करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  डीघा  परयंटकों  के  आकर्षण  का  एक  स्थल

 यदि  तो  कया  वहां  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  होटल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कया  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किए  जाने  की  संभावना  है  ?
 संसदीय  कार्य और  पर्यटन  मन्‍्त्नो  एच०  के०  एल०  :  से

 सातवीं  योजना  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  और  भारतीय  होटल  निगम  का  पश्चिम  बंगाल  के
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 अंतगत  डीघा  में  होटल  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  महिला  झ्नधिका री

 1867.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  मे ंकितनी  महिला  अधिकारी  और

 सीधे  भर्ती  और  पदोन्‍नत  की  गई  महिला  अधिकारियों  की  अलग-अलग  संख्या  क्या  है  ?

 विस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :
 और  सूचना  एकंत्र  की  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत  तथा  सारिशस  के  बीच  व्यापार  प्लादान-प्रदान  शोर  संयुक्त  उद्मों  में  बढ़ि

 1868.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  तथा  मारिशस  के  बीच  व्यापार  करने  तथा  संयुक्त  उद्यमों  में  वृद्धि करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  और

 दोनों  देशों  के  बीच  नोवहन  सेवा  कद  शुरू  की  जाएगी  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रो  प्रद्यु  न
 :  भारत-मारिशस  व्यापार  तथा  संयुक्त  उद्यमों के

 के  लिए  उठाये  गए  महत्वपूर्ण  कदम  मारिशस  को  रियायती  ऋण  सुविधा  प्रदान  किया
 भारतीय  प्रदर्शनी  का  आयोजन  मारिशस  में  भारतीय  निवेश  व  संयुक्त  उद्यमों के  संवर्धन

 भें  मदद  करने  के  लिए  भारतीय  अभिकरण  के  रूण  में  भारतीय  निवेश  केन्द्र  का

 मण्डलों  का  नियमित  आदान-प्रदान  और  भारत-मारिशस  संयुक्त  अक््योग  छी  आवर्ती  बैठकें

 भारतीय  नोवहन  निगम  द्वारा  भारत  और  मारिशस  के  बीच  एक  नियमित  मासिक

 नौवहन  सेवा  पहले  ही  चलाई  जा  रही  है  ।

 भारतीय  स्टेट  बेंक  में  सेवाशर्तों  झ्ौर  भ्रन्य  लामों  में  एकरूपता

 1869.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  छि  भारतीय  स्टेट  बैंक  ग्रुप  और  उप्तके  सहायक  बैंकों  के  लिए  लिपिकों
 के  चयन  के  लिए  भर्ती  का  काय॑  बे  किंग  सेवा  आयोग  द्वारा  किया  जाता

 यदि  तो  भारतीय  स्टेट  बैक  तथा  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  जैसे  उसके  सहायक  बैंकों  के
 कर्मचारियो ंके  वेतन  वृद्धि  की  दर  और  पेंशन  जैसे  सेवानिवृत्ति  लाभों  के  मामलों  में  सौतेला

 व्यवह्वार  किए  जाने  के  क्‍या  कारण
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 इस  बात  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  तथा  उसके  सहायक  बैंकों  के  लिए

 कर्मचारियों की  भर्ती  की  प्रक्रिया  एक  समान  क्या  सरकार का  दिचार  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  उसके

 सहाएक  बैंकों  के  बीच  कमंचारियों  की  सेवा  सेवा  निवृत्ति  लाभ  और  अन्य  लाभों  में  एकरूपता
 खाने के  लिए  कारंवाई  करने  का  है

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  :  भारतीय  स्टेट  बेंक  ओर  उसके

 अनु4ंगी  बैंकों  में  अब  तक  लिपिकीय  स्टाफ  की  भर्ती  भारतीय  स्टेट  बेंक  समूह  के  क्षेत्रीय  भः  री  बोर्डो

 द्वारा  की  गई  है  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  और  इसके  अनुषंगी  बैंकों  के  भत्ते  और  सेवा  स  म्बन्धी  अन्य

 शर्त  बैंकों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  भारतीय  बैंक  संघ  बैंकों की  मान्यता
 प्राप्त  अखिल  भारतीय  यूनियनों  के  साथ  किये  गये  औद्योगिक  स्तरीय  पंचाटों  और  द्विपक्षीय  समझोतों
 के  अनुसार  नियन्त्रित  की  जाती  फिलहाल  भारतीय  स्टेट  बेंक  ओर  इसके  केवल  एक  अनुषंगी  बैंक

 अर्थात  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद  में  ही  पेंशन  योजना  लागू

 चूंकि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  लिपिकीय  स्टाफ  की  सेवा  सम्बन्धी  शर्तें  अनेक  पंचाटों  के

 उपबन्धों  और  द्विपक्षीय  समझौतों  द्वारा  नियन्त्रित  की  जाती  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 सातवीं  योजनाबधि  में  पर्यटन  विकास  के  लिए  कर्नाटक  को
 झधिक  राशि  का  प्राबंटन

 1870.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  है|

 वि
 >  :  क्‍या  संसदीय  का्य  और  पर्यटन  मंत्री

 श्री  शोकांत  दस  नरसिह  राज  वाडियार  ||
 यह  बताने को  कृपा  करेंगे कि  :

 कर्नाटक  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पर्यटन  विकास  पर  कितनी  घनराशि

 कया  कर्नाटक  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अन्य  राज्यों  में  ध्यय  की  गई

 घन  राशि  की  तुलना  में  कम  घनराशि  आबंटित  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 अधिक  घनराशि  आबंटित  करने  का  और

 (©)
 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  ग्रोजनावधि  में  पर्यटन  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  को
 प्रस्तुत  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  झ्रौर  पर्यटन  मन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  छठी  पंचवर्षीय
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 योजना  में  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग ने  मैसूर  में  यूथ  वृन्दावन  गार्डन के  प्रदीष्तिकरण  और

 हम्पी  में  एक  रेस्तरां  परिसर  के  लिए  61.25  लाख  रुपये  की  कुल  राशि  मंजर  की  इसके
 भारत  पर्यटन विकास  निगम  ने  हसन  में  होटल

 के  t,  होटल  बंगलौर  के  मंसूर  में
 ललित  महल  पैलेस  होटल

 के  विस्तार  और  बंगलौर  में  परिवहन  एकक  के  विस्तार  पर  128.60  लाख

 रुपये  खर्च  किए

 )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  विभाग  धनराशियाँ  का  राज्यवार  आबंटन  नहीं  य

 राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजे  गए  परियोजना  प्रस्तावों  को  गुणवत्ता  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान
 करता

 ओर  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  कर्नाटक  सरकार  से

 दौरान  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  अपनी  विभिन्‍न  अनुमोदित  योदनाओं  के  अन्तगंत  परियोजना  प्रस्ताव

 भेजने  का  अनुरोध  किया  राज्य  सरकार  से  विस्तृत  प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 कर्नाटक  में  ऋण  मेलों  के  माध्यम  से  ऋण  देना

 1871.  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  भ्रग्यर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कर्नाटक  में  |  1985  से  3  1985  तक  कण  मेलों के  माध्यम से
 कितनी  धनराशि  वितरित  की

 उन  जिलों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  ऋण  दिया  गया

 इस  अवधि  में  दक्षिण  कर्नाटक  में  कितनी  धनराशि  बितरित  की

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुंचा  और

 ३
 (3)  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  को  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  ?

 वित्त  भम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 ने  सूब्ि  ते  किया  है  कि  सरकारी  नीतियों  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंक  समाज  क॑  कमजोर  वर्गों  को
 दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  प्रवास  फो  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  में  कभी-कभी

 ऋणों  का  वितरण  सावंजनिक  समारोहों  में  भी  किया  जाता  है  जो  बेंकों  के  क्षेत्रीय  अधिकारियों  द्वारा

 आयोजित  किये  जाते  हैं  ओर  जो  इस  सम्बन्ध  में  स्थानीय  पहल  और  जनता  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर

 करते  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  ऐसे  समारोहों  की  संख्या  ओर  वितरित  राशि  भादि  पर

 नजर  रखना  न  तो  व्यवहायं  है  और  न  ही  आवश्यक  समझा  गया  जहां  तक  देश  में  सरकार  क्षेत्र
 भर  सभी  बंकों  द्वारा  समाज  के  कमजोर  वर्भो  को  अग्रिम  विये  जाने  का  सवाल  है  1985  के  अन्त
 में  150.08  लाख  ऋणकर्ता  खातों  के  अन्तगंत  4072.19  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया
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 जम्मू  ध्लौर  काश्मीर  में  पहलगाम  में  खेयर  लिपट  सुविधाएं

 1872.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्या  संसदीय  कार्य  झ्ौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जो  बड़ी  संख्या  में  स्वदेशी  और  विदेशी  पयंटको ंको आकर्षित  कर  रहा

 जम्मू  ओर  काश्मीर  के  सर्वश्रेष्ठ  पयंटक  स्थलों  में  से  एक  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अधिक  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  गुलमर्ग
 की  तरह  पहलगाम  में  भी  चेयर  लिफ्ट  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  है

 !

 संसदोय  कार्य  भ्रौर  पयंटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :

 राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  श्राप्त  नहीं  हुआ  राज्य  सरकार  से  यह
 पता  चला  है  कि  पहलगाम  से  अमरनाथ  तक  एक  केबल-कार  स्थाप्रित  करने  के  लिए  उन्होंने  प्राइवेट
 सैक्टर  से  आफर  आमन्त्रित  की  हैं  ।

 सिडिकेट  बंक  में  हड़ताल

 1873.  श्री  बिलास  मत्तेमबार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनका  ध्यान  दिनांक  12  1985  के  दैनिक  में  बैंक

 में  जबरन  हड़तालਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  कर्मचारियों  को  किन  कारणों  से  हड़ताल  पर  जाना

 इसके  कारण  बैंक  और  ग्राहकों  को  पृथक-पृथक  कितनो  हानि  उठानी  पड़ी  और

 इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  हां  ।

 से  सिडीकेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  के  कमंचारियों  को  समय-समय  पर
 शाखा  के  कार्य  के  समय  का  कड़ाई  से  पालन  करने  का  परामर्श  दिया  जाता  इन  अनुदेशों  के

 जूद  आसफअली  रोड  शाखा  के  29  स्टाफ  सदस्य  11  1985  को  लगभग  45  मिनट  देर  से
 शाखा  में  पहुंचे  ।  मुख्य  प्रबन्धक  ने  इन  कमंचारियों  को  हाजिरी  रजिस्टर  में  हस्ताक्षर  करने  की इजाजत

 नही ंदी  और  उन्हें  यह  भी  बताया  कि  वे  नहीं  वेतन  नहींਂ  सिद्धान्त  के  अ  नुसार  वेतन  के  पात्र

 नहीं  लेकिन  अधिकारी  कर्मचारियों  सहित  शाखा  के  अन्य  स्टाफ  सदस्यों  की  सहायता से  शाखा
 अपना  सामान्य  काम  कर  सकी  उसी  दिन  उन  कर्मचारियों  ने  जो  कर्मचारी  दफ्तर  देर  से  आये  थे
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 चार  धण्टों  के  लिए  मुख्य  का  घेराव  किया  29  स्टाफ  सदस्यों  द्वारा  1985

 को  हड़ताल  पर  रहने  के  कारण  बैंक  और  ग्राहकों  की  कोई  द्वानि  नहीं  हुई  क्योंकि  ब॑ंक  में  सामान्य  रूप

 से  काम  चलता  रहा  और  सभी  लेन-देन  किए  बैंक  के  नहीं  वेतन  नहींਂ  सिद्धान्त  के  अनुसार
 बेंक  की  नियमों  के  मुताबिक  हड़ताली  कर्मचारियों  के  वेतन  में  से  उस  दिन  का  वेतन  काट  लिया

 ]

 सांपों  को  तस्करी

 क्या  यह  सच  है  कि  कोचीन  सीमा-शुल्क  विभाग  द्वारा  हान्न  ही  में  सांपों  की विशाल  खेप

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  औ

 *या  बम्बई  और  मद्रास  के  रास्ते  बड़ी  मात्रा  में  सांपों  की  तस्करी  हो  रही

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादन  :  और  सजीव-सांपों  के
 सिलसिले  में  भारत  से  तस्कर  निर्यात  किए  जाने  की  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं
 माननीय  सदस्य  का  संकेत  हाल  ही  में  कोचीन  में  पकड़े  सपं--चर्मों  की  ओर  है  जिसके  तथ्य
 निम्नोक्त है

 :--

 दिनांक  7  1985  को  सीमा-शुल्क  कोचीन  के  अधिकारियों  ने  15  लाख
 रुपये  के  मूल्य  के  सपं-चर्मों  के  56,813  पीसों  का  अभिग्रहण  किया  ये  सर्प  चमं मैं  जया जया

 क्विलोन  द्वारा  काजू  की  गिरियों  के  325  कार्टनों  की  एक  निर्यात-खेप  के  गत्ते  के  181
 कार्टनों  में  छिपाये  हुए  पाये  गए  थे  ।  उक्त  खेप  को  सिंगापुर  भेजा  जाना  इस  सिलसिले  में  दिनांक
 10  !985  को  सात  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 सरकार  को  मिली  धूचना  से  यह  पता  चलता  है  कि  सप-चमं  भारत  से  तस्कर  निर्यात  की
 जाने  वाली  आकर्षण  को  मद  रहो

 छठी  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाझों  के  लिए
 पश्चिम  बंगाल  को  सहायता

 1875.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशो  :  क्‍या  ब्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  छठी  पंचवर्षीय  योजमा  के  दोरान
 राज्य  योजना  से  बाहर  केन्द्रीय  सेवा  की  योजनाओं  के  लिए  सहायता  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  की  तुलना  में  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  गया
 वास्तविक  व्यय  कितना  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  मे  राज्य  मन्त्री  (  श्री  जनावन  न  सूचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी

 सातवों  योजना  के  दोरान  बोस-सू  त्रोय  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  प्राथमिकता
 क्षेत्र  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करना

 876.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बीस-सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किसानों  तथा  कमजोर  वर्ग  सहित
 मिकता  क्षेत्र  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  बैंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  कहा  गया  है  कि  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋण  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  के  अनुरूप  अर्थव्यवस्था
 के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को दिए  इस  नीति  के  अनुसार  बैंकों  को  उनके  कुल  अग्रिमों  का  40  प्रतिशत

 यमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  देना  होता  इससे  यह  सुनिश्चित  हो  जाएगा  कि  सातवीं  पंचवर्षीय

 जना  की  अवधि  में  वास्तव  में  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  दिए  जाने  वाले  अग्रिमों  में  काफी  वृद्धि  हो

 जाएगी  क्‍योंकि  बैंकों  से  अग्निमों  और  जमा  राशियों  में  निरन्तर  वृद्धि  की  अपेक्षा  बनी  रहती  बैंकों
 lag  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पहले  ही  कहा  गथा  है  कि  1987  तक  वे  प्रत्यक्ष  कृषि  ऋणों  के

 मामले  में  अपने  कुल  अग्रिमों  के  16  प्रतिशत  प्रत्यक्ष  वित्त  का  स्तर  प्राप्त  समाज  के  कमजोर  वर्गों

 को  दिए  जाने  वाले  ऋ्रणों  की  राशि  उनके  कुल  ऋणों  का  प्रतिशत  होनी  विभेदी  ब्याज
 दर  योजना  के  अनुसार  बैंकों  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  राशि  गत  वर्ष  के  अन्त  में  अपने  कुल  बकाया
 अग्रिमो ंके  एक  प्रतिशत  से  अधिक  रखनी  है  ।

 सिले-सिलाये  बस्त्नों  के  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  में  श्राय

 1877.  श्री  झ्ननन्‍्त  प्रसाद  सेठी  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  जहां  तक  आय  का  सम्बन्ध  है  इन  दिनों  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  को बट  6

 सिलाये  व्त्रों के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  कब  और

 विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  में  यह  कहां  तक  सहायक  रहा  है
 ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  खु्शोद झ्रालम  :  जी
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 यू  रोपी य  देशों  को  हुए  परिधान  तथा  निटवियर  निर्यातों  में  प्रगति  दर्शाप्री  निर्यात-मूल्य  निम्नोक्त

 प्रकार  है  :--

 रु०

 1983  84.40

 1984  118.63,

 जन  84  73.11

 85  *  127.31

 :  अपैरेल  निर्यात  संवर्धन

 निर्यात  के  लिए  अधिक  कीमत  की  चाय  तथा  घरेलू  उपभोग  के

 लिए  कम  कोसत  की  चाय

 1878.  श्री  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  की  निर्यात  के  लिए  अधिक  कीमत  की
 चाय  तथा  घरेलू

 भोग  के  लिए  कम  कीमत  की  चाय  का  आबंटन  करने  सम्बन्धी  दोहरी  नीति  से  भारतीय  चाय  के  निर्यात

 की  भारी  क्षति  पहुंची

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सामान्य  चाय  के  परम्परागत  खरीददारों  ने  अन्य  बाजारों  से
 चाय  खरीदनी  शुरू  कर  दी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  इनके  307  ग्रेड  इकटठे  हो  गए  हैं  तथा  चाय  की
 कीमतों  में  भारी  गिरावट  आई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सामान्य  भारतीय  चायों  के  परम्परागत  खरीददारों  से  अजित
 की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  स्थिति  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्री  श्रजून  :  से  1985  में  सरकार  द्वारा  घोषित
 चाय  विपणन  नीति  में  1985  के  दोरान  निर्यातों  को  220  मिलि०  किग्रा०  तंक  सीमित  रखने  की
 व्यवस्था  थी  ताकि  चाय  की  शेष  मात्रा  घरेल  उपभोक्ताओं  के  लिए  उपलब्ध  हो  सके  ।  इस  नीति
 का  उद्देश्य  न्यूनतम  निर्यात  दीमत  की  व्यवस्था  द्वारा  उच्च  मूल्य  की  चाय  का  निर्यात  करके  220
 मिलि०  किग्रा०  के  निर्यात  कोटे  का  उपयोग  करना  था  जिससे  सस्ते  किस्म  की  चाय  घरेल  बाजार  के
 लिए  बनी  ।  इस  नोति  से  जनवरी  से  लेकर  अक्तूबर  1985  तक  भारत  33.82  रुपये  प्र्ति  किग्रा०
 क्री  अनुमानि  ते  इकाई  मूल्य  वसूली  बनाए  रख  जबकि  बावजूद  इसके  कि  विश्व  कीमतों  में  बहुत
 ही  तेजी  से  गिरावट  आई  के  दौरान  लगभग  50  प्रतिशत  )!  1984  की  उसी  अवधि  में  इकाई
 मूल्य  वसूली  34.54  प्रति  किग्रा०  ।  2-8-1985  5  की  न्यनतम  निर्यात  कीमत  की  शर्त  हटा
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 > of  4  ञँआ क्योंकि  चाय  के  अधिशेष  विश्व  उत्पदन  और  ही  भारत में  सुविधाजनक  स्थिति  के  कारण  निर्यात
 प्रतिबन्धों  का  उत्त  रोत्तर  हटाया  जाना  आवश्यक  हो  गया  ।

 स्टाक  अनुचित  रूप  से  नहीं  हुए  1985  में  1984  की  उसी  अवधि
 की  तुलना  में  भारतीय  नीलामियों  में  लगभग  75  मिलि०  किग्रा०  अधिक  चाय  बेची  गई  यद्यपि  केवल
 20  मि  कग्रा०  ही  अधिक  उत्पादन  हुआ  ।  निर्यात  लाइसेंस  के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  निर्यात

 पिछले  वर्षों  से  तुल॥य  जनवरी  से  1985  तक  की  अवधि  के  लिए  अ  नुमानित  मूल्य  560
 करोड़  रुपये  है  जो  पिछली  अवधि  से  अर्थात्‌  1982  क॑  356  करोड़  रुपये  और  1983  के  517  करोड़
 रुपये  से  तुलनीय  है  यद्यपि  यह  1984  में  745  करो  इ  रुपये  की  रिकार्ड  आय  से  कम  है  ।

 ब्रांच  लाइसेसिंग  पालिसी  के  भ्रन्तगंत  पश्चिम  बंगाल  में  कमियां

 1879.  श्री  भोलानाथ  सेन  :  कया  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  1982  से  1985  तक  की  अवधि  के  लिए
 बनाई  गई  ब्रांच  लाइसेंसिंग  पालिसी  का  उद्देश्य  ग्रामीण  और  अधं  शहरी  क्षेत्रों  में  की  जनसंख्या
 के  लिए  औसतन  एक  बंक  कार्यालय  खोलना

 यदि  तो  उपयुक्त  नीति  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  में  उद्देश्यों  की किस  सीमा  तक
 प्राप्ति  हई  और

 पश्चिम  बंगाल  में  यदि  कोई  कमी  रही  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  जनादंन  :  से  वर्ष  1982-85  की
 अवधि  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  का  उद्देश्य  प्रत्येक  जिले  में  ग्रामीण  और  अध॑  शहरी  क्षेत्रों  की
 17  हजार  औसत  आबादी  के  पीछे  एक  बेंक  कार्यालय  खोलने  का  पश्चिम  बंगाल  के  तीन  जिलों

 सहित  विभिन्‍न  राज्यों  कें  30  जिलों  क॑  अतिरिक्त  देश  के  सभी  जिलों  के  सम्बन्ध  में  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 लिया  गया  इन  तीस  जिलों  में  उद्देश्य  प्राप्त  न  कर  सकने  का  मुख्य  कारण  आधारभूत  ढांचे  की

 धाओं  की  कमी  उपयुक्त  स्थानों  तथा  भवनों  का  उपलब्ध  न  आशंका  वाले  क्षेत्रों  में  धुरक्षा
 व्यवस्था  का  काफी  न  होना  है  ।

 प्राकृतिक  विपदाशों  से  निपटने  के  लिए  मंजूर  को  गई  पूरी
 धनराशि  को  प्रनुदान  के  रूप  में  मानना

 1880.  प्रो०  पी०  जे०  क्षुरियन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  प्राकृतिक  विपदाओं  से

 निपटने  के  लिए  मंजूर  की  गई  धनराशि  को  अनुदान  के  रूप  में  माना  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 वित्त  मन्‍्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  जी

 भारत  सरकार  विशेष  मामले  के  रूप  राज्य  के  उपलब्ध  सीमान्त  धन  से  ऊपर  बाढ़
 राहुत  के  लिए  व्यय  की  अधिकतम  सीमा'के  88  प्रतिशत  तक  (75  प्रतिशत  के  स्थान  पर  जो  बाढ़  राहुत
 के  लिए  सहायता  की  सामान्य  पद्धति  योजना  भिन्‍न  अनुदान  देने  के  लिए  सहमत  हुई

 रबड़  को  खेतो  का  क्षेत्र  बढ़ाने  क ेलिए  योजना

 1881.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रबड़  बोर्ड  ने  रबड़  की  खेती  का  क्षेत्र  और  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के
 लिए  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्र्जन  :  और  रबड़  बोर्ड  अनेक  योजनाओं

 अर्थात  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में रबड़  बागानों  के  त्वरित  विकास  की  रबड़  बागान  विकास

 अन्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  रबड़  की  खेती  के  संवर्धन  के  लिए  तकनीकी  अवस्थापना का  विकास
 आदि  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  इसके  रबड़  बोर्ड  उपजकर्ताओं  के  लिए
 बिस्‍्तारण  सलाहकारी  वर्षा  से  करने  वाली  उच्च  उपज  देने  वाली  रोपण  सामग्री
 आदि  प्रदान  कर  रहा  है  ओर  देश  में  रबड़  के  उत्पादन  से  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  रबड़  की  खेती  की
 विभिन्‍न  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  भी  कर  रहा

 कोचीन  बंक  के  जमाकर्ताशों  को  पूरी  राशि  को  प्रदायगी

 1882,  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  विक्त  मन्त्री  यह  बंताने  को  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  कोचीन  बंक  में  जमाकर्ताओं  द्वारा  जमा  की  गई  पूरी  राशि  की  अदायगी  करने  का

 निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 बिक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  ओर  भूतपूर्व  बेक  आफ

 कोचीन  कोचीन  का  धारतीय  स्टेट  बेंक  क ेसाथ  26  1985  से  समामेलन  कर  दिया

 भारतीय  स्टेट  बेक  ने  भूतपूर्व  बेंक  आफ  को  चीन  लिमिटेड  के  जमाकर्ताओं  की  जमाराशियों  का

 पूरा  भुगतान  करना  स्वीकार  कर  लिया

 खाय  के  निर्यात  के  लिए  स्यृयतस  समल्य

 188 3.  प्रो०  पीौ०  जे०  कुरियन  :  क्या  क्णिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  का  चाय  के  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  समाप्त  करने  के  धारे
 में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 क्‍या  यह  भी  मांग  को  गई  है  कि  चाय  बागान  नी  अतिरिक्त चाय  निर्यात  करने की
 अनुमति दी

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 वाणिज्य  मस्त्री  प्र्जुन  :  से  चाय  सम्बन्धी  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  को
 12  1985  से  समाप्त  कर  दिया  गया  निर्यातों  पर  अन्य  पाबन्दियों  जंसे  कुल  निर्यातों  पर
 मात्रा  सम्बन्धी  सीमा  और  विभिन्‍न  उत्पादक  क्षेत्रों  में  उत्पादित  चाय  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  कोटों
 को  भी  समाप्त  कर  दिया  गया

 र  स्टील  कम्पनी  और  झरव  शायरन  एण्ड  स्टील

 बहरीन  को  कुड्र  मुख  पंलेट  संयंत्रों  से  लोह
 झ्रयस्क  पेलेट  सप्लाई  किये  जाने  के  लिए  करार

 1884.  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  इस्पात  झभौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कतर  स्टील  कम्पनी  ओर  अरब  आयरन  एण्ड  स्टील  बहरीन  को  कुवरेमुख
 पेलिट  संयंत्रों  स ेलौह  अयस्क  के  पेलिट  की  सप्लाई  के  लिए  भारत  द्वारा  एक  ठेके  पर  बातचीत  की  जा

 रही

 कुदरेमुख  संयंत्र  में  पेलिट  का  वाधिक  उत्पादन  कितना

 लौह  अयस्क  के  पेलिट  की  सप्लाई  के  लिए  इससे  पहले  किन  देशों  के  साथ  समझौता  हो

 क्या  छुदरेमुख  के  एक  दल  ने  इस  संबंध  में  बहरीन  का  दोरा  किया  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  कुदरेमुख  आयरन  ओर  क्रंपनी  लि०अपने
 मंगलौर  स्थित  पैलेट  बनाने  के  संयंत्र  में  उत्पादित  लौह-अयस्क  के  पैलेटों  की  बिक्री  के  लिए  कतार  स्टील

 कम्पनी  से  बातचीत  कर  रही  यह  कम्पनी  बहरीन  की  अरब  आयरन  एष्ड  स्टील  कम्पनी  को  पहले  से

 लौह-अयस्क  सांद्रण  का  निर्यात  कर  रही  है  ।  इस  समय  बहूरीन  को  लोह-अयस्क  के  पैलेटों का  निर्यात

 करने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मंगलौर  स्थित  पैलेट  बनाने  के  संयंत्र  की  वाधिक  स्थापित  क्षमता  30  लाक्ष टन  है  ।  इस

 संयंत्र  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  के  1986  से  शुरू  हो  जाने,की  संभावना  है  ।

 बुद्रेमुश  आयरन  ओर  कम्पनी  लि०  ने  पैलेटों  की  बिक्री  के  लिए  मलेक्षिया  ओर  इंडो
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 नेशिया  से  आशय-पत्र/समझोता  ज्ञापन  प्राप्त  कर  लिया

 लोह  अयस्क  सांद्रण  की  बिक्री  के  सम्ब-ध  में  कुद्रेमेख  के  दल  ने  बहरीन  का  दौरा  किया

 पिछड़ा  क्षेत्र  एकोकृत  योजना  के  भ्रन्तग्गंत  नरम  इस्पात  पिण्ड  एस०

 स्ट्रोक  छड़ों  के  निर्माण  के  लिए  जारी
 किये  गये  लाइसेंस

 1885.  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे
 किः

 पिछड़ा  क्षेत्र  एकीकृत  योजना  के  अन्तगंत  नरम  इस्पात  पिण्ड  और  स्ट्रोक  छड़ों
 के  निर्माण  के  लिए  राज्यवार  कुल  कितने  लाइसेंस  जारी  किए

 यें  लाइसेंस  बिना  मार्ग  निर्देशों  के  अन्तर्गत  जारी  किए  और

 क्‍या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  पिण्डों  के  निर्माण  की  क्षमता  30,000  टन  तक  सीमित
 करके  ओर  पिछड़ा  क्षेत्र  एको  कृत  योजना  के  अन्तगंत  जिनके  पास  प्रतिवर्ष  10,000
 टन से  1:  ,000  टन  की  चल  क्षमता  को  प्रोत्साहन  न  देकर  बड़ी  तथा  बह  राष्ट्रीय  कम्पनियों  को
 प्रोत्साहित  किया  जाए  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  वर्तमान  पुनर्बेलन  इकाइयों  के  लिए
 पिछड़ा  क्षेत्र  एकीकृत  योजना  के  अन्तगगंत  अब  तक  साधारण  इस्पात  पिण्ड  एस०  इन्गट  )
 के  उत्पादन  के  लिए  कुल  9  आशय  पत्र/लाइसेंस  जारी  किए  जा  चुड़े  राज्य-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार
 है  :-

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  इकाइयों  की  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  ध

 चण्डीगढ़  1

 दिल्ली  2

 महाराष्ट्र  1

 पंजाब  ]

 उत्तर  प्रदेश  2

 तमिलनाई  |
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 ये  आशय
 पत्र/लाइसेंस  उद्योग  औद्योगिक  विकास  विभाग  द्वारा  जारी  किए

 गए  दिनांक  23  1984  के  प्रेस  नोट  संख्या  2  (1984  में  दिए  गए  मार्गंदर्शी

 सिद्धांतों के  अन्तगंत  जारी  किए  गए  प्रेस  नोट  की  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई

 सरकार  की  यह  नीति  नहीं  है  कि  बहु-राष्ट्रीय  इकाइयों  को  प्रोत्साहन  दिया  परन्तु
 इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाली  इक|इयों  की  बिजली  को  खपत  में  कमी  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है
 कि  उन  स्थापित  इकाइयों  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  जिनमें  ऊर्जा  की  बचत  होती  इस  प्रकार  की

 इकाइयों  में  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  होना  चाहिए  ।

 खनिज  झौर  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  झलोह

 घातु  के  बिक्री  मुल्य  में  वद्ध

 1886.  श्रो  बी०  तुलसी  रास  :  क्या  वाजिष्य  मंत्री  बह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  ने  अलौह  घातुओं  के  बिक्री  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  और  मूल्यों  में  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या

 इस  सरकार  की  वृद्धि  से  बाजार  पर  विशेषकर  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  कहां
 तक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 किन-किन  धातुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  है  और  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेक्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  भ्र्जंन  और  पिछले  6  महीने  में  बाजार  स्थिति को
 देखते  हुए  पिग  लेड  की  बिक्री  कीमत  में  की  गई  मामूली  वृद्धि  क ेसिवाय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  नियम
 द्वारा  अलोह  धातुओं  की  बिक्री  कीमतों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  पिग  लैंड  की  बिक्री  कीमतों  में  वृद्धि
 की  सोमा  तथा  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं

 करोड़  र०

 1985  नवम्बर  1985  कीमत में  वद्धि
 में  कीमत  में  कीमत

 पिग  लैंड  11,250  11,500  250

 (99.97%  )

 पिग  लैंड  11,450  11,700  -  250

 (99.99%  )
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 मामूली  हुई  ह ैओर  केवल  पिग  लेड  के  सम्बंध  में  हुई  ह ैअतः  ऐसी  ऐसी  संभावना

 नहीं  है  कि  इसके  बाजार  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  अथवा  इसके  परिणामस्वरूप  अन्य  आवश्यक

 वस्तुओं  की  कीमत में  वृद्धि होगी  ।

 अलौह  धातुओं  की  बिक्री  जो  बढ़ी  हैं  ओर  उसके  कारणों  का  ३ल्‍लेख  भाग

 तथा  के  उत्तर  में  गया  है  ।

 सीमेंट  उद्योग  के  झाधुनिकोकरण  के  लिए  विश्व  बंक  स ेऋण

 1887.  श्री  बी०  तुलसो राम  है
 #  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  भूति  |

 क्‍या  उनका  ध्यान  3  1985  के  टाइम्सਂ  में  इण्डस्ट्री
 मार्डनाईजेशन्ज  वल्डे  बेक  आफर  200  मिलियन  डालसंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  ओर

 आकर्षित  किया  गया

 ०दि  तो  उत  सीमेंट  यूनिटों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  उनके  मन्त्रलय  ने  इस  धन  राशि
 का  उपयोग  करने  के  लिए  चुना

 इस  आधुनिकीकरण  से  ऊर्जा  की कितनी  बचत  होगी  और  स्वदेशी  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करमे  के  लिए  उत्पादन  में  कितनी  बृद्धि

 ऋण  की  शर्ते  क्या  हैं  ओ€  उसका  किस  प्रकार  वापसी  भुगतान  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  उसमें  से  आन्ध्र  प्रदेश  स्थित  किसी  सीमेंट  यूनिट  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाएगी  ;
 ओर

 यदि  तो  कितनी  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  का  रण  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्नो  जनाइन  :

 ऊर्जा  के  संरक्षण  और  प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  बनाने  के  विच्वार  से  आदर  से  शुष्क  प्रक्रिया  में
 झूपान्तरित  करने  के  प्रयोजनों  के  लिए  निम्नलिखित  एककों  को  चुना  गया  है  :--

 (i)  ए०  सी०  सी०--मदुक्‍्करे  और

 (४)  इंडिया  सीमेंट--शंकर

 (iii)  बिरसा

 (iv)  के०  सी०  पी०
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 9४)  सी०  सी०  आई०--मंघर (५)

 और  एककों को  चुनगे  तथा ऋण  की  जो  कि  17.5  करोड़  अमेरिकी डालर  से  20  करोड़

 अमेरिकी  डालर  तक  के  मामले  पर  बेक  के  साथ  अभी  बातचीत चल  रही  है
 '

 प्रौद्योगिकी  का  आदर  से  शुष्क  प्रक्रिया  में  रूपान्तरण  करके  10  प्रतिशत  तक  ऊर्जा  की

 बचत  की  जा  सकती  है  ।  शष्क  प्रक्रिया  सीमेंट  का  बड़ी  मात्र  पादन  के  लिए
 पन  प्रक्रिया  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  और  इस  प्रक्रिया  से  उत्पादन  में  100  प्रतिशत्त तक  वृद्धि  की

 जा  सकती  है

 ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा

 और  आंध्र  प्रदेश  में  मेससे  के०  सी०  पी०  लिमिटेड  के  मछेरला  संयंत्र  का इस  ऋण
 के  अन्तगंत  किया  सभी  उप-परियोजनाओं  के  लिए  संव्तिरित  की  जाने  वाली  राशि

 के  बारे में  अभी  बातचीत जारी

 एल्यूमसिनियम  प्रनुसंघान  प्रौद्योगिको

 1888.  श्री बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (+)  क्‍या  भारतीय  विशेषज्ञ  एल्यूमिनियम  अनुसंधान  प्रौद्योगिकी  में  ठोस  प्रयास  कर  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  को  एल्यूमिनियस  के  मामले  में  अग्रणी  बनाने  के  लिए  नई  प्रोद्योगिकी  का  प्रयोग

 कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 खान  विमाम  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारोी  :  और  भारतीय
 विशेषज्ञों  द्वारा  ऊर्जा  एलोए  ढलाई  तथा  बेल्डिग  उष्मा  शोधन  तथा

 उपोत्पादों  की  एल्यूमिनियम  एलोए  आदि  के  लिए  नई  प्रयुक्तियों  क ेविकास

 के  क्षेत्र  में  एल्यूमिनियम  प्रौद्योगिकी  में  अनुसंधान  के  समेक्रित  प्रयत्न  किए  जा  रहे

 राष्ट्रीय  स्तर  पंर  एक  विकास  तथा  डिजाइन  केन्द्रਂ  की

 स्थापना  का  त्रस्ताव  बनाया  गया  है  ।  यह  केन्द्र  स्थापित  हो  जाए  तथा  पूर्ण  रूप  से  कार्यंचालन  करने  लगे

 त्तो  इससे  भारत  के  एल्यूमिनियम  प्रौद्योगिकी  में  आत्म  निभरता  की  ओर  बढ़ने  की  आशा  है  १
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 राजस्थान  में  तांबे  को  खानें

 1889.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्गा  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राजस्थान  में  तांबें  की  खानों  की  संश्या  कितनी  है  तथा  वे  कहां-कहां  स्थित  हैं  शोर

 उनका  दैनिक  उत्पादन  कितना

 इन  ख़ानों  में  इस  समय  कितने  श्रमिक  काम  क  रते  हैं
 और  क्या  सरकार  का  विचार  इन

 खानों  का  विकास  करके  और  अधिक  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  प्रयास  करने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  भावी  योजना  क्‍या  है  ?

 खांन  विमाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारो  :  से  राजस्थान  में

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  की  चालू  तांबा  खानों  के  स्थान  तथा  1984-85  के  दौरान  उनमें  प्रतिदिन
 अयस्क  उत्पादन  औरकायं  रत  कामगारों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 खान  का  नाम
 या

 ः  अयस्क  उत्पदन  कार्यरत  कामगारों  -

 टन  वी  संख्या

 1.  स॒न्मुनु जिला  2090
 2773

 3...

 2.  कोलिहाद  हि  17  1479

 3.  चान्दमारी  हि  350  292

 4.  दरीबा  अलवर  जिला  88  160

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  ने  खेतड़ी  तथा  कोलिहान  खानों  में  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  खान  विकास
 तथा  अन्य  गाघारभूत  सुविधाओं  को  मुहैया  करने  की  कार्रवाई  पहले  ही  कर  दी  इन  खानों  की
 शक्ति  में  सीमान्त  वृद्धि  की  सम्भावना  है  जिमे  पुनर्तेनाती  से  पूरा  किया  जाएगा  ।  चान्दमा री  तथा  दरीबा
 में  ज्ञात  भंडार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  हो  जाने  की  संभावना  है  तथा  इसलिए
 यहां  जनशक्त  में  वृद्धि  क ेकोई  अवसर  नहीं  हैं  ।

 राजस्थान  के  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  में  श्रारक्षित

 रिक्‍त  पदों  को  मरना

 1890.  थी  बनवारी लाल  बेरवा  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  राजस्थान में  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  की  कुल  कितनी  शाखाएं

 168



 8  1907  लिखित  उत्तर

 इन  बैंकों में  कुल  कितने  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  इनमें  पे  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  कितने  स्थान  आरक्षित

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लगभग  इन
 सभी  बैंकों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जातियों के  लोगों  के
 लिए  त  पद  रिक्त  पड़े  और

 यदि  तो  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  क्या  आदेश  जारी  किए

 गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसचित  जन-जातियों
 के  लिए  इस्पात  का  कोटा

 1891.  श्री  बनवारोी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  विभिन्‍न  इस्पात  संवंत्रों  का  संयंत्र-वार  कुल  वाधिक  उत्पादन  कितना

 इस्पात  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति

 इस  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों के  निए  कोई  कोटा

 निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  हे  4|  तो  तत्सम्बन्धी  पे  मर  ?

 इस्पात झौर  खान  सन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  वर्ष  1984-85  तथा  चालू वर्ष

 1985  के  दौरान  देश  में  सर्वतोमृख्वी  इस्पात  कारखानों  में  हुए  विक्रेय  इस्पात  के
 उत्पादन का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया है

 :--

 इस्पात  कारखाना  विक्रेय  इस्पात  का  उत् विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन

 वर्ष  1984-85  के  .  1985

 _  दौरान  के  दोरान

 ?
 ह

 2  ३

 भिलाई  1810  1060

 दुर्गापुर  621  365
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 1  2  3

 राउरकेला  1013  518

 बोकारो  1450  897

 -  380  273

 1714  960

 इस्पात  वितरण  की  नीति  में  इस्पात  की  सप्लाई  में  वास्तविक  उपभोक्ताओं  क्षेत्र

 की  इकाइयां  शामिल  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  परमाणु  तेल  और

 तिक  गैस  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यातकों  ज॑से  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  महत्वपु्ण  क्षेत्रों  को

 मिकता  दी  जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 यूगोस्लाविया  से  सिगरेटों  का  भ्रायात

 1892.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  यह  सच  है  कि  यूगोस्लाविया  द्वारा  लगभग  1,600  मीटरी  टन  सिगरेटों  का  भारत

 को  निर्यात किए  जाने  की  संभावना  और  हे

 यदि  तो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  स्वास्थ्य  क ेलिए  हानिकारक

 हैਂ  इसका  क्‍या  ओचित्य  है  ?
 ्छ

 वाजनिज्य  सन्त्रो  ध्र्जून  :  और  इस  मन्‍्त्रारय को  इस  प्रकार  के  किसी
 प्रस्ताव की  जानकारी  नहीं

 3  ।

 कृषकों  के  लिए  थांडਂ  की  योजना

 1893.
 श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल

 :
 क्‍या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषकों  को  बांडਂ  जारी  करने  का  है  जिन  पर  आयकर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  रूपरेश्वा  क्या
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 क्‍या  यह  योजना  कृषि  क्षेत्र  में  बिजलो  की  उपलब्धता  से  संबंधित  और

 यदि  तो  धनराशि  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाएगा  ?

 विस
 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  ओर  दूरसंचार  और

 विद्यत  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  बांड  जारी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी
 किए  गए  मार्गनिर्देशों  ब्यौरा  लोक  सभा  के  दिनांक  22  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 1048  के  उत्तर  में  दिया  गया  ग्रामीण  बचतें  जुटाने  क ेलिए  और  उन  लोगों  को  असुविधा  से  बचाने

 के  लिए  जो  कि  इन  बांडों  में  अभिदान  करने  के  इच्छुक  परन्तु  अन्यथा  कराधान  य॑  गग्य  नहीं  मार्ग

 निर्देशों  में  पहले  से  ही  वह  व्यवस्था  है  कि  मिलने  वाले  ब्याज  में  से  स्रोत  पर  कर  की  कटौती  नहीं
 और  उसके  साथ  ही  आय  कर  अधिनियम  की  धारा  80  ठ  के  अन्तगंत  भी  कर  से  छूट

 in)  ओऔ  के
 नें  को

 जा  जाने  का  कोई  प्रस्ताव ओर  केवल  कृषकों  को  पावर  बांड  जारी  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 मुद्रा  प्रणाली  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  चऋ्रवर्तो  समिति

 1894.  डा०  बी०एल०  शैलेश  है|
 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सह  |]  मि

 -  .  :  क्या  विज्षा  मन्त्री  यह  बत  वि
 क्री  प्रमर  राय  प्रधान  है

 1  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चिन्तामणि  पाणिपग्रही

 क्‍या  भारतोय  रिजवं  बेंक  द्वारा  मुद्रा  प्रणाली  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए

 1982  में  गठित  सुखमय  चक्रवर्ती  समिति  ने  ब्याज  द  रों  के  ऋण  मूल्य  निर्धारण

 प्रणाली  गैर-मुद्रास्फीति  के  तरीके  अपना  कर  योजना  को  आर्थिक  सहायता  देना  तथा  केन्द्रीय  बजट  घाटे

 को  पुन:परिभाषित  करने  की  सिफारिश  की

 )
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  समित्ति  द्वारा  की  गई  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  की  जांच /  हु

 उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  वतंमान  आधिक  नीति  को  नया  रूप  देने  के

 लिए  विशेषकर  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  की  दृष्टि  से  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  क्‍या  विभिन्‍न  उपाय  किये  जा

 वित्त  मन्त्नालय  में  राज्य  भन्‍त्री  जनादंन  :  हां  ।

 और  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  प्रत्युत्तर  में  भारतीय  रिजवं  बैक  सरकार

 से  पर।मर्श  करके  आवश्यक  कार्रवाई  अन्य  बाः  त्रों  के  समिति  की  सिफारिशों

 मुख्य  रूप  से  कार्यान्वयन को  दृष्टिगत  रखते विवे
 चनात्मक बारीकी  से  जांच  करने  के  लिए  भा  रतीय

 रिजवं  बैंक  ने  एक  कृतिक  बल  की  नियुक्ति  पहले  ही  कर  दी
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 दक्षिण  महाराष्ट्र  में  केन्द्रोय  प्रशासित  पर्यटक  केन्द्रों  भ्रौर  होटलों  को  स्थापना

 1895.  प्रो०  मधु  दण्डबते  :  क्या  संसदोय  कार्य  झौर  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महा  विशेषकर  दक्षिण  महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  प्रशासित  कोई  नए  पयंटन

 केन्द्र  और  होटल  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मद्रास  समुद-तट  की  भांति  रतनगिरी  समुद्र-तट

 का  विकास किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  झ्लोर  पयंटन  मन्‍्त्री  एज०  के०  एल०  :  ओर  ऐसे  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंकों में  सुरक्षा  को  कभी

 1896.  भ्रो  बनवारी
 लाल

 पुरोहित :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  घोषणा  की  है  कि  बैंकों  में  सुरक्षा  की कमी  को  सहन  नहीं
 किया

 यदि  तो  गत  महीनों  में  उनके  मन्त्रालय  ने  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की विभिन्‍न  शाखाओं

 का  कितनी  बार  निरीक्षण

 क्‍या  निरीक्षण  तन्त्र  द्वारा  कोई  सुरक्षा  अनियमितताएं  पाई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा
 कया  कायेवाही  की  गई  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  जनादन  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी

 बैंकों  में  मख्य  सुरक्षा  अधिकारी  वे  सुरक्षा  मामलों  में  बेंक  प्रबन्धकों  को  सलाह  देते  बेंक
 बह  है

 अपने विवेकानुसार जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाय करते हैं। भारतीय  प्रबन्धक

 अपने  बिवे  कानुसार  जह  क  हीं  आवश्यक  होता  उपचारात्मक  उपाय  कर  ते  भार  तीय  रिजर्व व  बैंक
 ओर  सरकार  बैंकों  के  सामान्‍य  कार्यो  जिसमें  सुरक्षा  प्रबन्ध  शामिल  समीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 म॑

 में  अलग  से

 कोई निरीक्षण तन्‍त्र नहीं है । सत्रालय इस्पात संयंत्रों के लिए स्वदेशों कोकिंग कोयले को सप्लाई में कमी भरी बनवारी लाल पुरोहित : क्या इस्पात और ख्लान मंत्री यह बताने की क्रंपा करेंगे किः
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 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  उसके  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  स्वदेशी

 कोकिंग  कोयले  की  सप्लाई  में  कमी  आने
 पर  चिन्ता  प्रकट  की

 कया  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  इस  मामले  को  कोयला  विभाग  के  साथ  उठाया

 यदि  तो  भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार

 कितना  कोयला  आवंटित  किया  और

 सरकार-द्वारा  इस्पात  संयंत्रों  में  कोयले  की  कमी  को  पूरा  करने  और  इस्पात  के  उत्पादन

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  क ेलिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  झोर  खान  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कोयला  नियंत्रक  द्वारा  को  आवंटित

 कोयले  की  मात्रा  तथा  कोयले  की  वास्तविक  प्राप्ति  का  ब्योरा  इस  प्रकार

 :  हजार  टलों

 य्ष  कोयला  नियंत्रक  द्वारा  के  का  रखानों

 किया  गया  झाबंटन  में  वास्तविक  प्राप्ति

 198  2-83  13,911  11,276

 1983-84  13,653  11,526

 1984-85  13,742  11,112

 सरकार  ने  के  का  रखानों  में  कोककर  कोयले  कौ  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए

 निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :--

 (1)  दामोदर  घाटी  निगम  से  कहा  गया  है  कि  कोल  इंडिया  की  कोयले  की

 शालाओं  आदि को  बिजली  की
 पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित करे

 ।

 (2)  दामोदर  घाटी  निगम/त्रिहार  राज्य  विद्युत  बोर्ड ने  कोल  इंडिया  में
 स्थापित  बिजली

 सप्लाई  करने  वाले  मुख्य  फीडरों  में  रुकावटों को  कम  करने  की  दिशा में  विशेष  उपाय

 किए  हैं  ।

 (3)  रेलवे  से  कहा  गया  है  कि  कोयल ेके  परिवहन के  लिए  पर्याप्त  वैगनों  की
 व्यवस्था

 की

 जन
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 (4)  आन्तरिक  स्रोतों  से  कोककर  कोयले  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  को  पर्याप्त

 मात्रा  में  कोककर  कोयला  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  ।

 विज्लेय  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  बढ़िया  क्वालिटी  के  आदानों  की  पर्थाप्त  मात्रा

 में  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  मालिक-मजदूर  सम्बन्ध  मैत्रीपूर्ण  बनाने  तथा
 इस्पात  क्षेत्र  में  कायं  का  एक  नया  माहौल  प्रौद्योगिकीय  प्राचालों  के  बेहतर  रख-रखाव
 तथा  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  1985  के  दौरान

 के  सबंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  पिछल्ले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के

 उत्पादन  से  17  प्रतिशत  अधिक  रहा

 राष्ट्रीयकृत  बकों  द्वारा  विज्ञापन  दिये  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 1898.  श्री  मल  चन्द  डागा  :  कया  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 कक

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  विज्ञापन  दिये  जाने  पर  1984  में

 प्रतिबन्ध  लगाया  गया
 था  और  समय-समय  पर  उक्त  प्रतिबन्धों  को  बढ़ाया  जाता

 यदि  तो  1984  से  1985  तथा  1985  से

 1985  तक  की  अवधि  में  उक्त  बैंकों  के  व्यय  में  इस  कारण  हुई  बचत  का  ब्योरा  क्या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  प्रतिबन्ध  में  अब  ढील  दे  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  का  रण

 (2)  क्या  इस  प्रतिबन्ध  से  बैंकों  के  कार्यकरण  पर  प्रभाव  पड़ता  और

 विज्ञापनों  पर  इस  व्यय  के  दुरुपयोग  अथवा  अवांछित  उपयोग  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम

 उठाइ  गए  हैं  ?

 विश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  जनादंन  :  हां  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  सरकारो  क्षेत्र  के  सभो  बैंकों  का  जन  सम्पर्क  आदि
 पर  1984  में  3.13  करोड़  रुपया  खर्च  हुआ  जबकि  1983  में  यह  राशि  8.79  करोड़  रुपये
 1985  के  दोरान  बैंकों  द्वारा  किये  गये  खर्चे  से  संबंधित  सूचना  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 और  इस  संबंध  में  कुछ  ढील  दी  गई  है  ताकि  बैंक  ग्राहकों  को  शिक्षित  करने  और
 जनता  तक  उन  उपायों  की  जानकारी  पहुंचने  के  लिए  सीमित  प्रचार  अभियान  चला  सकें जो  बैंक  ग्राहक
 सैवा  में  सुधार  करने  के  लिए  कर  रहे  बैंकों  को  1985  1985  की  बाकी  अवधि  के  लिए
 1983  की  अपनो  प्रचार  बजट  व्यवस्था  का  15  प्रतिशत  तक  उपयोग  करने  की  छूट  दे  दी  गई
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 सरकार  यह  नहीं  समझती  फि  प्रतिबन्ध  का  बैंकों  के  कार्यकरण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता

 सरकार ने  बैंकों  पर  इस  बात  का  जोर  दिया  है  कि  प्रचार  का  समूचा  लक्ष्य  बैंकों  की

 ग्राहक  सेवा  में  सुधार  करने  की  दिशा  में  होना  चाहिए  ।

 चीफ  फार  प्राइज  फ्रोज  टू  पेष  डिमांडਂ  शीघंक  से  प्रकाशित  समाचार

 1899.  श्री  मूल  चन्द  क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  18  1981  के  टाइम्सਂ  में  चीफ  फार
 प्राइज  फ्रीज  ट्‌  पेप  डिमांडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  दो  क्‍या  गत  पांच  वर्षों  में  इस्पात  की  मांग  स्थिर  रही  है  और  सभी  देशों  की

 तुलना  में  प्रति  व्यक्ति  इस्पात  की  खपत  न्यूनतम  रही  जबकि  गत  कुछ  वर्षों
 के दौरान  अनेक  बार  मूल्य

 वृद्धि  होती  रही  और

 सरकार  द्वारा
 इस्पात

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  तथा  उनके  मूल्य  में  स्थिरता  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  भ्रौर  खान  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चस््र  :  हां  ।

 मुख्य  उत्पादकों  की  संयुक्त  संयंत्र  समिति  ने  पिछले  पांच  वर्षों  क ेदौरान  इस्पाज़  की  मांग

 के  बारे  में  अनुमान  लगाया  जो  इस  प्रकार  है  :  --

 यष॑  सांग  ।
 ,

 1980-81  102

 1981-82  2  105

 1982-83  2-83  98

 1983-84  3-84  99

 1984-85  5  90

 भारत  में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  17  किलोग्राम  ह ैऔर  यह  खपत  सब  देशों  की  खपत

 की  तुलना  में  न्यूनतम  नहीं  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  मुख्य  उत्पादकों  के  लिए  मूल्य  प्राप्ति  में  7

 बार  वृद्धि की  गई
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 —  _  -  विशवननीकीी  ----

 उत्पादन  संयंत्र  की  उपयुक्त  क्वालिटी  के  आदानों  और  बिजली  की  पर्याप्त
 उपलब्धि  और  बाजार  की  आवश्यकताओं  जैसे  विभिन्न  कारकों  पर  निर्भर  करता  उपयुक्त  क्वालिटी

 के  आदानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ताकि
 खाने  अपने-अपने  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सकें  ।  मालिक-मजदूर  संबंधों  को  सौहादंपूर्ण  बनाए  कार्ये
 का  नया  माहौल  प्रौद्योगिकीय  प्राचलों  का  पालन  बेहतर  रख-रखाव  और  उत्पादिता  में

 वद्धि  करने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  दीर्घावधि  उपाय  के  रूप  वर्तमान  कारखानों  का
 प्रौद्योगिफीय  उन्‍तयन  करके  ओर  नये  इस्पात  कारखाने  लगाकर  देश  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  भी  वृद्धि
 की

 मूल्य  आदानों  की  मज्री  और  शुल्कों  और  करों  जैसे  विभिन्‍न
 कारकों  पर  निर्भर  करता  उत्पादन  की  लागत  पर  काब्‌  पाने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  उत्पादन
 ओर  उत्पादिता  में  वृद्धि  क्षमताओं  का  बेहतर  उपयोग  बेहतर  प्रौद्योगिकीय

 ऊर्जा  के  उपयोग  में  बचत  और  श्रम  लागतों  पर  काबू  पाकर  उत्पादन  लागत  पर  नियन्त्रण  किए  जाने  की
 आशा  प्रौद्योगिकीय  बेहतर  रख-रखाव  और  संयंत्र  को  अड़चनों  को  दूर  करके  सातवीं
 योजना  में  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  किया  जाएगा  ।

 कपास  का  झायात  तथा  इसका  स्वदेशी  बाजार  में  प्रभाव

 1900.  श्री  बी०  शोमनादड्रोश्वर  कया  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  मौसम  के  दो  रान  कितनी  कपास  का  आयात  किया  गया  तथा  इस  कपास  का  कपड़ा
 मिलों  को  किये  गये  वितरण  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  कपास  के  आयात  से  स्वदेशी  बाजार  में  कपास  मूल्यों  में  मिरावट  आई

 और  ग्र

 सरकार  द्वारा  इस  मौसम  में  विभिन्‍न  प्रकार  को  कपास  का  उत्पादों  को  लाभकारी

 मूल्य  दिलाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वस्स्र॒  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  प्लालस  भारतीय  रुई  निगम  ने

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  खाते  पर  रुई  की  75,000  गांठों  की  मात्रा  का  आयात  किया  है  ।

 नहीं  ।

 सरकार  द्वारा  कपास  की  विभिन्‍न  किस्मों  की  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  की  घोषणा  कर

 दी  गई  है  और  भारतीय  रुई  निगम  को  निर्देश  किए  गए  हैं  कि  वे  जब  कभी  कीमतें  समर्थन  स्तर से  नीचे

 आने  लगें  तब  कीमत  समर्थन  कार्य  सरकार  ने  चालू  रुई  सीजन  क॑  दोरान  निर्यात  हेतु  काफी  मात्रा
 भी  रिलीज  फी
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 वेयक्तिक कराधान के बारे में उच्च स्तरोय  ऱ़

 वेयक्तिक  कराधान  क॑  बारे में  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  करने  का  निर्णय

 1901.  श्री  बी०  शँ  ||  मनाद्री  श्वर  राव
 /

 :  क्‍या  बिक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  मानिक  रंडडी  है

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  वेयक्तिक  कराघान  के  ढਂ  चे  में  सुधार  करने  के  प्रश्न  पर  विचार
 करने  के  लिए  हाल  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  समिति  के  निदेश  पद  क्या  और

 समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  और  उनकी  संख्या  कितनी  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनाब न  :  सरकार  ने  व्यष्टियों  ओर
 अन्य  गैर-निगमित  निकायों  के  प्रगामी  कराधान  के  लिए  व्यय  को  पूर्ण  रूप  से  या  आंशिक  रूप  से  आधार

 -  बनाने  की  वांछनीयता  का  अध्ययन  करने  और  व्यय  पर  कर  लगाने  के  प्रभाव  की  जांच  करने  के  लिए
 एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 समिति  के  विचारणीय  विषय  इस  प्रकार  होंगे  :

 (1)  राजस्व  की  विवशता  तथा  प्रशासन  और  अनुपालन  की  ध्ुविधा  को  ध्यान में  रखते

 व्यष्टियों  तथा  अन्य  गै  र-निगमित  निकायों  के  प्रगामी  कराधान  के  लिए  ब्यय  को  पूर्ण
 रूप  से  या  आंशिक  रूप  से  आधार  बनाने  की  वांछनीयता  का  अध्ययन

 (ii)  आयकर  प्रणाली  में  इस  प्रकार  के  सुधार  के  प्रभावों  उसके  सभी  पहलुओं  विशेष
 रूप  से  निगमित  क्षेत्र  के कराधान  के  सम्बन्ध  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कर  संगतीकरण  की

 समस्याओं  की  जांच  करना  ;

 (iii)  बचतों  को  शामिल  नहीं  करने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  यदि  आयकर  आधार  का

 सुधार  वांछनीय  तथा  व्यवहायं  समझा  तो  संक्रमणकालीन  समस्याओं  के  संभावित

 स्वरूप  और  परिमाण  का  जायजा  लेना  तथा  उसका  हल

 (५)  सम्बन्धित  मामलों  की  जांच  करना  ।

 समिति  में  छः  सदस्य  होंगे  जिनके  नाम  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.  डा०  राजा  जे०  चेल्थ्या  न  अध्यक्ष

 2.  श्री  सी०  के०  तिक्‍्क्‌  --.  सदस्य

 3.  ड़ा०  अमरेश  बागची  त  सदस्य
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 4.  प्रो०  पुलिन  नायक  सदस्य

 5.  श्री  पी०  ए०  नैयर  सदस्य

 6.  श्री  आर०  एन०  बारा  न  सदस्य-सचिव

 खाद्यान्नों  के  निर्यात  हेतु  श्रोपन  जनरल  लाइसेंस  जारी  करने  के
 सम्बन्ध  में  राज्यों  के  ग्रावेदन

 1902.  कुमारी  पुष्पा  देवी  *  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  खाद्याग्नों  के  निर्यात  हेतु  ओपन

 जनरल  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  के  बारे  में  किए  गए  आवेदनों  पर  विचार  करने  का

 यदि  तो  आज  की  तारीख  तक  किन-किन  राज्यों  ने  ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  लिए
 आवेदन  किया  और

 कया  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  ऐसा  कोई
 ओपन  लाइसेंस  जारी  किया  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 थाणिज्य  मन्त्रो  पग्रश्युंत  :  से  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  खाद्यान्‍नों के
 निर्यात  हेतु  खुले  सामान्य  लाइसेंसों  क ेलिए  अनुमति  हेतु  कोई  आवेदन  नहीं  किया  गया  है  ।  खुले  सामान्य

 _

 लाइसेंस  के  अन्तगंत  आने  वाले  अनुमत  निर्यात  सभी  श्रेणियों  के  निर्यातकों  जिनसें  राज्य  सरकारें
 ॒रथा  साथ  ही  निजी  व्यापार  भी  शामिल  को  कवर  कर  लेते  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 बासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  तथा  लदान  निरीक्षण  के  खुले
 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के
 अन्तर्गत  जो  के  निर्यात  की  भी  अनुमति  थी  ।

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  प्रतिकूल  व्यापार  शेष

 1904.  श्री  बो०  बी०  देसाई  :  क्या  वस्त्र  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  कुछ  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  लगभग  5000  करोड़  का  व्यापार  असन्तुलन  रहा

 क्या  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भुगतान  शेष  की  स्थिति  में
 कदम  उठाये  गए

 ,  सुधार के  लिए  कोई  कदम
 उठाये  गए

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  34,7000  करोड़ रु०  या  प्रतिवर्ष  औसतन
 लगभग  7000  करोड़  रु०  का  व्यापार  असन्तुलन  रहने  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  कि  सातवीं  पंचवर्षीयवधि  के  दौरान  भो  भुगतान
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 शेष  की  स्थिति  लगातार  चिन्ताजनक  बनी  हुई  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपचारी  उपाय  कर  रही  है  ?

 बस्त्र  मन्न्नालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोद  प्रालम  :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 भारत  का  व्यापार  घाटा  शेष  हर  वर्ष  लगभग  5,500  करोड़  रु०

 से  सातवीं  पंचवर्षीय  की  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 व्यापार  घाटे  शेष  का  अनुमान  34,700  करोड़  रु०  का  है  (1984-85  की  कीमतों  जिसका

 प्राय  होगा  6,940  करोड़  रु०  की  वाषिक  औध्षत  |  रियायती  सहायता  प्रवाह  में  विदेशी  ऋण  की

 कठिन  आदि का  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  हमारी  भुगतान  शेष  स्थिति  पर  कुछ
 भार  पड़  सकता  सरकार  देश  की  भुगतान  शेष  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  ठोस  प्रयास  करती

 रही

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  मिलों  का  लाभ  बढ़ाने  के लिए  कदम

 1905.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  1985  की  अवधि की  प्रथम तिमाही में

 मुखी  सुधार  का  दावा  किया
 *

 यदि  तो  क्या  उनके  अनुसार  वर्ष  1984-85  में  मात्र  ।8  मिलों  क ेसकल  लाभ की

 तुलना  में  अगस्त  में  50  मिलों  में  सकल  लाभ  हुआ

 यदि  तो  क्या  वर्ष  1984-85 5  के  एक  महीने  में  हुई  7.7  करोड़  रुपए  की  औसत  हानि
 1985  में  कम  होकर  1.35  करोड़  रुपये  रह  गई  है

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 क्या  राष्ट्रीय  वस्त्र  निग्रम  द्वारा  इसमें  और  सुधार  के
 लिए  ठोस  कदम  उठाए

 अस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुर्शोद  झालम  1985  की  अवधि

 के  दौरान  एन०  टी०  सी०  ने  उपयोग  उत्पादकता  और  लाभ  की  दृष्टि  से  अपने  कार्य-निष्पादन  में  सुधार

 किया  1984-85  की  औसत  हानियों  की  तुलना  में  अप्रैल-जून  1985  के  लिए  सकल  हानि  राष्ट्रीय

 छत  मिलों के  संबंध  में  5.79  करोड़  रु०  प्रतिमाह  तथा  प्रतिबन्धित  मिलों  के  संबंध में  1.07  करोड़  रु०

 प्रति  माह कम  हो
 '

 1985  में  52  मिलों  को  सकल  लाभ  हुए  जबकि  वर्ष  1984-85  के

 21  मिज्ञों  को  ही  सकल  लाभ  हुए
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 1985  में  राष्ट्रीयकृत  मिलों  की  ओसत  मासिक  सकल  हानियां  घठकर

 2.64  करोड़  हो  गई  है  जबकि  वर्ष  1984-85  के  दौरान  ये  7.99  करोड़ रु०  की  जहां तक
 प्रतिबन्धित मिलों  का

 संबंध  85  में  औसत  मासिक  सकल  हानियां  घटकर  1.7  करोड़ रु०

 रह  गई  है  जबकि  वर्ष  1984-85  5  में  यह  2.11  करोड़  रु०  की  थी  ।

 एन०  टी०  सी०  अपनी  हानियां  रुई-कीमतों  में  बेहतर  प्रबन्ध  उत्पाद
 कामगारों  के  आधिक्य  में  कमी  और  सुधरी  काय॑  प्रणाली  के  फलस्वरूए  कम  करने  में

 सक्षम  रहा

 एन०  टी०  सी०  के  अधीन  मिलों  के  नि८्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  सीमित  संसाधनों

 के  भीतर  किए  गए/किए  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :---

 (1)  विभिन्‍न  उपलब्ध  माध्यमों  से  रई  की  समय  पर  वसूली  के  लिए  व्यवस्था  की  जा  रही

 (2)  नकद  ह  नियों  की  पूर्ति  के  लिए  कार्यंशील  पूंजी  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  गई

 (3)  विद्युत
 की  कमी  दूर  करने  के  लिए  स्वजनित्र  क्षमता  की  व्यवस्था  की  गई

 (4)  सीमित  संसाधनों  के  सर्वोत्तम  उपयोग  के  लिए  परिणाम-अभिमुख  लाभों  के  लिए
 चयनात्मक  आघधुनिकीक  रण  कार्यक्रम  अपनाए  गए  हैं

 (  5)  सभी  स्तरों  पर  उत्पादन-लागत  में
 कमी

 लाने  के  लिए  लागत  नियन्त्रण  पद्धतियां  आरंभ
 की  गई

 (6)  गैर-प्रचालक  संबंधी  प्रशासनिक  खर्चों  में  कमी  लाने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  और

 (7)  अधिक  उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रबन्ध  योजना  में  बुनकर  सहभागिता  योजना हा
 प्रोत्साहित  की  जा  रही  है  :

 रूस  को  वस्त्र  प्रौद्योगिको  लागू  करना

 1906.  शी  बी०  वी०  देसाई  :  कया  अस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रूस  की  आधुनिकतम  वस्त्र  प्रौद्योगिकी  पहली  बार  भारत  में  आई

 क्‍या  अभी  तक  भारतीय  कपड़ा  मिल  पूर्णतया  इटली  और  पश्चिम
 जमेनी  द्वारा  दी  गई  प्रौद्योगिकी  पर  निभंर

 रूसी  प्रौद्योगिकी  अन्य  देशों  की  प्रौद्योगिकी  से  किस  प्रकार  भिन्‍न  और

 यदि  तो  इस  नई  वस्त्र  प्रौद्योगिकी से  भारत  में  हथकरधा  उद्योग  के  कार्य  निष्पादन
 में  कितना  सुधार हुआ  है  ?
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 नी

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  श्रालम  :  सोवियत  संघ  से
 पहले  भी  वस्त्र  मशीनें  आयात  की  जा  रही

 वस्त्र  मशीनें
 अन्य  देशों  से  भी आयात  की  जाती  रही

 इस  स्थिति  में  विशिष्ट  तुलना  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  इस  प्रौद्योगिकी  को  अभी  तक
 बड़े  पैमाने पर  नहीं  अपनाया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  को  भारत  स्थित  हथकरा  क्षेत्र  को  ऐसी  प्रौद्योगिकी  के किसी
 पत्र  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात

 1907.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  त्रित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  वर्षानुवर्ष  अपना  निर्यात  बढ़ाने  के उस
 वायदे  को  पूरा  करने  में  असफल  रही  है  जो  उसने  51  प्रतिशत  विदेशी  पूंजी  रखने  की  अनुमति  मिलने
 पर  किया  और

 यदि  तो  1982  से  लेकर  अब  तक  इसके  अपने  उत्पादों  और  अन्य  उत्पादों  के  निर्यात
 की  मात्रा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्न्नालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  और  हिन्दुस्तान  लीवर
 लिमिटेड  को  5।  प्रतिशत  अनिवासी  शेयरधारिता  बनाए  रखने  की  अनुमति  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 इस  शर्तं  पर  दी  गई  थी  कि  कम्पनी  अपने  द्वारा  निर्भित  वस्तुओं  के  निर्यात  के  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  अजित
 ओर  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  निर्यात  की  कारखाना  निकलती  लागत  शुल्क  को

 यदि  कुछ  हो  तो  )  सम्बद्ध  वर्ष  के दोरान  इसके  कुल  उत्पादन  की  कारखाना  निकलती  कीमत
 को  घटाकर---यदि  कुछ  के  10  प्रतिशत  मात्रा  से  कम  नहीं  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  जानकारी  से  पता  चलेगा  कि  कम्पनी  ने  वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  दौरान
 निर्यात  सम्बन्धी  इस  दायित्व  का  निवंहन  किया  कम्पनी  ने  वर्ष  1982,  वर्ष  1983  तथा  वर्ष  1984

 के  दोरान  1290  लाख  336  लाख  रुपए  और  974  लाख  रुपए  के  मूल्य  के  अन्यों  द्वारा
 विनिमित  उत्पादों  का  निर्यात  किया  है  !

 विव  रण

 वर्ष
 ....

 कम्पनी  के  कुल  उत्पादन  अपने  उत्पादन  में  से  नि्यावत  भ्रतिशतता

 की  कारखाना  निकलती  किए  गए  उत्पादकों  की

 लाग  कारखाना  निकलती
 लागत

 et  नमक  नम  की  नम  नमन  नमन  कान  कक  नमन  3  न  न  न  न  नननीनीनतओओहखਂ  -  औ  |&ी  नीਂ  5ब,अ:दक  अल  दीघ७लइघ  सतत  त++०_््_्ज
 37,089.2  4,409.81  10.67

 1984  43,344.28  5,207.51  12.01

 A  43,344.28  A

 नमन भी न्‍व>3लन-ननननननाननमनननननम+
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 बंक  अधिका  रियों  की  शिकायतों  पर  को  गई  कार्यवाही

 1908.  श्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेंक  अधिकारियों  ने  पिछले  चार  महीनों  में  हड़ताल  की  छी  और  अपनी  शिकायतों

 के  बारे  में  प्रदर्शन  भी  किया

 यदि  तो  उनकी  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  उनकी  शिकायतों  को  पूरा  कर  दिया  गया  है  अथवा  उनको  दूर  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  आल  इंडिया
 कंफैडरेशन आफ  बैंक  आ  किससे  आर्गेनाइजेशन  से  सम्बद्ध  अधिकारियों  ने  अपनी  मांगों  को  मनवाने  के

 लिए  13  '985  को  हड़ताल  की  उनकी  मांग  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  वेतन  संशोधन से
 अधिक  वेतन  पाने  आदि  की  मांग  भारतीय  बक  संघ  ने  जो  बेंकों  के  प्रबन्धकों  का  प्रतिनिधित्व

 करता है  अधिकारियों  के  सम्बद्ध  संघों  के  साथ  इन  मांगों  पर  चर्चा  की  थी  और  सरकार  को  एक
 संशोधित  प्रस्ताव  पेश  किया  था  |  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  और  अब  यह  मामला  सौहादंपूर्ण
 ढंग से  सुलझ  गया

 सिले-सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात

 1909.  डा०  क्ृपा  सिन्धु  मोई  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चालू  वर्ष  के  दोरान  सिले-सिलाए  करों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  कितनी  मात्रा

 इस  अवधि  के  दोरान  कितने  मूल्य  के  सिले-सिलाए  वस्त्रों  का  निर्यात  किया  और

 किन  देशों  का  लिले-सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात  किया  गया  और  देश  गार  कितने  मूल्यों
 के  सिले-सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात  किया  गया  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  खुशोंद  श्रालम  ख  )  :  हां  ।

 तथा  अपैरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  दो  गई  जानकारी  के

 का
 1985  की  अवधि  के  दौरान  839  करोड़  रु०  मूल्य  के  20  करोड़  अदद  परिधनों  का  निर्यात

 गया  ।

 1985  के  दौरान  उन  मुख्य  देशों  की  सूची  जिन्हें  परिधान  निर्यात

 183



 8  1907  )  लिखित  उत्तर
 का  काना  पापता  कक.»

 किए  गए  ओर  निर्यात-मूल्य  निम्नोकत  प्रकार  है  :---

 देश  मल्य
 रु०  )

 सं०  रा०  अमरीका  बताने

 ई०  ई०  सी०  सदस्य  देश  255.72

 सोवियत  संघ

 कनाडा  45.68

 जापान  37.99

 स्विटजरलैंड

 स्वीडन

 आस्ट्रेलिया

 अपैरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद )

 भारत  में  उद्योग  स्थापित  करने  वाले  सिगापुर  के  उच्चमो

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सिंगापुर  के  उद्यमियों  को  भारत  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 आमंत्रित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इस  संबंध  में  अपनी  इच्छा  प्रकट  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिज्य  मंत्री  भ्र्जून  :  जी

 जी

 उन्होंने  इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग  तथा  समुद्री  इंजीनियरी  में  रुचि  दर्शायी

 मारतोय  भ्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  के  उच्चोगों  को ऋण

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विल  निगम  ने  गत  वर्ष  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  स्थित  उद्योगों  को ऋण  स्वीकृत  किया  था

 यदि  तो  गत  वर्ष  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  उद्योगों  को  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की
 गई  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  दो  वर्षों  में  स्वीकृत  किए  गए  ऋणों  की  तुलना  में  यह  ऋण  कितना  अधिक  है  ?

 वित्त  मनत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  जनादंन  :  और  जुलाई  1984  से

 जून  1985  की  अवधि  के  दोरान  भारतीय  भौद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०  सी०  ने

 अधिसूचित  पिछड़े  जिलों  |क्षेत्रों  में  लगाई  गई/लगाई  जाने  वाली  216  परियोजनाओं  को  232.58

 करोड़  रुपए  की  ऋण  सहायता  मंजूर  की  यह  राशि  इस  अवधि  के  दौरान  सभी  क्षेत्रों  मे ंभारतीय
 ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  410  परियोजनाओं  को  मंजूर  की  गई  कुल  394.08  करोड़  रुपए  की

 ऋण  सहायता  का  59.0  प्रतिशत  बैठती

 आवश्यक  सचदा  नीचे  दी  गई  है  :--

 1982-83  1983-84  1984-85

 झषिसूचित  पिछड़  जिलों/लक्षेत्रों  की परियोजनाश्रों
 को  मंजर  को  गई  ऋण  सहायता

 परियोजनाओं  की  संख्या  145  187  216

 राशि  139.78  202.15  232.58

 तालों  के  निर्यात में  कमो

 1912.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तालों  के  निर्यात  में  निरन्तर  कमी  हो  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  उपाय  करने

 के  लिए  कोई  उपाय  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 य॑दि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  भ्रजुन  :  जी  गत  कुछ  वर्षो ंमें  तालों  और  पैड  लौकों  के
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 निर्यात  में  गिरावट  आयी  है  जैमाकि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  प्रकट  होती

 वर्ष  निर्यात  रु०

 1981-82 2  56.77

 1982-83  47.53

 1983-84  )  45  00

 1984-85  )  44  50

 से  नकद  मुआवजा  सहायता  जैसे  अन्य  प्रोत्साहन  देने  क ेअलावा  सरकार  ने  तालों

 और  पैड  लौकों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  इन  पर  शुल्क  वापसी  की  दर  बढ़ा  दी

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  द्वारा  बांडों  का जारी  किया  जाना

 1913.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठो  :  क्या वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उप  क्रमों  को  बांड  जारी  करने  की  अनुमति  दी

 गई

 यदि  तो  बांड  जारी  करने  के  क्या  कारण  और

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  डन  बांडों  पर  सम्पत्ति  कर  नहीं  ल  गेग  ? /

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  और  आथिक  विकास  के

 लिए  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  निभाई  गई  भूमिका  और  इसकी  वृद्धि  के  लिए  अतिरिक्त  साधनों  की  व्यवस्था

 करने  की  जरूरत  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  उच्च  प्राथमिकता  प्राप्त  खास  तौर

 दूरसंचार  और  विद्युत  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  चुनें  हुए  उपक्रमों  द्वारा  बांड  जारी  किए  जाने  की  एक
 नई  योजना  शुरू  की  है  ।  इसरे  संबंधित  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  प्रकाशित  किए  जा  चुके  हैं  और  इन  मार्गंदर्शी

 सिद्धांतों  की  प्रतियां  लोक  सभा  के  22  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1048  के  उत्तर  के

 साथ  प्रस्तुत  कर  दी  गई

 इन  बांडों  पर  बिना  किसी  सीमा  के  घन  कर  से  छूट  दी  जाएगी  ।

 मसरो  में  हाउसਂ  का  पयंटन  स्थल  के  रूप  में

 1914.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  संसवोब  कार्य  श्रौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जाजं  एवरेस्ट  ने  मसूरी  में  भूमि  का  सर्वेक्षण  कार्य  करने  के  लिये  वर्ष  1827  में  एक
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 «पार्क  हाउसਂ  का  निर्माण  किया  जो  इस  समय  टूटी  फूटी  हालत  में

 क्‍या  सरकार का  विचार  इस  भवन  का  नत्रीकरण  करने  का  है  और  पर्यटकों  के  लिए

 आकर्षण  का  स्थल  बनाने  का  और

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जायेगी और  यह  स्थान  कब तक  एक
 आकर्षक  पर्यटक  स्थल  बनकर  तंयार  हो  जायेगा  ?

 संसदीय  कार्य  झ्ौर  पयंटन  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :  हां  ।

 )  और  राज्य  सरकार  का  इस  भवन  के  नवी  करण का  प्रस्ताव  ह ैऔर  उसने  1985-86
 के  दोरान  नवीकरण  तथा  पार्क  हाउस  के  विकास  के  लिए  15.50  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया
 राज्य  सरकार  का  23.00  लाख  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  आस-पास

 के  क्षेत्रों  के
 विकास और  सौंदयंकरण  का  एक  अन्य  प्रस्ताव  भी  है  जिसे  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लेने  के  बाद  दों
 चरणों  में  प्रारम्भ  किया  जाना  है  ।

 झस्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  को  ऋण  देने  को  कठोर  शर्तें

 1915.  प्रो०  निर्मेला  कमारी  शकतावत  )
 ५ ५  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  |

 कया यह  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  पु्ननिर्माण  और
 विकास  बैंक  ने  ऋण  देने  की  शर्तें  कठोर  कर  दी  और

 यदि  तो  इसका  भारतीय  आर्थिक  विकास  ५२  कया  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद  न  :  (  नहीं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 सातवों  योजना  के  दो  रान  सस्ते  दामों  पर  कपड़ा  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 1916.  प्रो०  निर्मला  कूमारी  शकतावत  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लोगों को  सस्ते  दामों  पर  अधिक  कपड़ा  उपलब्ध  करान ेके  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दोरान  सरकार  का  क्‍या  अतिरिक्त  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  सिथेटिक  धागे  ओर  मिश्चित  कपड़े  पर  दी  गई

 सहायता  से  उपभोक्ताओं को  लाभ  हुआ
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 क्या  इससे  कपड़ों  के  मूल्यों  मे ंगिरावट  आई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  खुर्शोद  श्रालस  :  सरकार  द्वारा  1985

 में  घोषित  वस्त्र  नीति  में  लोगों  को  उचित  कीमतों  पर  स्वीकार्य  क्वालिटी  के  कपड़े का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  किए  जाने  वाले  विभिन्‍न  उपायों  की  व्यवस्था  इन  उपायों  में  शामिल  हैं  नए  एककों  द्वारा

 क्षमता  सुजन  पर  प्रतिबन्ध  समाप्त  करना  और  वर्तमान  एककों  द्वारा  क्षमता  वस्त्र  उद्योग  का

 मानव-निर्मित  फाइबरों  पर  वित्तीय  लेवी  का  हथकरघों  की

 उत्पादकता  बढ़ाना  और  कन्ट्रोल  का  कपड़ा  हयकरा  क्षेत्र  को  अन्तरित  करना  ।

 से  सरकार  ने  1985  में  कतिपय  मानव-निर्मित  फाइबरों  पर  करों  में  छूट
 की  घोषणा  को  |  इस  छूट  से  कुल  फाइबर  उत्पादकों  द्वारा  अपने  उपभोक्ताओं  को  लाभ  दिए
 गए  इन  करों  में  छूट  का  उपभोक्ताओं  के  लिए  कपड़े  की  कीमतों  पर  पूरा  प्रभाव  बताना  अभी  उचित

 नहीं  है  ।  सामान्य  कीमत  स्थिति  से  गिरावट  की  प्रवृत्ति  का  पता  चलता

 राथ्यों  द्वारा  श्रोवर  ड्राफ्ट  में  कमी

 1917.  प्रो०  निर्मेला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  क्या

 ने  ओवर-ड्राफ्ट  को  कम  करने  के  लिए  अपने  साधनों  का  उपयोग  किया  है  अथवा  उन्होंने  ओव
 ड्राफ्ट  को  कम  करने  के  लिए  विकास  संबंधी  गतिविधियां  बिल्कुल  बंद  कर  दी  जिसका  ग्रामीण  क्षेत्रों

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 बिरा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  केन्द्र  ने  राज्यों  के  ओवरड्राफ्ट  समाप्त
 करने  में  सहायता  करने  के  लिए  28.1.1985  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्यों  के  ओवरड्राफ्ट  के  90

 प्रतिशत  के  बराबर  1628  करोड़  रुपये  के  मध्यावधि  ऋण  दिए  केन्द्र  और  राज्यों  द्वारा  किए
 गए  संसाधनों  के  संयुक्त  मूल्यांकन  के  आधार  पर  सातत्रीं  योजना  और  1985-86  की  वा्िक  योजना
 को  भी  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  यथा-अनुमोदित  योजना  को  पूरी  तरह  से  वित्त  पोषित  किया
 जाता  ओवरडफ्टों  का  सहारा  लिए  बिना  राज्यों  को  अपने  विकास  कार्यो  को  कार्यान्वित
 करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  झेनी  चाहिए  ।

 ]

 हथकररघा/विद्युत  करधा  तथा  कम्पोजिट  मिलों  के  बारे  में  नई
 कपड़ा  नीति  का  कार्यान्वयन

 19  18.  श्री  शरद  विघे  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हथकरघा/व्द्युत  करघा  तथा  कम्पोजिट  मिलों  के  बारे  में  नई  कपड़ा  नौति  में  बताए  गए
 डपायों  को  कार्यान्वित  करने  में  सरकार  ने  कहां  तक  प्रगति  की  और
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 उनमें  से  आश्वासन  दिये  गये  किसी  उपाय  को  कार्यान्बित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुशोंद  प्रालम  :  जून  1985  में  घोषित  वस्त्र
 नीति  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  अभी  तक  संतोषजनक  रही  है  ।  नीति  में  सुझाए  गए  विभिन्‍न  उपाय

 किए  चुके  किए  गए  कतिपय  महत्व

 (1)  मानव  नि्ित  तथा  सूती  वस्त्रों  के  बीच  पूरे  रेशा  लचीलेपन  की  अनुमति  दी  गई

 र्णं  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :

 (2)  ओद्योगिक  विकास  की  समग्र  नीति  के  अन्तगंत  उद्योग  के  कताई  तथा  बुनाई  क्षेत्रों  में

 विद्यमान  क्षमताओं  के  विस्तार  तथा  नई  क्षमताओं  के  सृजन  की  अनुमति  दी  गई

 (3)  कतिपय  मानव  निर्मित  रेशों  पर  राजकोषीय  लेबियों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया
 गया

 (4)  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  ने  देश  में  हयकरघा  बुनकरों  के  लिए  धागे  तथा  अन्य
 अन्तनिविष्ट  साधनों  को  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुछ  डिपा  खोले

 (5)  हथकरघा  बुनकरों  के  अंशदायी  बचत  निध्रि  तथा  वकंशेड  सह-हाउसिंग  योजनाएं
 मंजूर  +  गई

 (6)  शक्ति  चालित  करघों  का  अनिवाय  पंजीकरण  पूरा  करने  के  लिए  कायंवाही  आरम्भ  की

 गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  :

 ह

 दिल्‍ली  हवाई  अ्रड़डे  पर  सीसा  शुल्क  भ्रधिक  रियों  द्वारा

 1919.  श्री  राज  कमार  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिनांक  6  1985  के  टाइम्सਂ  में  छपी  खबर

 के  अनुसार  दिल्‍ली  हवाई  अड॒ड  पर  5  1985  5  को  सी  मा  शः  कक  र्भा  धकारियों  ने  20  कि०्ग्रा०

 ,  मादक  पदार्थ  और  3000  घड़ियां  पकड़ी  थीं  जिनका  मूल्य  लगभग  33  लाख  रुपये

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  की  तस्करी  की  गतिविधियां  रोकने  के  लिए  अन्य  क्या  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद॑न  दिनांक  5-1  1-85  को  सीमा  शुल्क
 दिल्‍ली  के  अधिकारियो  ने  दो  पंकटों  को  रोककर  उनकी  जांच  की  ये  दोनों  पैकेट

 कांग  से  आए  थे  और  इन्हें  काबुल  के  लिए  पोतान्तरित  किया  जाना  जांच  किए  जाने  13.57

 लाख  रुपये  के  मूल्य  की  3392  कलाई  घड़ियों  को  और  सफेद  रंग
 के  20  कि०ग्रा०  पाउडर को  बरामद

 करके  अभिग्रहीत  कर  लिया  प्रारम्भिक  परीक्षण  किए  जाने  पर  यह  पता  चला  कि  उक्त  पाउडर
 एक  ओषध  द्रव्य  है  । €्

 इस  पघििलसिले  अब  चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  है  1

 तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  सीमाशुल्क  विभाग  की  निवारक
 और  गुप्तचर्या  मशीनरी  सामान्वतया  तस्करी  की  गतिविधियों  के  स्ताथ-साथ  तस्क्ररी  के आकषंण  की

 प्रति  भी  सतक  रहती  हैं  ।  तस्करी  के  तौर  तरीकों  और  पकड़े  गए  माल  की  लगातार  समीक्षा

 की  जाती  है  ताकि  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  घनिष्ट  ताल-मेल

 स्थापित  करके  यथापेक्षित  उपयुक्त  उपचा री  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 वस्त॒णा  के

 पक  री  की  गतिविधियों  में  अन्तग्रंस्त  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विभागीय  कारंवाई
 किए  जाने  के  साथ-साथ  न्यायालय  में  मुकदमें  चलाकर  भी  सख्त  कारंवाई  की  जाती  अन्तग्रंस्त

 माल के  जब्त  किए  जाने  और  व्यक्तिगत  जुर्माने  लगाए  जाने  के  उपयुक्त  मामलों  में

 बिदेशी  संरक्षण  और  तस्करी  तिवारण  अधिनियम  के  तहत  निवारक  नजरबं  की  कारंवाई  भी
 की  जाती  है

 वित्तीय  बर्ष  बदलने  के  लिये  योजना  श्रायोग  की  सिफारिश

 20.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  वित्तीय  वर्ष  3  मार्च  के
 स्थान  पर  3]  अक्तूबर  को  समाप्त  होना

 यदि  तो  इसके  कद  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्जालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :

 ओर  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 उत्तर  प्रदेश
 को  झाबंटित  ऋण  झोर  भ्रनुदान  को  राशि

 श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्तरे  29  1985

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  को  3  मार्च  1985  को  समाप्त  हुए  वर्ष  तक  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दोरान  वषंवार  कितनी  धनराशि  का  अनुदान  आबंटित  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  घनराशि  का  ऋण  आबंटित  किया  और

 अनुदान  ओर  ऋण  के  बीच  क्या  अनुपात  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान

 उत्तर  प्रदेश  को दिए  गए  ऋण  ओर  अनुदान  की  राशि  और  उसके  पारस्परिक  अनुपात  को  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 रुपये

 झनुपात

 वर्ष  ऋण  प्रनुदान  ऋण  अनुदान

 1982-83  47248  47660  |  1.0087

 1983-84  55886  55466  1  0.9925

 अनुमान )

 1984-85  54019  58006  1  1.0738

 अनुमान )

 ]

 रेशम  तथा  रेशम  उत्पादों  का  उत्पादन  झौर  निर्यात

 1922.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी
 :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन  स्थानों  पर  रेशम  का  उत्पादन  किया  जा  रहा

 क्या  भारत  उच्च  स्तर  के  रेशम  तथा  रेशम  उत्पादों  का  उत्पादन  करता  है  और  विदेशों
 में  भारतीय  रेशम  की  बहुत  मांग  ओर

 दिदेशों में  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्पदन  में  वृद्धि करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या

 कदम  उठाए  हैं  ?
 ह

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  खुशोंद  प्रालम  :  रेशम  कीट  पालन  तथा
 रैश्षम  का  उत्पादन  हरियाणा  तथा  गोवा  को  छोड़कर  अधिकांश  सभी  राज्यों  में  होता
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 विश्व  में  रेशम  उत्पादक  देशों  में  भारत  तीसरा  बड़ा  देश  है  किन्तु  देश  में  उत्पादित  रेशम
 की  क्वालिटी  बहुचक्रीय  है  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  अभी  करना  है  इस  पर

 विदेशी  बाजारों  में  भारतीय  रेशम  तथा  रेशम  उत्पादों  की  अच्छी  मांग  है  और  इनके  निर्यातों में  पर्याप्त

 वृद्धि हुई

 कच्चे  रेशम  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  और  देश  में  उत्पादित  रेशम  तथा  रेशम  माल
 की  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  अन्तर्राज्यीय  टसर  परियोजना  जैसी  गहन  रेशम

 उत्पादन  विकास  मूंगा  बीज  विकास  परियोजना  और  पश्चिमी  बंगाल  में  गहन  रेशम
 त्पादन  विकास  परियोजना  आदि  क्रियान्वित  करता  रहा  क्वालिटी

 में
 सुधार  लाने  के  लिए  उच्च

 क्वालिटी  उत्पाद  के  शहतूती  रेशम-कीट-जातियां  त॑यार  करने  हेतु  अनुसंधान  कार्य  गहन  कर
 दिए  गए  हैं  और  बंगलोर  में  एक  रेशम  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  किया  गया  इसी

 राज्य
 सरकार  भी  उत्पादन  बिकास  हेतु  विभिन्‍न  कार्यक्रम  क्रियान्वित  करती  रही  उच्च

 क्वालिटी  रेशम  पलब्धता  में  वद्धि  से  निर्यातों  में  वृद्धि  होने  की  आशा  है  *

 दिल्‍ली  में  बंक  डकंतियां

 1923,  श्री  विजय  कमार  याद  है|
 श्री  मोहम्मद  महफज  प्रली  खां  |

 घ्रो०  क०  बो०  थामस
 श्रीमती  किशोरी  सिंह  ५  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  ई०  श्रप्यप्प  रेड्डी  |
 श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  |

 श्री  साइमन  तिग्गा  है

 वर्ष  1985  के  आरम्भ  से  अब  तक  दिल्ली  में  महीनेवार  कितनी  बैंक  डकैतियां  हुई  हैं
 ओर  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  धनराशि  अंतरग्ग्रेस्त

 इन  डकैतियों  के  सम्बन्ध  में  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार किया  गया

 क्‍या यह  सच  है  कि  अधिकांश  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  विशेषकर  रिहायशी  कालोनियों  में

 कार्यरत  छोटी  शाख्राओं में  खतरे  की  चेतावनी देने  वाली  कोई
 व्यवस्था  तथा पर्याप्त  सुरक्षा  प्रबंध  नहीं

 और

 यदि  तो  बैंक  डकंतियां  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंको ंमें  भी  खतरे  की  चेतावनी
 देने  वाली  आधुनिक  व्यवस्था  और  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  हेतु  कोई  व्यवस्था  तो  वह्‌
 क्या  है

 ?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  और  दिल्ली  में  सरकारी

 धत्र  कै  वी  हैं  कर्क  [285%  के  दोरान  क्षटी  उक्त  ज़्ट्प़़ाट  क्री  घटनाओं  के  ५॥रे  में  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों और  दिल्‍ली  द्वारा  दी  गई  पचता  वंलरत  विवरण  में  दी  थर्ड  है  /

 और  सरकार  ने  आर्थिक  का  विभाग  के  तत्कालीन  सचिव  की  अध्यक्षता  में  बैंकों  में

 सुरक्षा  व्यवस्था  सम्बन्धी  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  इस  दल  ने  बेंकों  में  वर्तमान  सुरक्षा
 व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  कई  उपायों  की  सिफारिश  की  थी  ।  इस  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट

 सरकारी  क्षेत्रों  के  28  बैंकों  को  भेज  दी  गई  थी  ताकि  वे  इस  दल  की  सिफारिशों  पर  अमल
 शाखाओं  में  पहले  से  अधिक  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  बैक  काय्यंकारी  दल  की  सिफारिशों  में

 बताए  गए  उपायों  पर  विभिन्‍न  चरणों  में  अमल  कर  रहे  सुरक्षा  व्यवस्था  में  हुई  प्रगति  की  बैंकों  के
 बोर्डों  और  मुख्य  कार्यपालकों  द्वारा  समीक्षा  की  जाती  सरकार  ने  7  1985  को  दिल्‍ली
 में  सरकारी  क्षेत्रों  के  बंकों  के  स्थानीय  प्रमुख  अधिकारियों  की  एक  बंठक  बुलाई

 थी  जिसमें  दिल्ली  के
 बैंकों  की  शाखाओं  में  मुरक्षा  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था|  इस  बैठक
 में  नीचे  दिए  परामर्श  को  फिर  से  दोहराया  गया  :

 शाखाओं  के  साप्ताहिक  अवकाश  का  दिन  वह  रखा  जिस  दिन  उस  इलाके  का
 बाजार  बन्द  हो  |

 (2)  प्रत्येक  शाखा  में  एक  सशस्त्र  सुरक्षा  गार्ड  होना  चाहिए  ।

 (3)  बैंक  की  प्रत्येक  शाखा  में  दाखिल  होते  ही  एक  कोलेप्सेबल  गेट  होना  चाहिए  जिसमें

 जंजीर  लगी  हो  और  ताला  हो

 (4)  कंशियरों  के  लिए  जाली  की  एक  कैबिन  होनी  चाहिए  जिसका  ताला  अपने  आप  बन्द
 हो  जाता  हे  ।

 (5)  शाखाओं  में  एक  अलाम॑  की  उचित  व्यवस्था  होनी  चाहिए  और  यह  अलाम॑  कमजोर

 नहीं  बल्कि  ऊंची  आवाज  वाला  होना

 (6)
 बाहिए

 वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  सुरक्षा  उपायों  की  जांच  की  जानी
 चाहिए  ।
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 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दी गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1985  में
 दिल्‍ली  में  हुई  लूटपाट/डकीतियों  की  घटनाएं

 घटनाओं  अंतग्रंस्‍स  ग्रिरफ्तार  किए  गए
 बैंक  का नामा  की  तारीख  व्यक्तियों  की

 संख्या

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  14-3-85  4.19  —

 शाखा )
 ग्रेटर  दिल्‍ली

 दिल्ली  ।

 2.  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  4-3-85  0.45...  -+

 आनन्द  निकेत न
 दिल्ली  ।

 3.  बैंक  आफ  21-5-85  श्न्य
 --

 न्यू  फ्रैंड्स
 नई  दिल्‍ली  ।

 4.  विजया  4-  6-85  शून्य  |

 दिल्‍ली  ।

 5.  न्यू  बैंक  आफ  10-7-85  3.02  _

 मस्जिद

 पंचशील  नई  दिल्‍ली  ।

 6.  बैंक  आफ  21-8-85  4.19

 चितरंजन
 ः

 नई  दिल्‍ली  ।

 7.  इंडियन  4-10-85  5  2.88

 सफदरजंग
 नई  दिल्‍ली  ।
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 ऑनन्‍कीनननालभ  777

 लिमुबाद ]

 भारत  झौर  पश्चिम  जमेनी  के  बोच  सहयोग

 1924.  झी  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  ब्राणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आधिक  नीतियों  में  उदारता  तथा  विदेशी  निवेश  के  प्रति  सरकार  के  व्यावहारिक
 रुख  से  जसन  कम्पनियों  को  भारत  में  अपने  व्यापार  में  बृद्धि  करने  में  प्रोत्साहन  मिला

 यदि  तो  भारत  तथा  पश्चिम  जमंनी  के  बीच  व्यापार  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 दोनों  देशों  के  बीच  किन  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  को  ओर  सुदृढ़  बनाया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  भ्र्जुत  :  से  भारत  जन  संघीय  गणराज्य  व्यापार  जो
 443  करोड़  रुपये  का  था  बढ़कर  1984-85  में  .617  करोड़  रुपये  हो

 हाल  में  भारतीय  उद्यमों  के  साथ  संयुक्त  उद्यमों  सहित  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  और  ओऔद्योगिक

 सहयोग  की  सम्भावनाओं  और  उनके  अवसरों  का  पता  लगाने  के  लिए  जमंन  संघीय  गणराज्य  जैसे  देशों

 ने  काफी  रुचि  दिखाई  है  ।  भारत  और  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  बीच  सहयोग  के  मख्य  क्षेत्रों  में  अब  तक
 मशीनरी  रसाथन  तथा  भेषज  जैसे  उत्पाद  समूह  शामिल

 ग्रामोण  विकास  के  संवर्धन  हेतु  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  हारा  गिरिजन
 बस्ती  के  विकास  का  कार्य  हाथ  में  लेना

 1925.  डा०  के०  जी०  भ्रदियोडी  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  राष्ट्रीयकृत  ग्रामीण  विकास  के  संवर्धन  हेतु  ग्रिरिजन  बस्तियों  क ेविकास  का  कार्ये
 अपने  हाथ  में  लेते  और

 यदि  तो  गिरिजनों  को  दी  गई  सहायता  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उन्हें दिए  गए
 ऋण  पर  ब्याज  की  दर  कया  है  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  बस्तियों  के  बिंकास
 का  काये  हाथ  में  लिया  गया  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजवं  बेंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  द्वारा  गिरिजन  बस्तियां  अंगीकार  किये  जाने  के  बारे  में  उसे  कोई

 कारी  नहीं  वाणिज्यिक  बैंकों  की  ग्राम  अंगीकरण  योजना  अंगीकृत  ग्रामों  का  गहन  कित्त
 के  लिए  इस  योजना  के  अन्तर्गत  गिरिजन  बहुसंख्यक  बस्तियों  का  गहन  वित्तपोषण  भर्भ भी  आ  जाता

 षण  करने

 विभेदी  ब्याज  दर  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आदि  विशिष्ट  योजनाओं
 के  अन्तगंत भी  सहायता  प्राप्त  कर  सकते  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तर्गत

 ब्याज  की  दर  4
 शत  वार्षिक है  ।  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  यद्यपि  सामान्य दर  10 प्रतिशत
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 कया  —

 लेकिन  विभेदी  ब्याज दर  योजना  के  अन्तगंत  सहायता  के  पात्र  हिताधिकारियों से  विभेदी  ब्याज  दर
 की  योजना  के  अनुसार  4  प्रतिशत  वाधिक  की  दर  से  ब्याज  लिया  जाता  बैंकों  न ेसमाज क॑  कमजोर

 वर्गों  को  अधिकाधिक  ऋण  देने  के  प्रयोजन  से  जो  कुछ  उपाय  किये  हैं  वे  ये  हैं  :  अःवेदन  पत्रों के  फार्म

 सरल  बना  दिए  गए  माजंन  और  जमानत  की  अपेक्षाओं  को  उदार  बना  दिया  गया  ऋण  देने

 के  बाद  उन्हें  म  गंदर्शन  प्रदान  किया  जाता  बैंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया

 है  कि  उनके कुल  बकाया  अग्रिमों  का  10  प्रतिशत  हिस्सा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिया  जाना

 क्ोम  प्रयस्क  पर  निर्यात  शुल्क  हटाने  का  प्रस्ताव

 1926.  श्री  राघाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  क्षेत्रों  से  क्रोम  अयस्क  निर्यात  शुल्क  हटाने  तक  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  -

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  के  नाम  कया  हैं  जिनसे  ऐसे  प्रस्ताव  मिले  और

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्री  भ्र्जून  :
 से  17  1985  से  क्रोम  अयस्क  और

 सांद्रण  पर  निर्यात  शुल्व  समाप्त  कर  दिया  गया  क्रोम  अयस्क  पर  निर्यात  शुल्क  समाप्त  करने
 के  सम्बन्ध  में  किसो  क्षेत्र  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  का  और  उस  पर  सरकार  द्वारा  कोई  प्रतिक्रिया  करने  का

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाड़ी  के  देशों  को  हस्तशिल्प  कालोनों  झौर  जवाह  रात  का  निर्यात

 1927.  श्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  खाड़ी  के  देशों  को
 हृस्‍्तशिल्प  जवाहरात  आदि  का  निर्यात

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों
 के  देश-वार  कितने  मूल्य  का  ऐसा

 निर्यात  किया  गया  और  उनका  मद-वार  ब्यौरा  कया  और

 इन  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  तथा  निर्यात  की  मदों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
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 भा  रहे  हैं  तथा  निर्यातकों  को  यदि  कोई  विशेष  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  खुशोंद  भ्रालम  :  जो

 1982-83  2-8  3  तक  उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  पर  तैयार  किए  गए  विवरण---एक  ओऔर
 विविरण--.-दो  संलग्न

 खाड़ी  देशों  को  निर्यात  करने  वाले  निर्यातकों  को  कोई  विशेष  प्रोत्साहन  महीं  दिए  भाते

 इन  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :--

 (i)  हाथ  से  बुने  गए  कालीनों  सहित  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  लिए  सम्भाव्य  बाजार  का
 पता  लगाने  के  लिए  1982  के  दौरान  एक  बिक्री-सह-अध्ययन  दल  ने  सऊदी

 बहरीन  ओर  दुबई  का  दोरा

 (४)  1984  के  दोरान  दोहा  में  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  की  एक  विशेष  प्रदर्शनी

 हस्तशिल्प  वस्तुओं  की  दूसरी  प्रदर्शनी  1985  में  कुबत  में  इन
 प्रदर्शनियों में  रेशम  के  तथा  जरी  को  भी  प्रदर्शित  किया  गया  और

 बेचा

 (iii)  गत  तीन  वर्षों  में  आबूधाबी  में  स्वर्ण  आभूषण  प्रदर्शनियां  की
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 देशीय  पर्यटकों  को  भ्रावश्यकताझों  को  पूरा  करने  के  लिए  मध्यम  दर्ज  के  होटलों  का
 निर्माण  करने  हेतु  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन

 1928.  श्री  बी०  एस  ०  विजय  राघधवन  :  कया  संसदीय  कार्य  तथा  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 वया  सरकार  की  ऐसी  कोई  योजना  है  जिसके  अन्तगंत  देशी  पर्यटकों  की  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  मध्यम  दर्जे  के  होटलों  का  निर्माण  करने  हेतु  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता
 और

 यदि  तो  योजना  का  पूरा  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 संसदीय  कार्य  झौर  पयंटन  मनत्रो  एच७  के०  एल०  :  पर्यटन  विभाग  के  पास

 पर्यटकों  के  लिए  उपयोगिता  की  दृष्टि  से  होटल  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  करने  की  एक  स्कीम

 अनुमोदित  होटल  जिनमें  स्वदेशी  पयंटकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  सम्बन्धी  वे

 परियोजनाएं  शामिल  हैं  जिसकी  मीडियम  होटल  के  रूप  में  आयोजना  की  जाती  वित्तीय  संस्थानों  से

 टमें-बेसिस  पर  रियायती  दरों  पर  ब्याज  सहित  उन  विभिन्‍न  प्रोत्साहनों की  पात्र  होती  हैं  जो होटल
 उद्योग  के  लिए  उपलब्ध  होते  हैं  ।

 अनुमोदित  होटलों  को  उपलब्ध  प्रौत्साहनों  के  ब्यौरे  दर्शाना  वाला  एक  विवरण

 संलग्न्‌है  ।

 विवरण

 ()  टेक्स  हालीडे  :  धारा  80-1  के  31-3-1981  के  बाद और  1-4-1990  से

 पहले  खोले  गए  अनुमोदित  होटलों  के  मामले  भारतीय  कम्पनी  को  ह्लोटल  व्यवसाय
 से  अजित  लाभ  और  फायदों  पर  आठ  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  आय-कर  से  25  प्रतिशत

 छूट  पहले  यह  रियायत  केवल  1-4-1985  तक  के  लिए  थी  लेकिन  अब  इसकी
 अवधि  बढ़ा  कर  1-4-1990  तक  कर  दी  गई

 (1)  प्रारस्मिक  मूल्य  हास  :  घारा  32  (1)  (५)  के  अनुमोदित  होटल  चलाने
 वाली  एक  कम्पनी  को  कर-योग्य  लाभ  की  संगणना  करते  समय  एक  होटल  भवन  की
 वास्तविक  लागत  के  25  प्रतिशत  की  दर  पर  प्रारम्भिक  मूल्य  ह्ास  घटाने  की
 मति

 (iii)  प्रतिरिक्त  मूल्य  छास
 :  आय-कर  नियम  1962  के  में  खंड  [  के

 की  मद  (111)  के  एक  भारतीय  कम्पनी  द्वारा एक  अनुमोदित  होटल
 में  लगाए  गए  यंत्र  ओर  संयंत्र  के  मामले  में  सामान्य  भत्ते  क ेआधे  के  बराबर  राशि  घटाने

 हु  की  अनुमति
 |
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 (iv)  उच्चतर  मूल्य  ह्वास  :  होटल  के  फर्नीचर  और  जुड़नार  के  सम्बन्ध  आय-कर
 1962 के  के  के  उप-खंडन-ा में

 मद
 (2)  के  अधीन  10  प्रतिशत की

 सामान्य  दर  के  मुकाबले  मूल्य  ह्वास  की  15  प्रांतिशत  उच्चतर  दर  पर  व्यवस्था  की

 गई

 (५)  पिछड़  क्षेत्रों  में  स्थापित  होटल
 :  आय-%र  अधिनियम  की  एच०  के

 विनिदिष्ट  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  होटल  के  व्यवसाय  से  होने  वाले  लाभों  और
 फायदों  के  20  प्रतिशत  को  10  वर्ष  की  अवधि  तक  कुछ  खास  शर्तों  के  अधीन  कर-योग्य
 आय  में  से  कम  कर  लेने  की  व्यवस्था  है  ।

 (५)  पिछड़े  जिलोंक्षेत्रों  मे ंस्थापित  उद्योगों  को  केन्द्रीय  इमदाद  :  1-1-1977  से
 दिष्ट  पिछड़े  जिलों  क्षेत्रों  में  स्थापित  होटल  सेन्ट्रल  आउटराइट  ग्रांट  और  सब्सिडी  स्कीम
 1971  के  तहत  केन्द्रीय  निवेश  इमदाद  की  मंजूरी  के  पात्र

 संस्थामत  ऋण  :  अनमोदित  होटल  परियोजनाएं  भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम

 एफ०  सी०  और  अन्य  सावंजनिक  वित्तीय  संस्थानों  स ेऋण  की  मंजूरी
 के  पात्र  इस  ऋण  पर  1  प्रतिशत  की  ब्याज-इमदाद  दी  जाती

 बिदेश्ञी  मुद्रा  प्रोत्साहन  कोटा  :  अनुमोदित  होटल  विदेशी  मुद्रा  प्रोत्साहन  कोटे  के  पात्र
 हैं  जिसका  निर्धारण  उनकी  प्रत्यक्ष  विदेशी  मुद्रा  आय  के  10  प्रतिशत  की  दर  से  किया
 जाता  यह  कोटा  सम्बन्धित  होटलों  को  अनिवायं  मदों  के  विदेशों  के
 नात्मक  प्रचार  और  विज्ञापन  आदि  के  लिए  उपलब्ध  कराया  जाता

 (४५)  टेलीफोन/टैलेक्स  एल०  पी०  जी०  आदि  का  आबंटन  करने के
 लिए  प्राथमिकता  से  विचार  किया  जाता  है  ।

 (»)  इसके  होटल  गैर-रिहायशी  भारतीयों  द्वारा  प्रवतंक  कम्पनियों  की  इक्विटी

 पूंजी  में  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  के  अधीन  पूंजी-निवेश के  पात्र

 (xi)  1985  के  बजट  में  प्राइवेट  लिमिटेट  कम्पनियों  को  कुछ  प्रोत्साइन/रियायतें  दी  गई

 चूंकि  होटल  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  के  रूप  में  निगमित्त  होते  उन्हें
 भी  इस  रियायत  का  लाभ  मिलेगा

 भ्राफ  गोल्ड  एण्ड  गोल्ड  झ्रारनामेन्ट्स

 इन  बास्वेਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 1929.  भरी  मानिक  रेड्डी  ह ै/  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 श  एस०  रघुमा  रेड्डी

 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1985  के  प्रेस  जनरलਂ  में  प्रकाशित
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 हुए  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  बम्बई  में  सोने  के  कुछ  व्यापारियों
 के  परिसरों  स े22,61,801  के  मूल्य  का  सोना  और  सोने  के  आभूषण  पढकड़े  गए  जिनमें

 विदेशी  मार्क  वाला  सोना  भी  शामिल

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या

 (7)  क्या  दोषी  व्यक्तियों  के  बिरुद्ध  कोई  कायंवाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  जनादन  :  हां  ।

 स्वर्ण  अधिनियम  तथा  नियमों  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  मामले  में
 सीमा  शुल्क  बम्बई  के  स्वर्ण  नियंत्रण  स्कंध  द्वारा  अचानक  ली  गई  सलाशियों
 के  परिणामस्वरूप  दो  स्वर्ण  व्यापारियों  की  दुकान  तथा  कार्य  चार  स्वर्णकारों  तथा  एक  गेर
 व्यापारी  से  कुल  22,61,80  |  मूल्य  के  11640.000  ग्राम  के  सोने  के  598.000

 ग्राम  शुद्ध  सोना  तथा  विदेशी  मार्क  का  15,000  ग्राम  सोना  बरामद  तथा  जब्त  किया  गया  था  ।

 ओर  जांच  पड़ताल  चल  रही  है  तथा  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम  तथा  नियमों  के
 उपबंधों  के  अन्तगंत  करायंवाही  की

 1930.  प्रो०  चन्द्रभानु  देवी
 :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 डा०  पी०  पल्‍लल  पेरुमन

 क्या
 हाल  के

 वर्षों
 के

 दौरान  तस्करी  की  गतिविधियों में  बहुंत  वृद्धि  हुई

 पिछले  तीन  वर्षों  क॑  दौरान  कितने  मूल्य  का  तस्करी  द्वारा  लाया  गया  माल  पकड़ा

 तस्करी  को  दृढ़ता  ते  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वित्त  मन्तालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  पजारी  ).:  और  सरकार को  प्राप्त

 हुई  रिपोर्टों से  और  पकड़े  गए  माल  के  तोर-सरीकों से  यह  पता  चलता  है  कि  कतिपय  जैसे

 संश्लिष्ट  इलेक्ट्रानिकीय  अनिष्टकर  ओऔषध-द्रव्य  भारतीय/विदेशी  मुद्रा  आदि
 वस्तुएं  लगातार  तस्करी  के  आकंषण  की  केन्द्र  बनी  हुई
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 वर्ष  1982,  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  अभिगृहीत  किए  गए
 निषिद्ध  माल  का  कुल  मुल्य  निम्नोक्त  है  :--

 वर्ष  मूल्य  रु०

 1982  66.39

 1983  89.92

 1984  101.09

 1985  159.13

 तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  सीमा  शुल्क  विभाग  को  निवारक
 तथा  आसूचना  सामान्य  रूप  में  तस्करी  की  गतिविधियों  के  विरुद्ध  और  तस्करी  के  आकर्षण  वाली

 जिन्सों  के  विरुद्ध  सतर्क  बना  रहता  तस्करी  के  तौर-तरीकों  और  पकड़े  गए  माल  की  सतत  समीक्षा

 मेल  स्थापित  करके  यथापेक्षित  समुचित  उपचारी  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 तस्करी  की  गतिविधियों  के  सिलसिले  में  अन्तग्रंस्त  पाये  जाने  वाले  ब्यक्तियों  के  खिलाफ

 गीय  कायेवाही  के  साथ-साथ  न्यायःलयों  में  मुकदमें  चलाकर  सख्त  कार्यवाही  की  जाती  अन्तग्रंस्त

 माल  के  जब्त  किए  जाने  के  अलावा  उचित  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण
 नियम  के  तहत  निबारक  नजरबन्दी  की  काय्यंवाई  भी  की  जाती

 ]

 नाहजो  रिया  झ्ौषथ  निर्माण  एकक  को  स्थापना

 1931.  श्री  राम  मगत  पासवान  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  मैसस  यूनीक  फार्मास्यूटिकल्स  लेबोरेट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड

 जीरिया  में  हुक  औषध  निर्माण  एकक  की  स्यापना  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  सरकार  को  भारत  से  निर्यात  होते  वाले  औषधों  के  नाइजीरिया  में  बनने  से

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  सन्त्री
 श्र्जुन  :  जी  हां  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  हानि  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  में

 माइजी  रिया  को  भारतीय  दवाइयों  के  निर्यात  को  हटाने  की  व्यवस्था  नहीं  थी  ।
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 राज्यों  की  ब्रोवरड्ाफ्ट  स्थिति

 1932.  श्री  टी०  बाल  गौड़

 >  +
 क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  प्रकाझ्  बो०  पाटिल  |

 कया यह
 ₹ः  च  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  ओवरड्रफ्ट लेने  के  संबंध  में  स्थिति  अभी  भी

 संतोषजनक नहीं  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिन्हें  पिछले  वर्ष  अपनी  तात्कालिक
 ताओ  की  पूति  के  लिए  ओव  रड्राफ्ट  लेना  पड़ा  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  21-11-1985,  अन्तिम

 दारीख  जिसके  लिए  सूचना  उपलब्ध  को  कोई  भी  राज्य  ओवरडुफ्ट  में  नहीं

 22  1984  से  21  1985  तक  के  पिछले  एक  वर्ष  के  मेघालय
 ओर  त्रिपुरा  को  सभी  राज्यों  ने भारतीय  रिजव  बेंक  से  ओवरड्शफ्ट  लिया  जम्मू  तथा
 काश्मीर  और  सिक्किम  का  भारतीय  रिजवं  बंक  में  खाता  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  का  विकरद्रीकरण

 1933.  श्रीमती  किशोरो  सिह  :  वया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ॥

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  के  कार्यंकरण  का  विकेन्द्रीकरण  करने  तथा  उन्हें
 परस्पर  प्रतियोगिता  करने  की  अनुमति  देने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  सरकार  इन  मिलों  से  प्रतियोगी  एवं  सक्षम  बनने  की  अपेक्षा  कंसे  करती

 बरत्न  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  प्रालम  :  जबकि  व्यक्तिगत  एककों  को

 बल्क  खरीद/बिक्री  अर्थात्‌  कच्चे  माल  और  मशोनों  की  खरीद  तथा  डी०  जी०  एस०  एण्ड  डी०  तथा
 निर्यात  के  लिए  बिक्री  के  संबंध  में  एकल  परिवार  के  होने  का  लाभ  मिलता  लाभ  केन्द्रों  पर
 जुलती  शक्तियों  के  साथ-साथ  अधिक  उत्तरदायित्व  डाला  जा  रहा  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सस्ता  कपड़ा  तंयार  करने  के  लिए  हथकरघा  क्षेत्र  को  राज  सहायता

 1934.  श्रीमतो  किशो  री  सिह  :  क्या  बस्त्र  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हथकरघा  क्षेत्र  ने  सस्ता  कपड़ा  योजना  के  अन्तर्गत  कपड़ा  तैयार  करना  शुरू  कर
 दिया  और
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 यदि  तो  कब  तक  कितना  कपड़ा  तैयार  किया गया  है  और  हथकरघों  को  राज
 यता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?  .

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  झालम  :  हथऊरघा  क्षेत्र  कपड़े  का

 उत्पादन करता  रहा  है  जिसको  बिक्री  की  मत  पर  1976  से  जनता  कपड़ा  योजना  के  अन्तगंत

 उपदान  दिया  जाता  है
 ।

 आरम्भ  से  लेकर  मार्च  1985  के  अन्त  तक  2050  मिलियन  वर्गंमीटर  का  उत्पादन

 हुआ  |  आरम्भ  से  लेकर  1984-85  तक  दिया  गया  कुल  उपदान  261.13  करोड़  रु०  बैठता

 नारियल  के  तेल  का  भ्रायात

 1935.  श्री  के०  कम्जस्यु  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कुल  कितना  नारियल  का  तेल  आयात  किया

 आयात  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  राशि  खर्च  की

 घरेलू  उत्पादन  से  नारियल  के  तेल  की  कितने  प्रतिशत  मांग  पूरी  और

 घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तथा  नारियल  के  तेल  का  आयात  समाप्त

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  प्र्जुज  :  और  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1982  तथा

 1983  के  दौरान  नारियल  के  ते  न  का  आयात  नहीं  किया  है  !  नारियल  के  तेल  की  स्वदेशी  कीमतों  पर
 दबाव  को  कम  करने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  1984  में  लगभग  12  लाख  रु०  मूल्य
 की  केवल  लगभग  9000  मे०  टन  मात्रा  का  ही  आयात  किया  गया  है  के  तेल  के  सीधे  आयात
 की  अनमति  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  प्रतिपूर्ति/अग्रिम/अग्रदाय  लाइसेंसों  के  आधार  पर  दी  जाती
 इस  श्रेणी  के  अन्तगंत  आयात  की  मात्रा  नगण्य

 नारियल  के  तेल  की  सम्पूर्ण  मांग  घरेलू  उत्पादन  द्वारा  पूरी  की  जाती  है  सित्राय  इसके  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  एक  बार  के  कार्यक्रम  के  रूप  में  1984  में  लयभग  9,000  मे०  टन
 की  मात्रा  का  आयात  किया  गया  ।  निकट  भविष्य  में  और  नियमित  आधार  पर  कोई  आयात  करने  का

 विचार  नहीं  है  ।

 सरकार  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  उत्पादन  बढ़ा  रही है  जिनमें  रोग-मुक्त  संकर

 पौधों  तथा  अन्य  उच्च  उपज  देने  वाली  किस्मों  दन  तथा  समुन्नत  खेती  पद्धतियों को
 लोक  प्रिय  बनाने  के  रोगग्रस्त  तथा  अनुत्पादक  नारियल  जोतों का  उपजकर्ताओं  को

 वित्तीय  सहायता  आदि-आदि  अन्तग्रंश्त  हैं  ।
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 थोक  मूल्य  सूचकांक में  गिराबट

 श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले छः  महीनों  के  दोरान  थोक
 मूल्य  सूचकांक  में  गिरावट आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 नी €ससब  क्चन्त

 क्‍या  इस  गिरावट  का  खुदरा  मूल्यों  पर  प्रभाव  पड़ा  ओर

 यदि  तो  थोक  बिक्री  मूल्य  सूचकांक  में  की  कमी  का  खुदरा  मूल्यों  पर  प्रभाव
 लाने  हेतु  क्‍या  व्यवस्था  की  जा  रही  है  !

 वित्त  मल्त्रात्रय  में  राज्य  मन्‍त्रो  जनादन  :  ओर  पिछले  महीने  के
 दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  घटबढ़  के  आंकड़ें  नीचे  दिए  गए
 हैं  :--

 प्रन्तिम  सप्ताह  को  सूचकांक

 354.0

 जून  358.0

 जुलाई  365.0

 अगस्त  360.0

 सितम्बर  356.7
 *

 360.2

 357.7

 अनन्तिम

 और  खुढरा  मूल्य  औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से  प्रकट

 होते  जो  कि  मासिक  आधार  पर  तैयार  किया  जाता  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  पर  थोक  मूल्य

 सूचकांक का  प्रभाव  सामान्य  रूप  से  कुछ  समय  के  पश्चात  ही  दृष्टिगोचर  होता  उपभोक्ता  मूल्य  सूच
 काँंक  के  अनुसार  मुद्रास्फीति  की  वा्िक  दर  जो  कि  पोलिस्टर पर उत्पादस शुल्क में को गई कमो का कपास उत्पा दकों पर प्रमाव  में

 6.3 प्रतिशत थी कम होकर में 5 प्रतिशत हो गई । पोलिस्टर पर उत्पादस शुल्क में को गई कमो का कपास उत्पा दकों पर प्रमाव झ्ली पी० कुलस्दईबेलू : क्‍या बस्श्न मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि ; 206
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 क्या  पोलिस्टर  पर  उत्पादन  शुल्क  45  रुपये  प्रति  किलोग्राम  से  घटकर  25  to  प्रति

 किलोग्राम  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  इससे  कपास  उत्पादकों  के  हितों पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं
 और

 क्‍या  उत्पादन  शुल्क  में  की  गई  कमी  के  कपास  उत्पादकों  को  कपास

 उत्पादन  लागत  से  कम  मूल्य  पर  बेचनी  पड़ती  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रों  खुशोंद  झालम  :  पोलिएस्टर  स्टेपल  रेशे  पर

 उत्पाद  शुल्क  28-8-85  से  45  रु०  प्रति  किग्रा०  से  घटाकर  25  र०  प्रति  किग्रा०  कर  दिया  गया

 जी

 लगाया  गया  अनुमान  ठीक  तरह  नहीं  लागू  हो  पाया  ।

 बिक्रो  कर  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 1938.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिक्री  कर  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  को  त्याग  दिया

 है  ओर  वर्तमान  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  एक  सूत्री  कराधान  लाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण  और

 यदि  तो  सरकार  का  एक  सूत्री  कर  प्रणाली  को  कब  कार्यान्वित  करने  का  विचार

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  वर्गों  से  बिक्री  कर

 समाप्त  करने  और  उसके  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाने  की  मांग  की  जाती  रही  चूंकि
 बिक्री  कर  मुख्यतया  राज्य  कराधान  का  विषय  इसलिए  1980  तथा  फिर  1981
 में  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  उसके  बाद
 घियों  और  कागज  और  गत्ता  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  भी  बिक्री-कर  के  स्थान  पर
 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  लगाने  की  योजना  लागू  करने  से  होने  वाले  बित्तीय  प्रभावों  का  अध्ययन  करने

 एवं  यह  देखने  के  लिए  कि  राज्यों  के  वित्तीय  हितों  की  किस  प्रकार  रक्षा  की  जा  सकती  एक  विशेषज्ञ

 समिति  का  गठन  किया  गया  इस  प्रकार  प्रस्ताव  बिक्री  करके  स्थान  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने  का
 न  कि  पांच  जिन्‍सों  पर  बिक्री  कर  समाप्त  करने  श्री  कमलापति  संसद  सदस्य  की

 अध्यक्षता में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  20  जनवरी  1983  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुतको  इस

 रिपोर्ट  जिसमें  समिति  की  सिफारिशें  निहित  29  1983  को  सदन  के  दोनों  पटलों पर
 रखा  गया  2  नवम्बर  1983  को  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  त्रिपाठी  समिति  की  सिफारिशों



 लिखिंत  उत्तर  29  1985

 पर  विचार  कक  कर
 /

 जरेक  ठुल्क  कहें  है  काशिति  27  रा  बिक्री
 करते  स्वात

 एर

 अतिरिक्त  उत्पादन  शल्क  लगाने  की  प्रस्तावित  योजना  पर  सिद्धांततः  अपनी  सहमति  प्रकट  की

 कुछ  मुख्य  मन्त्रियों  ने  बताया  कि  वे  त्रिपाठी  समिति  द्वारा  प्रस्तावित  योजना  को  स्वीकार  करने
 की  स्थिति  में  नहीं  मुख्य  मन्त्रियों  ने  यह  प्रस्ताव  पारित  किया  कि  इन  मुद्दों  पर

 राज्य  सरकारों  के
 बीच  मतेक्य  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  जारी  रखे  जाएं  ।  चंकि  बिक्री  कर  मख्यतः  राज्य  कराधान  का

 विषय  इसलिए  बिक्री  कर  प्रणाली  में  कोई  सुधार  केवल  राज्यों  से  पराभरश  करके  ओर  उनके  सहयोग
 से  ही  किया  जा  सकता  है  ।  अब  तक  किए  गए  प्रयासों  से  मतैक्य  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका

 निर्यातोन्मुख  उच्चोग

 1939.  डा८  कृपा  सिधु  भोई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  छताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  निर्यातोन्मृख  उद्योगों  के  नाम  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इन  उद्योगों  को  क्या  छूट  और  अन्य  सुविधाएं  दी  गई  और

 क्‍या  कीमती  पत्थर  और  मोती  भी  इस  निर्यातोन्मुख  उद्योगों  के  अन्तगंत  आते  हैं  ?

 चाणिज्य  मन्त्री  प्रजून
 :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  जिसमें  100

 प्रंतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  योजना  के  अन्तगंत  15  सितम्बर  (1985  तक  अनुमोदित  एककों
 की  सूची  दर्शाई  गई

 [  प्रन्याल॑य  सें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  --  1556/85]

 ओर  अनुमोदित  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  को  उपलब्ध
 सुविधाएं  तथा  उन  उद्योगों  की  निदर्शी  जिन  पर  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की
 योजना  के  अन्तगंत  विचार  किया  जा,सकता  है  आयात  तथा  निर्यात  नीति  परिशिष्ट  23
 तथा  उससे  सम्बन्धित  में  दी  गई  है  ।

 मारतोय  कम्पनियों  हारा  नाइजीरिया  में  स्‍न्‍्लोषध  निर्माता  एकक  स्थापित  करना

 1940.  श्री  नित्यानन्द  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तर  के  औषध  निर्माता  एकक  नाइजीरिया  में  ओषध  निर्माण  एकक  स्थापित

 क्या  उक्त  गैर-सरकारी  कम्पनियों  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारत  सरकार  की  मंजूरी  ले

 यदि  तो  उफ्त  परियोजना  पर  कितनी  लागत
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 8  1907  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 वया  किसी  अन्य  भारतीय  कम्पनी  ने  भी  नाइजीरिया  में  औषध  निर्माण  संयंत्र  स्थापित
 किया  और

 ($)  यदि  तो  ऐसी  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्नी  भ्र्जुन  जी  हां  ।

 जी

 उनके  भारतीय  प्रवर्कों  ने ऐसा  बताया  है  कि  चार  भारतीय  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाएं
 अभी  भी  कार्यान्वित  की  जा  रही  इन  परियोजनाओं  की  कुल  लागत  73.75  लाख

 तथा  (=)  एक  भारतीय  कम्पनी  नाइजीरिया  में  औषध  तथा  भेषज  विनिर्माण  संयंत्र

 पहले  ही  स्थापित  कर  चुकी  यह  प्राइवेट  लिमिटेड  कंपनी  नहीं

 11.47  स्०  पू०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]

 मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1983-84  का  वाषिक

 प्रतिवेदन  झौर  कार्यकरण  की  इन  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्व  के  कारणों  का  काजू  निर्यात  संवर्धन

 एरणाकूलम  वर्ष  1984-85  का  वाध्िक  प्रतिवेदन
 तथा  कार्यकरण  की  समोक्षा

 श्री  अर्जुन  सिंह  की  ओर  मैं वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  श्रालम  :

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  को  उपधघारा  (1)  के  अन्तगंत
 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1983-84  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1983-84  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की

 209



 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र  29  1985

 खुज्ोंद  झालम

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के
 कारणों

 को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1514/85]

 (3)  काजू  नियोत  संवर्धन  के  वर्ष  1984-85 के
 वाषिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 काजू  निर्यात  संवर्धन  के  वर्ष  1984-85  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 प्रति  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  1515/85]  5/85  ]

 सिल्क  एण्ड  झार्ट  सिल्क  मिल्स  रिसर्च  बस्बई  का  वष  विवरण  का

 वाधिक  प्रतिवेदन  झोर  कार्यकरण  की  समोक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  खुज्ोंद  श्रालम  :
 मैं

 निम्नलिखित  पत्र
 पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (  ]  )  सिल्क  एण्ड  आर्ट  सिल्क  मिल्स  रिसर्च  के  वर्ष  1983-84
 के  वाधिक  प्रतिबेदन  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  की  एक प्रति  तथा
 परीक्षित  खेखे  ।

 सिल्क  एण्ड  आर्ट  सिल्क  मिल्स  रिसर्च  बम्बई  के  वर्ष  1983-84
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विव-ण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के  ऋरणों
 को  दशनिे,वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 [  प्रस्धालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]

 बेंककारी  कम्पनी  का  भर्जन  झोौर  जीवन  बीमा
 निग्रस  विदेशों  शहर  विनियमन  सिक्का  निर्माण

 सोसा-शुल्क  भ्रक्रिकिक्स  ;  केन्द्रीय  उत्पाद-शुर्क
 नियम के  भ्रन्तगंत  प्रधिसचन  एं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वाद्न  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर
 रखता  हूं  :--
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 (1)

 (2)

 (3)

 बैंककारी  कम्पनी  का  अर्जंन  और  1970  की  धारा

 9  की  उप-धारा  (5)  के  अन्‍्तगगंत  राष्ट्रीयक्ृत  बेक  और  प्रकीर्ण  उपबंध )
 1985

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो
 25  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  का०  आ०  783

 में  प्रकाशित  हुई  थी

 ग्रन्थालय  सें  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचा री  के  निबंधन

 और  1985  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 जो  26  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 990  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--15 18  /85  ]

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  79  की  उप-धारा  (3)  के
 अन्तगंत  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1985  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  जो  30  1985  को  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  शा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्र्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 (4)  सिक्‍का-निर्माण  1906  की  धारा  21  की  उप-धारा  (3)  के  अन्तगंत

 लिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्क  की  एक-एक  प्रति  :--

 सिक्‍का-निर्माण  युवा  वर्ष  1985”  की  स्मृति  में  निमित  50  प्रति
 शत  40  प्रतिशत  5  प्रतिशत  निकल  और  5  प्रतिशत  जस्ता  वाले
 एक  सौ  रुपये  75  प्रतिशत  तांबा  और  25  प्रतिशत  निकल  वाले  दस  रुपये

 के  और  एक  रुपये  के  सिक्कों  का मानक  भार  ओर  1985,
 जो  ।]  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्यां  का ०
 आ०  665  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 है
 ९

 सिक्‍का-निर्माण  इन्दिरा  मांधी  की  स्मृति  में  50  प्रतिशत
 40  प्रतिशत  5  प्रतिशत  और  5  प्रतिशत  जस्‍्ता  वाले

 सौं  75  प्रतिशत  तांबा  और  25  प्रतिशत  निकल  वाले

 हफ्ये  पांच  रुपये  के  और  पक्तर्स  पैसें  के  स्मरणात्मक  सिक्‍कों  का  मानक

 बजने और  1985, जों  8  1985  को  भारत
 के
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  29  नवम्बर  ,  1985

 जनादन  पुजारा [

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  735  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०--1520/8 5  ]

 (5)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक

 सा०  का०  नि०  855  जो  20  1985  को  भारत के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  1985  की

 अधिसूचना  संख्या  ०  शु०  के  अधिलंघन  में  जापानी  येन  को
 तीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को  जापानी  येन  में  बदलने  की  पुनरीक्षित दर
 के  बारे  में

 सा०  का०  नि०  858  जो  21  1985  को  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  अधिसूचना  में  विनिदिष्ट

 माल  उस  पर  उद््‌ग्रहणीय  सम्पूर्ण  मूल  तथा  अतिरिक्त  सीमा-शुल्क  से  उस

 स्थिति  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  जब  गाजियाबाद
 में  स्थित

 नोएडा  निर्यात  प्रसंस्करण  जोन  में  निर्यात  माल  के  निर्माण  के  संबंध  में

 माल  के  प्रयोजनार्थ  भारत  में  उसका  आयात  किया

 सा०  का०  नि०  859  जो  21  1985  को  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  24  मई

 1985  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया

 गया  ताकि  21  1985  की  अधिसूचना  संख्या  ०  शु०  के

 अन्तर्गत  आने  वाले  माल  उस  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उपसंगी  सीमा-शुल्क
 से  छूट  दी  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  864  जो  22  1985  को  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  28

 985  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  की  वेधता  की  अवधि  31
 1986  तक  बढ़ाई  गई

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संध्या  एल०

 (6)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क
 1944  के  अन्तगगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या

 848  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  15  1985
 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यार्मक  जिनके  द्वारा
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 8  1907  प्राककलन  समिति
 न  ----

 1  1984  की  अधिसूचता  संख्या  75/84  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन
 किया  गया  ताकि  अधिसूचना  में  यथोपबन्धित  छूट  की  पात्र  कच्ची  नेफ्था  की
 मात्रा  के  निर्धारण  के  प्रयोजनार्थ  न  केवल  विनिदिष्ट  रसायनों  के  निर्माण के  लिए
 अभिप्रेत  कच्ची  नेफ्था  की  मात्रा  को  अलग  किया  जा  जिसे  इस  तरह  के  प्रयोग के

 बाद  उसी  रिफाइनरी  में  वापिस  भेज  दिया  जाता  जहां  से  कच्ची  नेफ्या  प्राप्त  हुई
 बल्कि  कच्ची  नेफ्था  को  भी  अलग  किया  जा  जिसे  इस  तरह  के  प्रयोग  के

 पश्चात्‌  किसी  घोषित  रिफाइनरी  में  भेजा  जाता  है  ताकि  तैयार  पैट्रोलियम
 उत्पादों  के  उत्पादन  में  फिर  से  संसाधन  तथा/अथ्वा  मिश्रण  की  प्रक्रिया  की
 जा  सके  ।

 |  ग्रस्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०

 खान  और  खनिज  और  विकास  )  भ्रधिनियम  कें  भ्रन्तगंत  भ्रधिसूचनाएं

 खान  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  रास  ढुलारी  :  मैं  खान  और  खनिज

 मन  और  1957  की  धारा  28  की  उप-घारा  (1)  के  अंतगंत  खनिज  रियायत

 1985  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  क्री  एक  जो  21  1985

 को  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  877
 में  प्रकाशित  हुए  को  सभा  पटल

 पर  रखती

 [  प्रस्धालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०

 11.48  म्र०  पू०

 प्राककलन  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  चिन्तासणि  पा णिप्रहो  :  मैं  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण

 लय--औषध  मानकों  के  संबंध  में  प्राककलन  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में

 विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )  प्रस्तुत  करता

 ममममकोनक  अम«>»-भमक
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 में  कुछ  कनाडावासी  सिखों  द्वारा  दो भारतीय  राजनयिकों  29  1985

 पर  किये  गये  हमले  के  बारे  में  वक्तव्य

 11.49  म०  पू०

 में  कूछ  कनाडावासी  सिखों  द्वारा  दो  भारतोय

 राजनयिकों  पर  किए  गए  हमले  क॑  बारे  में  वक्तव्य

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रार०  :  सदन  को  यह  सूचना  देते  हुए
 मुझे  खेद  हे

 कि  26  1985  को  14.30  बजे  समय  )  लाहौर  में  डेरा  साहिब
 द्वारा

 में
 कुछ  कनाडियाई  सिखों  ने  इस्लामाबाद  स्थित  हमारे  राजदूतावास  के  दो  वरिष्ठ  राजनयिक

 परामशंदाता  श्री  जैन  और  प्रथम  सचिव  के०  के०  खन्‍ना  पर  हमला  किया  ये  दोनों  अधिकारी  उस
 भारतीय  यात्री  के  शव  को  भारत  भेजने  की  व्यवस्था  में  सहायता  देने  के  लिए  लाहौर  गए  थे

 जो
 हृदय

 गति  रुक  जाने  से  एक  दिन  पहले  मर  गया  हमारे  इन  दोनों  अधिकारियों  के  प्विर  मैं  चोट  लगी  है
 ओर  उन्हें  लाहोर  के  अस्पताल  में  दाखिल  कराया  अब  वे  खतरे  से  बाहर  हमले  की  खबर
 मिलते  ही  पाकिस्क्षान  में  हमारे  राजदूत  इन  लोगों  को  अस्पताल  में  देखने  लाहोर  गए  ।

 पाकिस्तान  सरकार  के  समक्ष  हमने  अपनी  गम्भीर  चिन्ता  अलग-अलग  अत्रसरों  पर
 बाद  ओर  दिल्ली  में  व्यक्त  की  इस्लामाबाद  में  हमारे  राजदूत  पाकिस्तान  के  विदेश  कार्यालय  तथा

 लाहौर  स्थित  वरिष्ठ  प्रान्तीय  अधिकारियों  से  सम्पक  बनाए  हुए  पाकिस्तान  के  राजदूत  को  कल
 विदेश  मंत्रालय  में  बुलाया  गया  था  और  विदेश  मंत्रालय  के  सचिव  ने  उनसे  इसके  सम्बन्ध  में  अपनी

 बिन्ता  और  क्षोभ  व्यक्त  किया  पाकिस्तान  की  सरकार  से  बलपूर्वक  यह  बात  कही  गई
 कि  पाकिस्तान  में  भारतीय  अधिकारियों  और  तीथ्थ-यात्रियों  की  सुरक्षा  और  हिफाजत  की
 जिम्मेदारी  उनकी  सरकार  की  है  और  अपराधियों  को  पकड़कर  उन्हें  सजा  देने  के  लिए  तत्काल  कदम
 उठाये  जाने  सदन  को  याद  होगा  कि  पिछले  वर्ष  10  नवम्बर  को  लाहौर  में  इसी  गुरूद्वारे  में

 एक  भारतीय  अधिकारी  पर  हमला  करने  वाले  लोगों  पर  न  तो  अभी  तक  मुकदमा  चलाया  गया  है  और
 न  उन्हें  सजा  दी  गई  इस  तरह  की  कारंवाइयों  से  उग्रवादी  तत्वों  को  प्रोत्साहन  ही  मिला  यह  बड़े
 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  दूसरे  देशों  के  कुछ  बलबाइयों  को  इस  तरह  की  भारत  विरोधी  कारंवाई  करने
 दी

 राजनमिश्ञ  स्तर  पर  हमारो  ओर  से  की  गई  कारंवाई  के  उत्तर  में  पाकिस्तान  की  सरकार  ने

 हमें  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  राजनमिल्लों  पर  हमला  करने  वालों  में  से  6  व्यक्तियों  को  मिरफ्तार
 किया  गया है  ।  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  इन  हमलावरों  को  शी  क्र  उचित  दण्ड  दिया  जाएगा और
 स्‍्तान  की  तत्काल  ऐसे  कदम  उठाएगी  कि  भविष्य  में  भारतीय  राजनयिज्ञों  और  अधिकारियों  के
 खिलाफ  इस  तरह  की  कोई  आपराधिक  कारंवाई  न  हो  ।
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 11.51  म०  पु०

 सभा  का  कार्य

 [  प्रमुबाद ]

 संसदीय  कार्य  तथा  पर्यटन  मन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  :  श्रीमन्‌  आपकी  अनुमति  से

 मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  2  1985  से  प्रारम्भ होने  वाले  सप्ताह के  दोरान  इस  सदन  में

 1.  आज  की  कायंसूची  के  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2.  रुणण  ओद्योगिक  कम्पनियां  1985  पर  आगे  विचार  और
 पारित  करना  ।

 3.  बोनस  संदाय  1985  और  बोनस  संदाय  संशोधन  )
 1985  का  निरनमोदन  चाहने  वाले  संकल्पों  पर  चर्चा  और  बोनस  संदाय

 1985  पर  विचार  ओर  पारित  करना  ।

 4.  वायुयान  1985  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा

 और  वायुयान  बि  1985  पर  विधार  ओर  पारित  करना  ।

 5.  फतुहा-इस्लामपुर  लाईट  रेल  लाइन  (  राष्ट्रीयकरण  )  1985  पर  विचार और
 पारित  करना  ।

 6.  वर्ष  1985-86  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  ।

 7.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और

 पारित  करना  :  --

 प्रत्यायोजित  विधान  प्रावधान  1985

 वन्धित  श्रम  पद्धति  संशोधन  985

 आओमतो ऊषा  रानी  तोमर  :  अध्यक्ष  मैं  संसदीय  कार्य  मंत्री जी  से
 रोध  करूंशी  कि  बेरे  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  हफ्ते  की  का  सूची  मे ंसम्मिलित किया  जाए  :--

 अलीगढ़  का  ताला  भारत  में  ही  नहीं  विश्व  में  भी  ख्याति  प्राप्त  कर  चुका  कलई  वाला

 ताजा  आज  भी  अलीगढ़  की  पान  इस  उद्योग  प्लें  विश्व  मानचित्र में  अलीगढ़ का  अपना  स्थान
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 सभा  का  कार्य  29  1985

 ऊषा  रानो

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अलीगढ़  के  लिए  बजट  में  अतिरिक्त  प्रावधान  कर  इसे  ताला  नगर  उद्योग  के  रूप
 में  विकसित  करने  का  निश्चय  किया  यह  नगर  तालों  के  अतिरिक्त  अन्य  लघु  तथ  कुटीर  उद्योगों  में
 भी  निरन्तर  प्रगति  कर  रहा  अलीगढ़  का  यह  ताला  उद्योग  अब  बड़े-बड़े  कारखानों  की  खारदीवारी
 में  सिमटता  जा  रहा  का  रखानेदारों  को  माला-माल  बनाने  वाले  इस  उद्योग  में  लगे  श्रमिक  दिन-रात
 बंठे-बैठे  कार्य  करने  के  कारण  अधिकतर  आंतों  के  मरीज  बन  जाते  हैं  और  काफी  लोग  तो  टी०बी०

 जैसी  छूत  की  बीमारी  के  शिकार  होकर  अल्प  आयु  में  ही  काल  के  ग्रास  बन  जाते  ये  लोग  अपना

 इलाज  इ०  एस०  आई०  के  अस्पतालों  में  भी  नहीं  करा  बोमा  मजदूर  पालिसी  भी  इनके  लिए

 लागू  नहीं  है

 श्र »]

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इनके  स्वास्थ्य  की  उचित  देखभाल  हेतु  शीक्र  कदम  उठाये

 जाने  चाहिए  ।

 श्री बी०  एस०  कृष्ण  भ्रम्यर  :  मेरा  अनुरोध है  कि  मेरे  निम्नलिखित

 विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  सम्मिलित  किया  जाए

 दक्षिण  के  कॉफी  उत्पादकों  ने  इस  महीने  की  28  तारीख
 को

 बंगलौर  स्थित  कॉफी  बोर्ड  के

 कार्यालय  के  समक्ष  घरना  दिया  |  कॉफी  विशेष  रूप  से  छोटे  जो  कुल  उत्पादकों

 का  90  प्रतिशत  की  दशा  वास्तव  में  शोचनीय  पिछले  कई  वर्षों  से  व ेलाभकारी  मूल्य  दिए  जाने
 की  मांग  कर  रहे  हैं  लेकिन  उनकी  मांग  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  और  अब  वे  सत्याग्रह  करने  के  लिए
 बाध्य  हुए  उनकी  मुख्य  मांगें  ये  हैं  :  --

 (1)  कॉफी  के  बीजों  का  न्यूनतम  बिक्री  मूल्य  निर्धारित  किया  जाए  ।

 (2)  कॉफी  पर  निर्यात  शुल्क  हटाया

 3)  कॉफी  बोर्ड  के  निर्वाचित  सदस्यों  में  कॉफी  उत्पादकों  का  बहुमत  हो  । य

 (4)  कॉफी  अधिलियम  को  ओर  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसमें  संशोधन  किया  जाए  ।

 चूंकि  उनकी  सभी  मांगें  उचित  हैं  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  कॉफी  उत्पादकों
 के  प्रतिनिधियों  से  बात  करे  और  उनकी  मांगों  का  समाघान  करें  ।

 भी  माला  सहेब  विश्ले  पाटिल  :  मेरा  सुझाव  है  कि  मेरे  निम्नलिखित  विषय  को
 अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :  -  -

 (1)  राजधानी  में  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  खेलों  से  देश  में  खेलों  का  महत्व  बढ़ा  है और  पुरुष  तथा
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 महिला  खिलाड़ियों  को  बहुत  श्रोत्साहन  मिला  वर्ष  1990 में  होने  वाले  ओलंपिक
 खेलों  के  लिए  थभी  से  पूरी  लगन  के  साथ  तैयारियां  शुरू  कर  दी  जानी  तथापि
 यह  समाचार  मिला है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  अभी  भी  खेल  के  मल ढांचे  और  अन्य

 सुविधाओं  की  कमी  पृरुष  तथा  महिला  खिलाड़ियों  को  उपयकत  प्रशिक्षण  और

 अन्य  सुवि  एं  नहीं  दी  जा  रही  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  भारतीय  खेल
 प्राधिकरण  तथा  विभिन्‍न  खेल  संगठनों  के  कार्यकरण  का  और  प्रशिक्षण  प्रबंधों  का

 क्षण  ६4  |  किया  जाये  और  वहां  सभी  तरह  की  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जाएं
 |

 (2)  मरफार  द्वारा  कृषि  मूल्य  आयोग  का  नाम  हाल  में  बदल  कर  कृषि  लागत  और  मूल्य
 आयोग  रख  दिया  गया  तथापि  आयोग  द्वारा  विचारणीय  विषयों  और  उसके  कृत्यों

 आदि  में  कोई  अंतर  नहीं  आया  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  ध्यान  नहीं  देती
 और  उनकी  अधिकतर  सिफारिशें  स्वीकार  ही  नहीं  करती  ।  आयोग  द्वारा  किए  जा  रहे
 अध्ययन  में  भी  कमियां  हैं  और  उनके  हारा  जो  मानदंड  अपनाया  जाता  है  उसके  गलत
 परिणाम  निक्‍लते  हैं  ।  लोक  हित  के  लिए  आवश्यक  है  कि आयोग  के  विचारणीय

 विषयों  और  कार्यों  के  संबंध  में  सभा  में  शी  प्र  चर्चा  की  जाए  ।

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  मेरा  अनु  रोध  है  कि  निम्नलिखित  विषथ  को  अगले  सप्ताह

 की  कार्येसूची  में  शामिल  किया  जाए

 यह  स्वर्वा  गत  है  कि  आंध्र  प्रदेश  के  भीषण  सखा  पीडित  जिले  अनन्तपर  में  लोगों  को  कई  वर्षों

 से  सूख ेका  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 श्रमिकों  को  रोजगार  दिलाते  हेतु  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  औद्योगिक  दृष्टि  से इसका  विकास

 किया  जाए  ।  इस  जिले  में  भारी  मात्रा  में  सोना  और  आदि  खनिज  उपलब्ध  इस

 जिले  में  भ्रौर  शहतत  का  उत्पादन  भी  काफी  किय  ता  है  ।  इसलिए  आवश्यक  है

 कि  यहां  कृषि  और  ख  निज  पर  आधारित  उद्योग  खोले  जाएं  ताकि  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  ।  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  इस  काम  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए

 खोलकर  यहां
 के  लोगों  की  सहायता  करनी  चाहिए  ताकि  वह

 ]

 श्री  बढ़ि  चन्द्र  जन  :  अध्यक्ष  निम्न  विषय  आगामी  सप्ताह  के  होने  वाले

 कार्य  क्रम  में  सम्मिलित  किए  जाने  के  लिये  निवेदन  है  :

 (1)  राजस्थान  स  के  लगातार  प्रयास  और  कोशिश  के  उपरान्त भी  भाखड़ा  व्यास
 मैंनेजमेन्ट  बोर्ड  राजस्थान  को  व्यास  और  सतलुज  नदियों  से  अपने  ह्स्सि  का

 पूरा  पानी  दिलाने  में  असफल  रहा  है  ।  वास्तव  में  इन  नदियों  का  नियंत्रण  पंजाब  सरकार

 के  पास में  है  जो  राजस्थान को  आवश्यकता के  समय  में  पूरे  हिस्से का  पानी  नहीं  देता

 है  और  आवश्यकता नहीं  होती है  तो  पानी  देकर  फसलों को  नष्ट  देता  इस
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 वृद्धि  चला

 स्थिति  को  राजस्थान  सरकार  कभी  भी  पसन्द  नहीं  अतः  केन्द्र  सरकार  से

 निवेदन है  कि  अपनी  शवितयों  को  प्रयोग  करके  भाखड़ा  व्यास  मैंनेजमेंट  बोर्ड से
 व्यास  एवं  सतलज  नदियों  का  उसके  हिस्से  का  प्रा  पानी  समय  पर  उपलब्ध  करावे  और
 पंजाब  सरकार  से  आग्रह  करे  कि  वह  बोड््ड  के  मामले  में  दखलन्दाजी  न  करे  ।

 (2)  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  गांधी  सागर  डैम  के  एरियाਂ  में  सैकड़ों  बांध  बनाए  हैं  और
 बनाना  जारी  जिसके  कारण  गांधी  राणा  प्रताप  सागर  एवं  जवाहर  सागर  में
 राज्य  सरकार  को  अपने  हिस्से  का  पानी  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  जिससे  बिजली  भी

 प्त  हो  रही  है  ।  राजस्थान  सरकार  ने  इस  बारे  में  कई  बार  केन्द्र  सरकार  को  प्रतिवेदन
 मध्य  प्रदेश  में  दोनों  मख्यमंत्रियों  की  बठकें  भी  हुईं  ।  केन्द्र  सरकार  ने  उनकी  बैठकें

 भी  परन्तु  अभी  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  गांधी  सागर  डेम  में
 एरियाਂ  बांध  बनाने  जारी  हैं

 अतः  केन्द्र
 सरकार  से  पु  रजोर  निवेदन  है  कि  वह  राजस्थान  एवं  मध्य  प्रदेश  के  मुख्यमत्रियों की

 बेठक  तुरन्त  बुलाए  और  गांधी  सागर  में  बनने  वाले  बांधों  के  निर्माण  का  कार्य  तुरन्त  रुकवाया  जाए

 ओर  राजस्थान  सरकार  को  उसके  हिस्से  का  पूरा  पानी  गांधी  राणा  प्रताप  सागर  एवं  जवाहर
 सागर में  प्राप्त हो  ऐसा  निर्णय  किया  जाए  ।

 श्री  क्रजीज  करेशी  :  अध्यक्ष  कृपया  संसदीय  काय॑  मंत्री  के  वक्तव्य  में  निम्न
 विषय  को  जोड़  दिया  जाए  ।

 इलली  की  वढ़ती  हुई  आब्रादी  और  विक्रास  की  दृष्टि  से  दिल्‍ली  की  सीमाएं  दिन-प्रति-दिन
 बढ़ती  जा  रही  ओखला  इंडस्ट्रियल  स्टेट  और  कालका-जी  +री  जीर  से  मथुरा  रोड  जाने  के  लिए

 ओखला  रेलवे  स्टेशन  के  आगे  जो  रेलवे  फाटक  स्थापित  है  वह  कभी  एक  घंटा  और  आमतौर  पर  45
 मिनट  से  90  मिनट  तक  के  लिए  बन्द  रहता  कालकाजी  की  ओर  से  आने  वाले  लोगों  को  कभी

 होली-फैमिली  हास्पिटल  जाने  वाले  मरीजों  को  इमजेंन्सी  में  का  सामना  करना  पड़ता  है  और
 कभी  जामा  मिलिया  विश्वविद्यालय  में  जाने  वाले  विद्यार्थियों  और  अध्यापकगण  को  घंटों  वहां  मजबूरी

 पड्ता  है  जिससे  उन्हें  शारीरिक  एवं  मानसिक  पीड़ा  होती  इसके  अतिरिक्त  हजारों  लोग
 जो  कालकाजी  से  फ्र  ढ्स  कालोनी  या  अन्य  इलाकों  में  आते  जाते  हैं  उन  लोगों  को  और  अनेक  वाहनों  को
 जिनमें  का  साईकिलें  और  सभी  प्रकार  के  दूसरे  वाहन  होते  हैं  जिनसे  कि  रास्ता  रुक

 जाता है  और  दुघंटनाओं  की  भी  स्थिंत  पैदा  हो  जाती  इसलिए  आवश्यक  है  कि  ओखला  पर  स्थापित

 इस  फाटक  पर  तुरन्त  ही  रेलवे  ओवर  ब्रिज  बनाया  जाए  और  जब  तक  यह  ओवर  ब्रिज  नहीं  बनता

 उस  समय  तक  ऐसा  प्रबंध  किया  जाए  कि  उक्त  फाटक  कभी  भी  एक  समय  में  10  मिनट  से  अधिक  के

 लिए  बंद  नहीं  किया  इसी  के  साथ-साथ  दिल्ली  की
 ०

 सुविधा  और  रहत  गए  ओखला  रेलवे  स्टेशन  का  विस्तार  किया
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 विकास  भी  किया  जाए  और  दिल्ली  आने-जाने  वाली  वे  तमाम  रेलगाड़ियां  जो  नई  दिल्‍ली  व  हजरत

 निजामुद्वीन  रेलवे  स्टेशनों  पर  रुकती  हैं  ओखला  स्टेशन  पर  भी  रोकने  की  व्यवस्था  की  जाए  और  वहां
 तमाम  आधुनिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई

 12.00  मध्याह्न

 कृपया  संसदीय  कार्य  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  निम्न  जोड़  दिया

 मध्य  प्रदेश  सतना  लोक  सभा  क्षेत्र  के  अंतर्गत  आने  वाले  चित्रकूट  विधान समा  क्षेत्र  में  एक
 महत्वपूर्ण  सांस्कृति  ऐतिहासिक  और  धामिक  स्थान  विरसिंहपुर  नामक  नगर  है  जहां  एक  ऐतिह/सिक
 शंकर जी  का  प्राचीन  मन्दिर  है  जिसके  दर्शन  करने  हेतु  हजारों  लोग  दूर-दूर  से  आते  लेकिन  दु:ख  है
 कि  शासन  की  ओर  शंकर  जी  के  इस  स्थान  को  या  विरप्षिहपुर  नगर  के  विकास  की  दृष्टि  से  कोई

 विशेष  प्रबंध  नहीं  किया  गया

 इस  ऐतिहासिक  ओर  सांस्कृतिक  नगर  के  विकास  के  लिए  और  लोगों  की  घामिक  भावनाओं
 को  देखते  हुए  ओर  परयंटन  को  विकास  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  आदेश  दे  कि

 वह  विरसिंहपुर  नगर  का  इस  दृष्टिकोण  से  विकास  करने  हेतु  और  इस  नगर  को  एक  आदर्श  नगर

 बनाने  के  लिए  शीघ्रातिशीघ्र  आवश्यक  कार्यवाही  करे  और  वहां  आने  वाले  लोगों  को  तमाम  आधुनिक
 सुविधाएं और

 उनके  ठहरने  के  लिए  उचित  भवनों  के  निर्माण  करने  की  व्यवस्था  के  भी  आदेश दे  ।  इन

 सब  कार्यों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  विशेष  वित्तीय  सहायता भी  दे  ।
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 डा०  दत्ता  सामन्‍्त  दक्षिण  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  निम्नलिखित  विषय  अगले
 सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  शामिल  किया  जाए

 महाराष्ट्र  में  ठाणे  तथा  बेलापुर  में  श्रमिकों  की  किसी  मांग  अथवा  आंदोल

 ही  नियोजकों  ने  कई  का  रखाने  बंद  कर  दिए  इस्ली  बहुत  से  छोटे  कारखाने  बन्द  हो  गए  हैं  और
 करीव  50,000  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गए  उनकी  ग्रेच्यटी  और  भविष्य  निधि  का  भगतान  नहों
 किया  इन  सभी  नियोजकों  ने  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  '25  के  अनुसार  इन  एककों
 के  बन्द  करते  समय  सरकार  से  अनुमति  नहीं  ली  ।  इन  सभी  कारखानों  को  बिजली  के  बिलों  का  भुगतान
 न  करने  पर  बिजली  की  सप्लाई  रोके  श्रमिकों  के  वेतन  का  भुगतान  न  भट्टी  जलाने  के

 लिए  काम  में  आने  वाला  तेल  आदि  न  लाने  आदि  के  कारण  बंद  किया  इस  तरह  से  एककों  को
 बंद  करने  की  प्रवत्ति  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  ही  जा  रही  है  और  आगामी  पांच  वर्षो  में  एककों  को  बंद  करने

 का  श्रव॒त्ति  ओर  भी  बढ़  इनमें  से  बहुत  से  नियोजक  अन्य  राज्यों  में  उद्योगों  के  लिए  सभी

 रियायतें  प्राप्त  कर  *  हे  हैं  और  महाराष्ट्र  में  पुराने  एककों  को  बन्द  करते  जा  रहे  साराभाई  ग्रुप  के

 क्ेलिको  केमिकल्स  जी०  श्री+वास  कॉटन  कंटेनरਂ
 बे

 बोम्बे  पॉटरीज  आदि  ऐसे  कुछ  महत्वपूर्ण  एकक

 इसके  सैंकड़ों  अन्य  एककों  के  नियोजकों  ने  जिनमें  हजारों  भ्तिक  काम  कर  रहे



 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आये  ग  के  तीसरे  और  29  5

 चौथे  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )

 सरकार से  इन  एककों  के  बन्द  किए  जाने  अथवा  श्रमिकों  क्री  छंटनी  करने  का  आवेदन  किया  है  और
 बिजली के  बिलों  का

 भुगतान  नहीं  करते  का  पुराना  ढंग  अपनाया  जा  रहा  सरक।र  को  इन
 नियोजकों के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिए  और  उन्हें  किसी  दूसरे  स्थान  या राज्य में  उद्योग

 शुरू  करन ेके  लिए  ऋण  अयवा  कोई  रिपायत  नहीं  दी  जानी

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  माननीय  सदस्यों  को  कोई  भी  विषय  काये  सूची  में
 सम्मिलित  कराने  के  लिए  सुझाव  देने  का  अधिकार  है  और  मैं  निश्चय  ही  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  ध्यान

 इन  विषयों  को  ओर  दिलाऊुंगा  |  मैं  एक  अनुरोध  करना  चाहता  इस  अनुरोध  पर  माननीय  सदस्यों

 फो  विचार  करना  होगा  ।  इसमें  कई  ऐसे  विषय  शामिल  किए  जाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  जो  मेरे

 विचार  से  दूसरे  तरीके  से  पूछे
 जा  सकते  माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  विचार  कर  सकते

 उदाहरण के  लिए  वे  जानते  हैं  कि  इन  पर  नियम  377  के  ध्यानाक्षण  प्रस  त।व  और  सामान्य
 चर्चा  आदि के  दौरान  चर्चा  की  जा  सकती  चूंकि  सदन  का  समय  सीमित  होता  है  ओर  कार

 समिति  के  सामने  कई  समस्याएं  होती  हैं  मैं  तो  आपको  यह  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।  उन्हें  सुझाव
 देने  का  अधिकार  और  मैं  निश्चय  ही  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  ध्यान  इन  विषयों  की  ओर

 ।

 12.05  म०  प०

 झनुसूचित  जातियों  झोर  झनुसूचित  जनजातियों  के  प्रायोग  के

 तोसरे  झोर  चौथ  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मद  संख्या  19  लीजिए  ।  सभा  अब
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयोग  के  वर्ष  1980-81  तथा  1981-82  के  लिए  ठीसरा  और  चौथा  प्रतिवेदन  पर

 आगे  और  चर्चा  आरम्भ  करेगी  ।  मन्त्री  महोदय  उत्तर

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारो  :  अध्यक्ष  मैं  उन

 सभी  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  आभा  री  जिन्होंने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों के
 »  आयोग के  प्रतिवेटन  पर  चर्चा  में  रुचि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  मूल्यवान  सुझाव दिए  हैं और

 उनेकी  टिप्पणियां  इस  क्षेत्र  में  यथाथे  ज्ञान  पर  आधारित  और  इस  पुननिवेशन से  मंत्रालय को
 में  कार्य  प्रतिपादन  में  सहायता  मिलेगी  ।  प्रतिवेदनों  में  दी गई  सिफारिशों  तथा  माननीय  सदस्यों

 के  सुझावों को  चार  वर्गों  में  बांटा  जा  सकता  अर्थात  (1)  सामाजिक  एवं  आथिक  विकास  |  लगभग

 सभी  सदस्यों ने  इस  विषय  प  की
 मेरा  है  कि  यही  मुख्य  बात
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 8  1907  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयोग  के
 तीसरे  और  चौथे  प्रतिवेदन  के  दारे  में  प्रस्ताव  ) ल्‍

 ———__—
 और  कुछ  कहने से

 मैं
 कहना  चाहुंगी

 रि  पीछे  बैठे  एक  सदस्य  ने  कल  सुझाव  दिया  था  कि
 यदि हम  3  अथवा  2  महीने  में  सड़क  बना  सकते  हैं  तो  हम  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित
 जातियों  की  आरक्षण  की  समस्याएं  क्यों  नहीं  सुलझा  क्षकते  मैं  माननीय  सदस्य  को

 नम्रतापूर्वक
 कहूंगी  कि  जब  हम  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  समस्याओं  पर  विचार  करते
 होते हैं  तो  उस  समय  हम  इंटों  तथा  गारे  के  विषय  में  विचार  नहीं  करते  यह  मानव  समस्याएं  हैं
 भौर यह  हमारी  सामाजिक  रीति-रिवाजों  में  गहरी  जड़ें  जमाए  हुए  अतः  सामाजिक-आ थिक
 समस्याएं  मुख्य  रुमस्याएं  इन्हें  दो  या  तीन  महीनों  भ॑  समाप्त  नहीं  किगाः  जा  सकता  हमें  इसके
 लिए  काय॑  करते  रहना  है  और  हमारी  सरकार  इस  प्रकार  के  सभी  शोषण  समाप्त  करने  के  लिए हे

 हैं
 रही  थी  कि  प्रथम  वर्ग  सामाजिक  तथा  आथिक  विकास  आता  है  ।

 दूसरे  वर्ग में  शिक्षा  विकास  आता  अनेक  सदस्यों  ने  भी  इस  विषय  में  बात  की

 तीसरे  वर्ग  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  विरुद्ध  अपराध  आते  हैं  ।

 चौथा  नौकरियों  में  आ  रक्षण  ।

 ओर  इसी  बीज  अनुसूचित  जाति  आयुक्त  तथा  आयोग  की  समस्या  आ  लगभग  सभी  ने

 इस  विषय पर  अपने  भी  विचार  व्यक्त  किए  जैसा  आप  जानते  हैं  कि  आयोग  का  गठन  जनता

 पार्टी  सरकार
 के  दौरान  जुलाई  1978  में  हुआ  था  और  इसे  उच्च-अधिकार  प्राप्त  आयोग की  संज्ञा दी

 गई  थी  ।  इस  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  सदन  में  चर्चा  हुई  थी  और  यह  महत्त्व  इस  आयोग  को  दिया  गया

 किन्तु  संविधान  के  अनच्छेद  338  के  अन्तर्गत  समय-समय  पर  अनुसूंचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  कार्यक्रमों  को  लॉगू  करने  के  लिए  तथा  उसमें  -  किए  जाते  वाले  अधिकारों को
 दिलवाने के  लिए  केवल  आयुक्त  को  नियुक्त  क्रिया  जाना  अतः  सांविधिक  शक्तियां  केवल  आयुक्त
 को  प्राप्त  हैं  न  कि  आयोग  को  ।  किन्तु  दोनों  पक्षों  के  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि सरकार  को

 यह  विचार  करना  चाहिए  कि  आयोग  कंसे  प्रभावशाली  ढंग  से  काझं  कर  स्षकतः  है  ओर  वास्तव  में  यह्‌

 इस  काये की  ओर  ध्यान  दें  ।

 12.10  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सामाजिक  तथा  आधिक  विकास
 का  सम्बन्ध  स्वतन्त्रता  के  बाद  से  ही  हम  इसके  लिए  कार्य  करते  रहे  और  विभिन्‍न  कार्यक्रमों

 द्वारा  सरकार  यह  कार्य कर  रही  अब  केन्द्र की  राज्यों के  प्रति  विशेष  संघटक  योजना  की  युद्धनीति
 तथा  विशेष  सहायता  कार्यक्रमों  से  इन  कार्यक्रमों  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  में  जनसंख्या  के  पचास  प्रतिशत  को कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  लाने  का  लक्ष्य  आशा  की  जाती  है
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 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयोग  के  तीसरे  और  29  1985

 चौथे  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  ]
 न्‍अनननम-म-म--न-मानाा

 कि  सातदीं  पंचवर्षीय  योजना  इध्के  अन्तगेंत  भारी  जनसंख्या  लाई  जाएंगी और  केन्द्र के  विशेष

 संघटक  योजना  तथा  विशेष  रूहायता  योजना  ब्लाकों  तया  ग्रामों  में  भी
 दिखाई  देगा  ।  अनुसूचित

 तियों  के  लिए  विशष  ध्ंघटक  थोजना  तथा  अनुसू  नि  यों  के  लिए  जनजाति  उम-योजना
 यो  फुठी  योजना  में  आरम्भ  की  गई  और  अब  हमने  इन्हें  पूरा  किया  और  अब

 योज  अधिक  ओजस्विता  से  और  विस्तृत  कार्यक्रमों  द्वारा  पुनः  जारी  कर रहे  मुझे
 तवीं  योजना  के  अन्त  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति की  भारी  संख्या

 रेखा  से  ऊपर  व्योंकि  अभी  तक  यह  कहा  गया  है  कि  अनुसूचित  जाति के
 ४

 1.3  लाख  तथा  3.9  लाख  से  अधिक  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवारों  को  छठी  योजना  अवधि  के
 रान  विश्नि भन्‍न  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  आथिक  सहायता  दी  गई  हम  आशा  करते  हैं  फि  सात  2

 पंचवर्षीय  योजना  में  यह  और  अधिक  होगी  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  शंका  प्रकट  की  चंकि  हम
 सभी  ग्रामीणਂ  क्षेत्र

 हम  इसकी  प्रक्रिया  जानते  हैं  और  सरकार  भी  चाहती  है  कि  इन  कार्य  क्रमों  को  लागू  किया
 हुए  ।  अतः  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  स्तर  जिला  तथा  तालुक  स्तर  पर  पुनरीक्षण  सम्तिः तंथबा

 हैं  और  उनके  कार्यान्वयन  की  सावधिक  समीक्षा  करते  इसके  अतिरिक्त  इन  राज्यों  में

 मुख्य  विकास  आयुक्‍त  के  अन्तर्गत  एक  उच्च  स्तरीय  सरकारी  समिति  है  जो  सावधिक
 ।  यह  देखने  के  लिए  निगरानी  आवश्यक  है  कि  क्‍या  हमारा  कार्यक्रम  लागू  हुआ  है  अथवा  नहीं  ।

 मुख्य  चिन्ता  यह  है  कि  जो  कोई  भी  कार्यक्रम  हम  तैयार  करते  हैं  उसको  सही  ढंग  से  लागू  किया  जाना

 चाहिए  ।
 केन्द्र  सरकार  नीतियां  त॑यार  करती  राशि  देती  है  तथा  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करती

 और  उसके  पश्चात्‌  हमारे  सभी  कार्यक्रमों  को  लागू  करना  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  किन्तु  केन्द्र
 सरकार  जिला  स्तर  पर  राज्य  सरकारों  करे  साथ  निकट  सम्पक  थें  जिला  कलेक्टर  सभी  विकास
 कार्यों  का समायोजक  होने  के  कारण  पुनरीक्षा  दल  का  मुखिया  भी  होता  है  और  वह  विभाग  के  जिला

 अध्यक्ष  के  साथ  मासिक  समीक्षा  बैठकें  भो  करता  इसी  प्रकार  निगरानी  तथा  पुनरीक्षा  होती

 रहता  किन्तु  अभो  भो  मैं  यह  नहीं  कहती  हं  कि  निचले  स्तर  पर  सब  कुछ  ठीक  चल  रहा  है  ।  हर  समय

 सुधार  की  गुंजाइश  है  और  हम  निचले  स्तर  पर  योजना  की  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  का  प्रयत्न

 हम  अब  यह  भी  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  भी  कर  रहे  हैं  कि  संघठक  योजना  भी  विशेष
 यता से  आरम्भ  की  जाए  ।  यह  बात  नहीं  कि  हम  इलाके  में  मूल  ढांचा  तैयार  परिवार को  एक
 इकाई  माता  जाता  परिवार  को  अब  ग  रीबी  उन्मूंलन  कायेक्रमों  के  अन्तगंत  लाभ  पहुंचाया  जाता  है  ||

 इस  समय  हम  परिवार  को  लेते  हैं  और  भविष्य  में  हम  सातवीं  योजना  के  दोरान  देखेंग ेकि  इस  पर
 अधिक  बल  दिया  इतना  ही

 नहीं  कि  हम  इस  योजना  का  लाभ  केवल  चार  अथवा  पांच
 प्रतिशत  लोगों  तक  ही  पहुंचा  रहे  कितु  हम  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  परिवारों  को  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  उठाएंगे  और  इसी  प्रकार  हमारे  कार्य  क्रम  हल  हो  सकते  हैं  ।
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 और  चौथे  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ता

 ता  आता  जाया

 अधिकतर  माननीय  सदस्यों  ने  भमि  वितरण  का  प्रश्न  उठाया  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा
 उठाए  गए  कुछ  मुद्दों

 से  सहमत  हूं  कि  कुछ  मामले  ऐसे  भी  हैं  जहां  ०ह  लाग  नहीं  हुए
 हैं  अभवा  यह  उस

 प्रकार  नहीं चल  रहे  हैं  जेसे  यह  चलने  मेरे  पास  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय से  प्राप्त  आंकड़े
 क्योंकि  यह  कार्य  उसी  मन्त्रालय  द्वारा  किया  जाता  उनके  द्वारा  1985  तक  एकत्र  की  गई

 सूचना  के  अनुसार  13.53  लाख  एकड़  आधिक्य  भूमि  अनुसूचित  जातियों  से  पम्बद्  12.70

 ग्राहियों में  बांट  दी  गई  है  और  इसमें  से  595  लाख  एकड  5.27  लाख  अनसचित  जाति  लम्भग्राहियों
 में  बांट  दी  गई  देखा  गया  है

 कि  13.53  लाख  एकड़  में  से  12.70  एकड़  भूमि  का  1985
 तक  पहले

 ही  वितरण  किया  जा  चुका  है  और  5.०5  लाख  एकड़  5.27  लाख  अनसूचित  जनजाति

 लाभग्राहिथीों  में  बांट  दी  गई  हैं  ।

 एंक  प्रश्न  पट्ट  तथा  भूमि  के  स्वामित्व  के  विषथ  में  पूछा  गया  अधिकतर  मामलों  में  सरकार

 द्वारा  स्पष्ट  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  उन्हें  त्रन्त  पद्रा  तथा  स्वामित्व  दिया  जाना  चाहिए  ।  अधिक

 तर मामलों  में  ऐसा  किया  भी  जा  रहा  है  |  अब  प्रश्न  यह  है  आया  कि  क्‍या  यह  उपजाऊ  भूमि  अथवा
 मि  है  अथवा  नाम  मात्र  की  कोई  भूमि  इन  सारी  बातों  को  जानना  जिला  प्रशासन  तथा

 राज्य  सरकार  का  काम  है  और  हम  राज्य  सरकारों  को  अनसूचित  जातियों  तथा  अनसचित  जनजातियों

 में  भूमि  वितरण  के  समय  इस  मुद्दे  की  ओर  ध्यान  देने  के  निर्देश  देंगे  कि
 यह  केवल  तात्र

 भमि न  हो  जो  उनके  मत्थेमढ़ी  जा  रही  कितु  वह  ऐसी  भूमि  हो  जिसका  उनके  द्वारा  उपयोग  किया  जा
 सके  ।  जहां  तक  मुझे  मालम  है

 यह  अतिरिक्त  भूमि  ग्राम  अथवा  ग्राम  पंचायत  अगवा  ग्राम  मुखिया

 द्वारा  सीमांचित  की  जाती  जहां  तक  मझे  मालम  यह  सभी  अच्छी  भमियां  छती  के  लिए  अच्छी

 हैं  और  मुझे  उत्तर  प्रदेश  तथा  कुछ  अन्य  राज्यों  से  सूचना  प्राप्त  हुई
 है

 कि  यह  बेती-योग्य  भूमियां  हैं

 और  इनमें  खेती  की  जाती  अतः  वहां  अनुसूचित  ज।ति  के  कुछ  परिवार  हैं  जो  उन  भूमियों  पर  खेती

 वितरित  की  गई  अतिरिक्‍त  भूमि  से  प्राप्त  हुई  मेरा  विचार  है  कि  अनुसूचित
 सूचित  जनजातियों  में  और  भूमि  बांटी  जा  सकती  कितु  कुछ  बड़े  जम  या

 हैं  और  बिलंबित  मुकदमों  के  कारण  वितरण  में  देर  हो  गई  अपितु  सरकार  का  पक्का
 ह

 भूमिद्वीनों  में  भूमि  का  वितरण

 हम  राज्य  सरकारों  को  अनुयूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  में  भूमि  वितरण  के

 यह
 भी

 सुनिश्चित  करते  रहें  कि  यह  भूमि  आवंटियों  से  छीन  तो  नहीं  ली  गई  है  ।  यदि  अनुस

 था  अनुसूचित  जनजातियों  पर  बड़े  भूमि  मालिकों  के  अत्याचार  का  कोई  मामला  है  तो  उनके  विरुद्ध

 कड़े  उपाय  किए  जाने  चाहिए  और  उनके  साथ  सख्ती  बरती  जानी  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 पर  किए  गए  अत्याचारों  का  उल्लेख  किया  जैंसाकि  आप  जानते  है
 अनुसूचित  ज  के  लोग  हमारे

 समाज  में  अत्यन्त अस  रक्षित  अंग  विशेषकर  ग्रामों  में  ।  जैसे  मैंने  यह  एक  सामाजिक  एवं  आथिक

 समस्या हैं  ।  जैसा  आप  जानते  सरकार  ने  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  की  यदि  अनुसूचित जाति

 का  कोई  व्यक्त  उचित  मजेदूरी  मांगता  है  तो  ग्रामों  उच्च  श्रेणी  अथवा  वह  वर्ग  जिसके  पास  भूमि
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 29  1985
 तीसरे  और  चोथे  प्रतिवेदन  के  बारे  में  भर

 स्ताव  )
 ज+े  जज  अपितु

 जदूरी  देने
 से  न  केवल  इन्कार  करते  हैं  अपितु  उसे  धमकी  भी  देते  इस  प्रकार  का

 चार  हो  रहा  हमें  इसके  उनन्‍्मलन  के  लिए  कार्य  करना  यह  प्रत्येक  सामाजिक  तथा  राजनीतिक
 कार्यकर्ता  का  कार्य  इसका  उन्मूलन  तब  हो  सकता  है  यदि  समाज  में  इस  प्रकार  की  जागरूकता
 हमने  संविधान  के  अंतगगंत  छुआछत  का  उन्‍्मलन  किया  पी०  क्षी०आर०  भी  कितु  कितने  लोग
 कंचहरी  में  चले  जाते  हैं  और  कितने  लोग  साक्ष्य  देने  आते  यदि  कुछ  मामले  पंजीकृत  भी  होते  हैं
 और  कुछ  लोग  न्यायालय  में  चले  जाते  कुछ  समय  के  पश्चात्‌  कोई  साक्ष्य  नहीं  मिलता  है  और  साक्ष्य
 के  अभाव  के  कारण  उन  पर  मुकदमा  नहीं  चलाया  जाता  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  परेशान
 किया  जाता  चूंकि  उसको  गांव  में  रहना  वह  उच्च  जाति  के  लोगों  के  लिए  आंख  का  कांटा  बन
 जाता  है  ।

 जहां  तक  बंधआ  मजदूरी  की  समस्या  का  संबंध  यह  भी  अनसचित  जातियों  की  सामाजिक

 तथा  आधथिक  समस्या  से  सम्बद्ध  है  ।  एक  मानतीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  उडीसा  के  लोग  टिह  1!  गढ़वाल

 गए  हैं  और  वे  वहां  बंधआ  मजदूरों  के  रूप  में  रह  रहे  चंकि  वे  लोग  गरीब  हैं  ठेकेदार  उन  लोगों  को

 से  उस  स्थान  पर  ले  गया  है  और  उन्हें  कम  मजदूरी  देता  उन्होंने  ठे  से  समझोता  किया
 है  क्‍योंकि  उन्हें  उड़ीसा  में  पर्याप्त  मजदूरी  अथवा  रोजगार  नहीं  मिलता  अन्य  क्षेत्रों  से  भी  लोग
 काम  करने  के  लिए  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  जाते  कितु  जेसा  आप  सब  जानते  हैं  सरकार  को

 अब  बंधुआ  मजदूरी  की  समस्या  की  पूरी  जानकारी  है  ।  हमने  इस  समस्या  पर  पंचवर्षीय  योजना  में  भी
 ध्यान  दिया  था  और  सातवीं  योजना  के  दौरान  उन  बंधुवा  मजदूरों  को  जिन्हें  ठेकेदारों  की  गुलामी  से

 मकत  किया  जाएगा  उनका  पुनर्वास  किया  इस  उद्देश्य  के  लिए  योजना  में  पर्याप्त  धन  रखा  गया
 यद्यपि  इस  काम  को  श्रम  मन्त्रालय  देखता  किंतु  बंधआ  मजदूरों  की  पहचान  उनकी  मुक्ति  तथा

 उनका  पुनर्वास  राज्य  सरकारों  काम  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं
 कि  यह  हम  सभी  के  लिए  यह

 लज्जा  को  बात  है  कि  बंधआ  मजदूर  अभी  भी  हमारे  देश  में  हैं  यद्यपि  कानन  के  द्वारा  हमने  बंध

 दूरी  का  उन्मूलन  किया  कानून  इसकी  अनुमति  नहीं  कितु  इन  गरीब  लोगों  का  अभी

 आध्िक  स्थिति  के  कारण  ठेकेदारों  द्वारा  शोषण  किया  जाता  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अनुसूचित  जातियों  के  शैक्षिक  विकास  के  प्रश्न  को  प्रा  मैं  यह
 मानता  हूं  कि  अन  सचित  जातियों  में  शिक्षा  का  प्रतिशत  कम  है  और  अन॒सू  चित  जनजातियों  में  और  भी

 इ  यदि  हम  इस  वर्ग  को  शिक्षा  प्रदान  कर  सके  तो  केवल  तभी  समाज  में  वास्तविक  परिवर्तन  आ
 सकता  सातवीं  योजना  में  रह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  किया  जाएगा  कि  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  में  शिक्षा  का  प्रसार  हो  और  इस  और  अधिक  विद्यालय  खोले

 अभियान्त्रिकी  और  अन्य  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  उनको  सफलता  दिलाने  के  लिए  विशेष

 प्रशिक्षण  कक्षाएं  लगाई  जा  रट्री  अनेक  स्थानों  पर  प्रशिक्षण  विद्यालय  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  परन्तु
 फिर  भी  हमे  सुनिश्चित  बारने  के  लिए  और  अधिक  प्रयास  करने  होंगे  कि  उनकी  गुणवत्ता  में  सुधार  हो

 रहे  थे  कि  इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  का  कोई  भी  प्रत्याशी  प्रतियोगी
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 क्षाओं मे ंसफल  नहीं  हो  सका  हमें  इन  सभी  बातों  पर  ध्यान  देना

 जहां  तक  मंटिक  के  बाद  छात्रवत्ति  का  संबंध  हम  दर  को  पहले  ही  संशो  कर  चुके
 अन्तिम  बार  दरें  जलाई  1981  में  संशोधित  की  गईं  थीं  और  राशि  को  और  भी  संशोधित  करने
 प्रस्ताव  विचा  राधीन  है  जिन  बच्चों  के  मां-बाप  सफाई  बमड़ा  कमाने  और  मिट्टी  के  बरतन  बनाने
 जैसे  धन्धों  में  लगे  हए  उनके  लिए  लड़कियों  के  छात्रावास  पस्तक  बैक  बनाने  तथा  दसवीं  से

 पहले  की  छात्रवृत्तियों  जैसी  अन्य  योजनाएं  भी  इनको  जारी  रखा  जा  रहा  कुछ  सदस्यों  ने  चर्चा
 के  दौरान  उल्लेख  किया  है  कि  आज  भी  मैला  ढ़ोने  की  प्रथा  को  दूर  नहीं  किया  गया  है  और  मल  आदि
 भंगियों  द्वारा  सिर  पर  ढोकर  ले  जाया  जाता  इस  संबंध  में  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहूंगी  कि  मेरा
 मंत्रालय  इस  कार्यक्रम  को  बड़े  पैमाने  पर  चलाने  जा  रहा  है  ।  इस  पर  हमें  कहीं  अधिक  धन  व्यय  करना
 पड़ेगा  और  यह  सुनिश्चित  करना  पड़ेगा  कि  यह  समस्या  पूर्णतया  समाथ्त  हो  हम  नगरों  और  कस्खबों
 का  चुनाव  करेंगे  तथा  ध्यान  केन्द्रित  कर  के  मेहतरों  और  सफाई  करने  वालों  की  समस्या  को  पर्णतया  हल
 करेंगे  ।  हम  यह  सब  चरणों  में  नहीं  क्योंकि  तब  तो  समस्या  बनी  यदि  हम  सारे  शहर  को

 ही  लेंगे  तो  फिर  मेहतरों  और  सफाई  करने  वालों  की  समस्या  नहीं  उसके  बाद  हम  दसरे  या

 me तीसरे  नगर  को  ले  सकते  हैं  और  इस  प्रकार  हम  समस्या  के  विरुद्ध  लड़ाई  जारी  रख  सकते

 हमारी  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विरुद्ध  किए  जा  रहे
 अपराधों  के  बारे  में  प्री  तरह  पता  हमने  कुछ  सार्थक  कदम  उठाए  हैं  और  राज्यों  को  मारगंदशंक

 सिद्धांत  जारी  कर  दिए  जिससे  कि  इसको  रोका  जा  सके  ।  हमने  राज्यों  को  ये  मार्ग  दर्शक  सिद्धांत  भेजे
 हैं  कि  उनको  इस  संबंध  में  सख्त  और  सुधारात्मक  कार्यवाही  करनी  ग॒ह  मन्त्री  महोदय  ने  इस
 बारे  में  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  पहले  ही  लिख  दिया  था  और  मैंने  भी  कल्याण  मंत्रालय  का  कार्यभार
 संभालने  के  बाद  15  नवम्बर  को  इस  बारे  में  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  को  लिख  दिया  है  और  अपराधों  से

 निवारक  और  पुनर्वासिक  उपायों  से  निपटने  के  लिए  मार्गदर्शक  सिद्धांत  भेज  दिए  गये  हमने
 राज्यों  को  यह  भी  सुझाव  दिये  हैं

 कि  उन  जिलों  जो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  विरुद्ध  किए  जाने  वाले  अपराधों  के  बिचार  से  संवेदनशील  जिला  मजिस्ट्रं  पुलिस
 उप-मण्डलीय  अधिकारियों  आदि  जैसे  वरिष्ट  क्षेत्र  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  हमें  यह  देखना  होगा  कि  राज्य  सरकारें  मार्गदर्शक
 सिद्धांतों  का  पालन  करें  ।

 हमने  अपराधों  के  शिकार  बने  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  और  अनु  सूचित
 जातियों  क्षतिपृर्ति  की  दरें  बढ़ाने  के  बारे  में  अनुसू चित जातियों  और  जनजातियों  के  आयोग  की  सिफारिशों

 को  राज्य  सरकारों  के  पास  भेजा  है  ।  हमने  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  कहा  है  कि  वे  यह्‌  देखें  कि  जो  लोग

 अत्याचारों  मे  पीड़ित  हैं  उन्हें  ऊंची  दरों  पर  क्षतिपूर्ण  की

 अधिकतर  राज्यों
 ने  केन्द्र  को  उत्तर  भेजा  है

 कि  उन्होंने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  और  उन्होंने

 क्षतिपू्ति की  दरें  बढ़ा  दी  मैंने  प्रशासन  को  सबल  बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  देते  विशेषकर
 जिलों  में  वरिष्ठ  प्रशासनिक  और  पुलिस  अधिकारियों  के  स्तर  राज्य  के  मुख्य  मन्सत्रियों  को
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 तियों  क ेआयोग के  29  1985

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  ]

 गतरूप से  पत्र  लिखा  मैंने  अधिकारियों  के  सही  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  पर  भी  बल  दिया  है  जिसमें

 निपुणतता  प्रदान  करना  और  इन  लोगों  को  गलत  रवैयों  को  त्यागने  के  लिए  प्रेरित  करना  भी  सम्मिलित

 है  ।  मन  का  रवैया  एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  बात  ऐसे  लोग  गलत  रवैये  के  कारण  हरिजनों  एवं
 जनों  के  साथ  ऐसे  अपराध  करने  के  आदी  होते  इसलिए  हमें  देश  के  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एक
 ऐसा  वाताव  रण  उत्पन्न  करना  होगा  जिससे  कि  सारा  रवैया  बदल  उन  सबको  यह

 अनुभव  करना
 च्  सफ चाहिए  कि  इन  लोगों  का  शोषण  नहीं  होना  यदि  हम  उनके  रवेए  को  बदलने  र  हो  जाते
 ने  में  सफल  होगे हैंतो  समग्र  दृष्टिकोण  बदल  जायेगा  और  हम  उन  इस  प्रकार  के  अपराधों  क

 जो  कि  कुछ  स्थानों  पर  हरिजनों  के  खिलाफ  किए  जा  रहे

 भ्रौर  फिर  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है  कि  अनुसूचित  जाति  और
 अनुसूचित

 युक्त  का  पद  बहुत  दिनों  से  रिक्त  पड़ा  यह  सच  है  कि  यह  पद  कुछ  समय  से  रिक्त  पड़ा
 परन्तु  यह  कुछेक  व्यावहारिक  कठिनाइयों  करे  कारण  रिक्‍त  पड़ा  अब  ये  बातें  हल  कर  ली  गई

 मझे  आपको  यह  बताते  ह॒ए  प्रसगनता  हो  रही  है  कि  सम्बद्ध  व्यक्ति  का  पद  के  लिए  चयन  कर  लिया  गया कक
 है  और  शी  घ्र  ही  वह  पद  ग्रहण  करेंगे  । ्ड

 जहां  तक  पदों  के  आरक्षण  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सभा  को  आश्वस्त  कर  सकता  हुं  कि

 इसको  खत्म  करने  का  सरकार  का  कोई  इरादा  नहीं  हमने  अपनी  आरक्षण  नीति  के  बारे  में  जो  भी

 निर्णय  लिया  वह  बहुत  ही  स्पष्ट  है  और  हम  उस  पर  ही  चलते  रहना  चाहते  हैं  ।  इन  र  मुदायों
 को  जो

 कुछ  भी  संवंधानिक  संरक्षण  प्रदान  किए  जाते  हम  चाहते  हैं  कि  उनको  वह  आरक्षण  दिया  जाना +
 चाहिये  ओर  इसे  कठोरता  से  लागू  भी  किया  जाना  इप्त  सम्बन्ध  मुझे  बताया  गया  था  कि
 आरक्षण  का  कुछ  कोटा  बकाया  भी  हो  सकता  परन्तु  या  5  वर्षों  से  केन्द्रीय  यह

 सनिश्चित  करने  के  लिये  कि  ये  आरक्षण  कोटे  पूरे  भरे  पूर्ण  प्रयास  कर  रही  है  और

 यह  भरा  ही  जाता  यह  काभिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  का  विषय  हम  भी  उस  विभाग
 से

 सम्पर्क

 बनाये  रखेंगे  और  यह  देखेंगे  कि  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  दिया  गया  हमारा  वचन  पूरा  सरकार  के

 यह  न  करने  या  इसकी  उपेक्षा  करने  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  प्रश्न  यह  जैसा  कि  आप  जानते

 इस  योजना  के  कार्यकरण  कुछ  राज्यों  में  कुछ  समस्याएं  उठ  सकती  हैं  ।  वे  परीक्षा  लेते  हैं  और
 |ई  नहीं  आ  वे  उन्हे  दूसरा  अवसर  प्रदान  करते  हैं  तो  इस  प्रकार  की  समस्याएं  इस  प्रकार

 का  प्रभाव  यह  होता  है  कि  कोटा  पूरा  नहीं  भरा  जाता  हमें  स्थिति  को  सुधा  ने  का  प्रयास  करना

 हम  इन  सब  बातों  के  बारे  में  सोच  रहे  इन  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  इन  मामलों  को

 सुधारने का  प्रयास  कर  रहे  इस  सभा  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  चि  क्‍्त  की  मैं  उसे  ध्यान
 में  रखूंगी  ।

 ]

 श्री  रास  प्यारे  सुमन  :  जो  अधिकारी  आरक्षण  के  मामले  में  उदासीनता  बरत  रहे

 को
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 8  1907  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयोग  के
 तीसरे  और  चोथे  प्रतिवेदन  क्रे  बारे  में  प्रस्ताव  (--

 आरक्षण  पूरा  नहीं  कर  रहे  हैं  ओर  लापरवाही  दिखाते  उनको  दंड  देने  की  आपने  क्‍या  व्यवस्था
 की

 ]

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  मैं  सीधे  ही  यह  तो  नहीं  कह  सकती  हूं  कि  कुछ  प्राधिकारी  इसे
 जानवूझकर  कर  रहे  हैं  या  न  हैं

 ।
 दे  कोई  ऐसा  विशिष्ट  मामला

 जिसकी  आर  हमारा  ध्यान  दिलाया  र  ध्यान

 मैं  टन  सभी  सदस्यों  की  अभारी  हूं  जिन्होंने  चर्चा  में  बढ़-चढ़कर  भाग  लिया  है  और  अपने
 मूल्यवान  सुझाव  दिये  हैं  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  इन  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  आधिक
 विकास  उनकी  गरीबी  का  उन्मूलन  करना  और  उन्हें  गरीबी  रेखा  से  ऊपर
 कार्यक्रम  में  हमारा  मुख्य  कार्य  क्रम  है और  उसके  लिये  हमें  कठोर  परिश्रम  करना  पड़ेगा  ।  हमें  अभी  बहुत
 कुछ  करना  यह  बात  नहीं  है  कि  हमने  सब  कूछ  प्राप्त  कर  लिया  मुझे  इस  बारे  में  पता  है  और
 उसके  लिए  ही  हम  कठोर  परिश्रम  और  हमें  जनता  के  सभी  स्वेक्छिक  संगठनों  तया  अन्य
 सभी  का  सहयोग  चाहिये  जिससे  संयुक्त  प्रयास  द्वारा  हम  अपने  समाज  में  व्याप्त  इस  सांझी  समस्या को
 हल  कर  सकें  |  मैं  यह  कह  रहा  हूं

 कि  सभी  प्रकार  के इस  सामाजिक  और  आर्थिक  भेदभाव  को  समाप्त
 करने  के  जिससे  समाज  पीडित  हमें  बहुत  ही  कठोर  परिश्रम  करना  पड़ेगा  भोर  इसके  साथ-साथ

 ही  अन्य  आवक  विकास  और  ऐसी  ही  अन्य  बातें  उनकी  स्थिति  को  सुधारने  में  सहायता  करेंगी  ।

 एक  बार  मैं  उन  सदस्यों  को  धन्यवाद  देती  हूं  जिन्होंने  वाद-विवाद  में  भाग  लेकर  अपने
 कीमती  सुझाव  दिये

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  केवल  एक  बात  कहनी  है  और  मैं  केवल
 एक  मिनट  लूंगा

 एक  के  बाद  एक  सदस्य  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  इन  वार्षिक  प्रतिवेदनों  में  निकाले  गए
 निष्कर्षों और  सिफारिशों  के  साथ-साथ  यह  प्रतिवेदन  भी  दिया  जाना  चाहिए  कि  भारत  सरकार ने  उन
 पर  क्या  कार्यवाही  की  है  और  मैं  चाहूंगा  कि  मेरे  माननीय  प्रभारी  मन्त्री  उस पर  विशेष

 ध्यान दें  और  फिर  यह  देखें  कि  आज  के  बाद  विशेषरूप  से  एक  ओर  तो  प्रतिवेदन  तथा  निष्कर्ष  हों  और

 दूसरी ओर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ही  जिससे  यह  देखा  जा  सके  कि  राज्य  सरकारें
 लम्बे समय  से  उपेक्षित  इन  लोगों  के  जो  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  सरकार  दोनों  से  ही  संरक्षण
 के  अधिकारी  अपने  कत्तंठ्यों  को  रही  हैं  और  उन्हें  पर्याप्त  संरक्षण  प्रदान  किया  जाता  जेसा
 कि  आप  सभो  जानते  हैं  गांधी  शान्ति  मिशन  ने  बंधुआ  मजदूरों  के  बारे  में  बहुत  पहले  एक  प्रतिवेदन

 प्रकाशित किया  था  और  उनका  कहना  था  कि  उनमें  से  लाखों  अभी  भी  बन्धुएपन  से

 संप्दीय  तथा  प्रगासतिक  दोनों  हो  ओर  से  ऐसे  सरकारी  प्रतिनिधि  थे  जो



 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अ।पोग  के  29  1985

 तीसरे  और  चौथे  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )

 एन०  जी०  रंगा

 की  निन्‍दा करने  और  फिर  इसकी  परिशुद्धता  पर  प्रश्नसूचक  विन्ह  लगाने  के
 लिए  तैयार  अब  हम

 पाते  हैं  कि  उनका  प्रतिवेदन  कहीं  अधिक  सही  था  और  इन  लोगों  का  नका  रना  नितःन्‍्त  गलत  ऐसी
 दातें  कंस  हो  सकती  इसलिए  आयोग  के  प्रत्येक  निष्कर्ष  और  उसके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर
 हमें  राज्य  वार  वर्ष-द  र-वर्ष  रिपोर्ट  मांगनी  चाहिए  कि  इन  विभिन्‍न  राज्यों  में  क्‍या  कुछ  हो  रहा

 कौन-सा  राज्य  उत्तरदायित्व  निभा  रहा  कौन-सा  राज्य  पीछे  ह  गया  है  और  किस  सीमा  तक  आदि

 आदि  ।  फिर  हम  इसे  जनमत  पर  छोड  सकते  जैसा  कि  हम  यहां  जनमत  पर  निर्भर  वे  भी  जनमत
 पर  निर्भर  हैं  ।  इन  लोगों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  हम  जनमत  पर  भर  ऐसा  कर  सकते

 हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  सुझाव  जो  न  केवल  मैने  दिया  बल्कि  बहुत  से  अन्य  सदस्यों  ने
 लगभग  सर्वसम्मति  से  दिया  है  गम्भी  रतापूबंक  ध्यान  दिया  जायेगा  तथा  उसे  लागू  किया  जायेगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  ।  एक  वरिष्ठ  सदस्य  ने
 भी  सुझाव  दिये  हैं  ।

 भ्रो  राम  प्यारे  सुमन  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  क्लेरिफिकेशन  चाहता  हूं  ।  बावजूद  इसके  कि

 सरकार  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  मामले में  बहुत  गम्भीरता से  विचार  कर  रहो  है  और  हिंदायतें
 जारी  हो  रही  हैं  लेकिन  अधिकारीगण  उनका  पालन  नहीं  कर  रहे  इसके लिए  माननीय  सदन  ने

 सिविल  राइट  प्रोटेक्शन  एक्ट  लागू  किया  उसमें  व्यवस्था  थी**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  तो  मन्त्री  महोदय  ने  इन  मामलों  से  सम्बद्ध  उपायों  को  लागू  करने
 के  लिए  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  को  लिखा  उन्होंने  इसमें  रुचि  ली  वह  इसके  बारे  में  पहले  ही
 बता  चूकी  हैं  और  पत्र  भी  लिख  चुकी  हैं  तथा  वह  उसका  अनुध्तरण  भी

 श्री राम  प्यारे  सुमन  :
 कोई  राज्य  सरकार  उस  आदेश  को  सुन  नहीं  रही  उसके  लिए  क्‍या

 व्यवस्था की  जा  रही  जो  अधिकारी  पालन  नहीं कर  रहे  केवल  हरिजनों के  ही  मामले में  ऐसा

 हो  रहा  यह  अधिक  चिन्ता  की  बात

 [  प्रमुवाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्रम  मन्त्री  महोदय  को  बुलाया  वह  बोलने  के  लिए  खड़े  भी  हो

 गये
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 12  46  म०  प०

 डाक  कसंकार  स्वास्थ्य  श्रोर  विधेयक

 [  प्रनुवाद  ]

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  टी०  :  उपाध्यक्ष  भारतीय  डाक  श्रमिक

 अधिनियम  1934  और  उसके  अन्तगँत  बनाये  गये  डाक  कमंकार  रोजग।र

 1948  और  उसके  अन्तर्गत  बनी  जलयानों  से  सामान  उतारने-चढ़ाने के  काम  में  लगे

 मजदूरों  की  दुर्घटना  से  सुरक्षा  के  मामलों  और  ऐसे  मजदूरों  की  स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  से

 सम्बन्धित  हैं  ।  साथ  ही  ये  अन्तर्राष्टीय  श्रम  संगठन  अभिसमय  का  भी  ख्याल  रखत  है  जो  जलयानों  में
 सामान  चढ़ाने-उतारने  के  काम  में  लगे  मजदूरों  की  दुर्घटनाओं  से  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  है  ।

 1934  का  अधिनियम  उन  मजदूरों  पर  लाग  होता  है  जो  जलयानों  पर  या  जलयानों  के  साथ

 काम  में  लगे  हों  ।  यह  बन्दरगाहु  और  गोदी  के  किसी  अन्य  क्षंत्र  में  किये  गये  कार्य  पर  लागू  नहीं  होता  ।

 यह  ऐसे  मजदूरों  के  स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  के  उपायों  की  व्यवस्था  नहीं  और  यह  अधिनियम

 उन  मजदूरों  पर  भी  लागू  नहीं  होता  जो  उस  कायं  में  लगे  हैं  जो  माल  उतारने-चढ़ाने  के  कार्य  से  सम्बद्ध

 जंसे  माल  लेने  के  लिए  जलयान  को  तैयार  करने  से  सम्बन्धित  कार्य  जिसमें  परिवहन

 सम्मिलित  हैं  और  छिप्पी  रोगन  सफाई  करने  और  ऐसे  ही
 अन्य  कामों  में

 लगे  मजदूरों  पर  भी  लाग  नहीं  होता  है  ।  1948  का  अधिनियम  जलयातों  में  लगे  मजदूरों  को  छोड़कर
 सारे  गोदी  मजदूरों  की  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  करता  यह  अधिनियम  छोटे  बन्दरगाहों  पर  भी  लागू  नहीं

 पिछले  तीन  दशकों  माल  के  संचालन  की  प्रक्रिया  में  भी  बहुत  परिवर्तन  आ  चुका  बड़े
 रूप  में  यन्त्रीकरण  हो  चुका  माल  की  प्रकृति  बदल  चुकी  ऐसे  माल  भी  हैं  जो  खतरनाक  एवं
 विषेले  हैं

 |  तेल  के  भारी  आदि  हैं  ।

 ब्रंटनाओं  की  सूचना  जांच  करवाने  तथा  उत्तरदायित्व  को  निर्धारित  करने  की  कोई
 उचित  व्यवस्था  नहीं  क्योंकि  पोत  पोत  मालिकों  के  कर्मचारी  जो  एजेंट  के  रूप  में  कार्य  करते

 और  अन्य  मुख्य  नियोजक  गोदी  सुरक्षा  निरीक्षकों  के  पास  पर्याप्त  शक्तियां  नहीं  उन्हें  ऐसी
 शक्तियां  दी  जानी  चाहिए  कि  वे  कार्य-स्थल  में  ऐसी  परिस्थितियां  होने  जो  गोदी  मज जदूरों  के

 सुरक्षा  या  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरनाक  माल  को  लाने  ले  जाने  से  मनाही  कर  सके  ।

 इन  परिस्थितियों  में  सरकार  ने  एक  ऐसे  व्यापक  कानून  जो  कि  थोदी  मजदूरों  की
 स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  के  सारे  पहलुओं  से  सम्बद्ध  बनाना  आवश्यक  हमने  इस  बात  का
 ख्याल  रखा  है  कि  कानून  के  उल्लंघन  के  लिए  कठोरतम  दण्ड  दिया  यदि  यह  कानून  लागू  किया
 गया  तो  इसका  कार्यान्वयन  आप्तान  हो  गोदी  कार्य  में  जोख्विम  रोका  जा  सकेगा और  बन्दरगाहों
 ओर  गोदी  में  हुई  दुघ॑टन  ओं  के  लिए  एक  उचित  तन्‍त्र  उपलब्ध  हो  सकेगा  ।

 माननीय  सदस्यगण  निस्सन्देह  इस  बात  को  समझेंगे  कि  विधेयक  गोदी  मजदूरों  के  कल्याण  को
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 टी०  मंजपा ]

 व्यवस्था  करता  है  और  मजदूर वर्ग  के  हित  में  इन  शब्दों  के  साथ मैं  विधेयक  को  विचारार्थ  पेश

 करता  हूं  और  यह  अनुरोध  करता हूं  कि  इसे  पारित  किया  जाये  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 डाक  कमंकारों  की  स्वास्थ्य  और  कल्याण  तथा  उनसे  सम्बन्धित  विषयों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  .  प्रस्ताव  प्रस्तत  हआ  : 1  3  $

 डाक  कमंकारों  की  स्वास्थ्य  और  कल्याण  तथा  उनसे  सम्बन्धित  विषयों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी
 :  उपाध्यक्ष  मुझे  अत्यन्त  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार

 आखिरकार इस  विधेयक  को  सदन  के  सामने  लाई  लेकिन  प्रजदूरों  को  अधिक  संरक्षण  नहीं  देता
 विधेयक में  जो  उपबन्ध  हैं  उनसे  मजदूरों  की  स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  को  सुधारने  की  ज्यादा

 गुंजाइश  नहीं  है  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यह  पूरी  तरह  से  किया  गया  प्रयत्न  नहीं  सरकार  ने  उनकी
 दशा  सुधएप्रने  का  पूरा  प्रयत्न  नहीं  किया  है  ।  ऐसे  कई  खण्ड  हैं  जो  बहुत  ही  अस्पष्ट  हैं  और  जिन्हें
 मरोड़ा जा  सकता  विधेयक  से  ऐसा  पता  चलता  है  कि  यद्यपि  मजदूरों  को  उनके  पक्ष  में  कुछ
 अधिका  र  दे  दिये  गये  हैं  लेकिन  साथ  ही  ऐसे  कुछ  बण्ड  भी  हैं  जिनके  उल्लंघन  करने  पर  मजदूरों  को
 दण्ड  मिलेगा  ।  मैं  इस  विधेयक  को  थोड़ा  ही  समर्थन  देता  हूं  ।

 कस  विधेयक  अर्थात्‌  डाक  कर्मंक़ार  स्वास्थ्य  और  विधेयक  से  पहले  दो
 अधिनियम  थे  जिनके  नाम  हैं  :  भारतीय  डाक  श्रमिक  1934  और  डाक  कर्मकार  रोजगार
 विनियमन  अधिनियम  1948,  और  एक  योजना  थी  जिसका  सम्बन्ध  मजदूरों  की  स्वास्थ्य एवं
 कल्याण  से  इस  योजना  का  नाम  था  गोदी  मजदूर  स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  )  योजना  19611
 अब  सरकार  इस  विधेयक  के  द्वारा  इन  तीनों  अधिनियमों  को  समेकित  करने  जा  रही  है  ।  पहली  ब/त,
 जिसका  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  यही  मजदूरों  की  स्वास्थ्य  एवं  कल्याण  को  सुधारने  के

 लिए  केवल  इस  तरह  का  कानून  ही  काफी  नहीं  विधेयक  ये  नहीं  कहता  कि  क्या  उनका  पारिश्रमिक
 बढ़ाया  जा  रह  क्या  उनकी  मजदूरी  बढ़ाई  जा  रही  क्‍या  कोई  अस्पताल  होगा  जहां  दुघंटना  होने
 पर  वे  इलाज  कर  वा  विधेयक्र  इन  सारी  बातों  के  विषय  में  कुछ  नहों  कहता  ।  उनकी
 आशिक  स्थिति  में  कोई  सुधार  किये  बिना  पैं  नहीं  समझता  कि  यह  विधेयक  मजदूरों  को  कोई  खास  मदद

 पहुंचायेगा  ।
 है

 यह  विधेयक  निरीक्षकों  को  बड़ी  शक्तियां  दे  देता  यदि  काम  के  दौरान कोई  मजदूर
 किसी  दुघंटना में  घायल  होता  है  तो  साधारणतया  वह  किसी  न्यायालय  में  जाकर  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध

 अभियोग बना  लेकिन  यहां  खण्ड  17(2)  के  अन्तर्गत  यह  कहा  गया है  कि  निरीक्षक की
 अनुमति  या  पूर्व  स्वीकृति क ेबिना  कोई  अभियोग  नहीं  चलाया  जा  सकता  माना  कोई  मजदूर
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 दुघंटना  का  शिकार  हो  जाता  है  या  कोई  बींमारर

 निरीक्षक  को  प्रबन्धक  अपनी  भ्रोर  मिला  सकते  हैं  ।

 दो  और  खण्ड  खण्ड  1]  और  खण्ड  14  जिनके  अन्तगंत  उल्लंघन  के  लिए  मजदूर  को
 3  महीने  तक  का  कारावास  या  200  रुपए  तक  जर्माना  या  दोनों  किया  जा  सकता  यहां  एक  अजीब
 बात  यह  भी  है  कि  इन  दोनों  खण्डों  11  और  14  की  इस  तरह  से  व्याख्या  की  जा  सकती  है  कि  मजदूर
 को  किसी  मजद्र  संघ  से  सम्बन्धित  गतिविधि  के  लिए  भी  सजा  दी  जा  सकती  यदि  कोई  मजदूर
 आगे  आता  और  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करना  चाहता  है  या  उन्हें  संगटित  क*ना  चाहता  है  तो ए
 उसे  दण्ड  दिया  जा  सकता  ये  दोनों  खण्ड  मजदूरों  के  हितों  के  विरुद्ध  इन  दोनों  खण्डों  की  इस

 तरह  से  व्याख्या  दी  जा  सकती  है  कि  मजदूरों  को  दण्ड  दिया  जा  सके  ।

 अब  आप  खण्ड  10  को  इसमें  प्रावधान  है  कि  यदि  कोई  मजदूर  किसी  गोदी  में  कार्य
 करते  समय  किसी  बीमारी  से  ग्रस्त  हो  जाता  है  था  दूर्घटना  का  शिकार  हो  जाता  है  तो  सरकार  उसके
 कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  नियक्त  कर  सकती  है  जो  अपनी  रिपोर्ट
 विधेयक  इस  बात  पर  बिल्कुल  चुप  है  इममें  इन  बातों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  कि  उस  व्यक्ति
 द्वारा  जांच  किये  जाने  के  क्या  मजदूर  को  कया  सुरक्षा  प्रदान  की  मजदूरों  के  हितों
 की  किस  प्रकार  स॒  रक्षा  की  मजदूर  से  किस  प्रक|र  का  व्यवहार  उसको  क्या  हर्जाना  दिया
 जायेगा  ।  उसको  अन्य  जो  भी  विद्यमान  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  करनी  पड़  सकती
 लेकिन  जब  आप  मजदूरों  को  लाभ  पहुंचाने  के  उद्देश्य  स ेएक  व्यापक  अधिनियम  बनाने  का  प्रयास  कर
 रहे  हैं  तो  आप  इसी  विधेयक  में  व्यक्ति  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  जांच  रिपोर्ट  दिये  जाने  के  बाद  कि

 किस  प्रकार  मजदर  बीमारी  से  ग्रस्त  वह  दर्घटना  का  शिकार  कैसे  दुर्घटना  के  कारण  मत्य

 होने  की  दशा  में  क्या  किया  क्या  कार्यवाही  की  क्‍या  हर्जाना  दिया  आदि  क्‍यों

 नहीं  शामिल  कर  देते  ?  यह  बहुत  अच्छा  होता  यदिये  दो  बातें  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  की  गई
 होतीं  ।

 खण्ड  2
 में

 कछ  परिभाषाएं  हैं  जो  बहुत  अजीब  हैं  ।  इसमें  कहा  गया

 किसी  अभिकेरण  अन्तर्गत  कोई  ठेकंदार  द्वारा  या  उसके  माध्यम  से
 नियोजित  किए  गए  या  नियोजित  किए  जाने  वाले  किसी  डाक  कमंकार  के  सम्बन्ध  में
 नियोजकਂ  से  वह  व्यक्ति  अभिप्रेत  है

 यहां आप  ठेकेदार  को  काफी  वरीयता  दे  रहे  वह  इस  ठेके
 का  उपयोग  मजदूरों को  निचोड़ने

 में  कर  सकता है  । प्रबन्धक  यह  भी  कह  सकता  है  कि  यदि  मजदूर  ठेकेदार  के  म!/ध्यम  से  आते  हैं  तो  तभी
 वह  उन्हें  लेंगे  अन्यथा  नहीं  ।  यह  हमेशः  रहेगा  कि  इस  खण्ड  में  रूपभेद  किया  जाए  ।  क्योंकि
 ठेकेदार इस  तरीके  से  काम  कर  सकता  है  जो  मजदूरों  के  लिए  हानिकर हो  ।

 जहां  तक  का  सम्बन्ध  यह  एक  भजीब  सी  चीज है  ।  इसमें  कहा  गया  है  :---
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 ऐसी  स्थिति में  है  कि  वह  डाक  कर्मकारों  के  सुरक्षा या  स्वास्थ्य के  लिए  खतरनाक

 तो  वह  स्वामी  पर  या  ऐसे  स्थान  के  भारसाधक  व्यक्तियों  पर  ऐसे  स्थान  में  किसी  डाक  कार्य

 ,  का  तब  तक  तिषेध  करने  वाले  आदेश  की  तामील  कर  सकेगा  जब  तक  कि  खतरे के  कारण

 को  समाप्त  करने  के  उसके  समाधानप्रद  रूप  में  उपाय  नहीं  क्रिया  जाता

 इस  खण्ड  के  द्वारा  आपने  निरीक्षक  को  बहुत  बड़ी  शक्तियां  दे  दी  यदि  निरीक्षक  समझता

 है  कि  यदि  काम  में  कुछ  खतरा  है  तो  वह  तुरन्त  ही  प्रबन्धक  वर्ग  को  काम  रोकने  का  नोटिस  दे  सकता
 निरीक्षक  आखिर  छोटे  अधिकारी  उन्हें  शक्ति  स ेसाधा  जा  सकता  उन्हें  असानी  से  खरीदा

 जा  सकता  यदि  निरीक्षक  केवल  यह  सोचते  हैं
 कि  वहां  कुछ  भी  नहीं  है  तो  बात  खतम  हो

 जाती

 एकमात्र रूप  से  ही  सम्पूर्ण  अधिकारी  प्रतीत  होता  है  ।  खण्ड  5  द्वारा  निरीक्षकों  को  दिये  गये  व्यापक

 अधिकारों का  प्रयोग  या  तो  प्रबन्धक  वर्ग  को  नुकप्तान  पहुंचाने  के  लिए  किया  जा  सकता  है  और  यदि
 निरीक्षक को  प्रबन्धक  वर्ग  अपनी  ओर  मिला  लेते  हैं  तो  उनका  प्रयोग  मजदूरों  को  नुकसान  पहुंचाने के
 लिए  किया जा  सकता  है|  खण्ड  5  से  कर्मकारों  को  अधिक  नुकसान  होता  है

 अब  हम  खण्ड  6  पर  अते  यदि  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  निरीक्षक  जाये  और  निरीक्षण
 करे  तो  भ्रबन्धक  वर्ग  निरीक्षण  हेतु  सभी  पुस्तकें  उसको  उपलब्ध  करव/येगा।  यदि  वह  नहीं  देखता  है  तो
 क्या  होगा  ?

 खण्ड  14  के  अन्तर्गत  कोई  व्यक्ति  दण्डित  किया  जा  सकता  है  इसमें  कहा  गया  है  :  --

 जिसकी  अवधि  छः  मास  तक  की  हो  या  जु्माने  जो  पांच

 हजार  रुपये  तक  का  हो  या  दोनों  से  दण्डनीय  होगा

 क्या  यह  पर्याप्त  रूप  से  निवारक  के  रूप  में  कार्य  करता  है  ?  इस  दण्ड  से  अपराध  को  रोकने  में
 मदद  नहीं  मिलिगी  ।  आखिर  वह  5000  रुपये  आप्तानी  से  चुका  सकता  जब  कभी  भी  ऐसा  वाक्य 0  0)

 हो  कि  या  कारावासਂ  तो  न्यायालय  सामान्यतः  केवल  जुर्माना  ही  करता  वह  आसानी  से

 5000  झुपये  चका  सकता  अतः  उस  दण्ड  से  अपराध  को  रोकने  में  मदद  नहीं  मिलेगी  ह्‌
 अच्छा  होगा  कि  इसे  थोड़ा  और  अधिक  निवारक  बना  दिया  दूसरें  अपराध  के  लिए  यह

 दूनी  सजा  के  साथ  दण्डनीय  इसका  अर्थ  है  एक  साल  का  कारावास  या  10,000  रुपये  का

 क्पोंकि  यह  शब्द  इसमें  कोई  व्यक्ति  जुर्माना  देकर  बच  सकता  है  ।  इन  परिस्थितियों  पर्याप्त
 रूप  से  निवारक  नहीं  यह  धारा  किसी  व्यक्ति  को  रोकती  नहीं  ।  किसी  व्यक्ति  को  काम  करने  से
 रोकने  के  लिए  निवा  रक  के  रूप  में  कार्य  नहीं  करती  ।  माना  वह  5000  रुपये  चुका  सकता  है  और

 क्षक  को  वहां  जाने  और  जलयान  का  निरीक्षण  करने  की  अनमति  देता  तो  वह  किताबों  को

 कुछ  ऐसा कर  सकता  है  जो  उसके  पक्ष  में  अतः  इस  खण्ड  को  अधिक  निवारक  बनाया  जाना
 अन्यथा  यह  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकता  जिसके  लिये  इसे  बनाया  गया

 232



 8  1907  )  डाक  कर्मकार  स्वास्थ्य  और  विधेयक

 निरीक्षक  को  किसी  मामले  पर  अभियोग  संचालन  करने  या  म।मले  की  पैरवी  करने

 की  शक्ति दी  गई  जहां  तक  इन  बातों  का  प्रश्न  जब  किसी  व्यक्ति को  किसी  मामले  की  पैरवी

 करनी है  या  किसी  मामले  का  संचालन  करना  क्या  के  अन्तगंत यह  देना  उचित  है  ?

 दूरों के  अधिकारों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  खण्ड  9  के  अन्तर्गत  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किए
 जाने  पर  विचार  किया  गया

 1.00  मे

 सलाहकार  समिति  की  क्‍या  शक्तियां  इस  समिति  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह
 सरकार  को  मजदूरों  के  अधिकारों  के  विषय  में  सलाह  देगी  और  मौजूदा  हालातों  के  बारे  में  तथा  मजदूरों
 की  स्थिति  सुधा रने  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देगी  ।  अब  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि यह  सलाहकार  पमित्ति

 बहत  अक्षम  है  तथा  इसे  कोई  निश्चित  कार्य  नहीं  सौंपा  गया  सरकार  क्या  करेगी  यदि  सलाहकार
 समिति  कहती  है  कि  अमुक  में  कोई  दोष  है  और  उसे  हटाया  जाना  फिर  सलाहकार
 समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार  मानने  के  लिए  बाध्य  तही  ऐसा  कोई  खण्ड  नहीं  है  जिसमें यह
 उल्लेख  हो  कि  उनकी  राय  पर  ध्यान  दिया  उस  पर  विचार  क्या  जाएगा  और  उस  पर  अमल
 किया  जाएगा  ।  जब  ऐसा  कोई  खण्ड  नहीं  है  तो  खण्ड  9  व्यर्थ  हो  सकता  है  ।

 इस  विधेयक  में  हमने  प्रत्यायुक्त  विधान  का  बहुत  सहारा  लिया  यह  एक  ऐसा  अधिनियम
 है  जिसके  द्वारा  मजदूरों  के  अधिकांश  अधिका  रों  पर  रोक  लगा  दी  गई  माना  कोई

 ओर  गोदी  मजदूर  इस  बात  पर  बड़े  आवेश  में  आ  जाते  हैं  और  वे  कुछ  करने  के  f

 हैं  तो  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  और  उनके  कार्यंकलापों  पर  भी  प्रहार  किया  जा  सकता  है
 स्थिति  होती  है  तो  प्रत्यायुक्त  विधात  के  अन्तगंत  सरकार  को  खण्ड  12,  20

 2

 नियम  बनाने  के  व्यापक  अधिकार  दिये  गये  कार्यकारी  अधिकारी  को  व्यापक  शक्तियों से  लैस  कर
 है  ।  यदि  कार्यकारी  अधिकारी  श्रमिकों  के  हित  में  नियम  नही  बनाता  तो  श्रप्षिक  क्या

 वे  इतने दिन
 वहीं  रखे  रहते  हैं  तथा  30  दिनों  की  समाप्ति  के  बाद  वे  कानन  बन  जाते  जब  संसद  इसमें
 संशोधन  करती  है  तो  दोनों  सदनों  को  मानना  पड़ता  इस  प्रत्यायोजित  कानन  के  इस

 पहलू  पर  और

 सामान्य  रूप  से  उन्हें  30  दिन  के  लिए  संसद  के  साभने  रखा  जाता  होता  है

 आगे  |वचार  करना

 एक  बात  ओर  जहां  तक  धारा  22  के  अन्तर्गत  पूर्व  प्रकाशन  का  सम्बन्ध  है  यह  बहुत
 अच्छा  प्रावधान  है  क्योंकि  कमंकारों  के  अधिकारों  के  छी  ने  जाने  की  दशा  में  उक्त  धारा  में  पूर्व  प्रकाशन
 की  व्यवस्था  है  और  वह  45  दिनों  के  लिए  वे  वहीं  बने  रहेंगे  ताकि  कमंकार  जान  पाएंगे  कि  उसमें  क्‍या

 है  और  यदि वे  कोई  अभ्यावेदन  करना  चाहते  हैं  तो  वे  कर  सकते  हैं  तथा  उनमें  सुधार  किया  जा  सकता
 अतः  नियमों  को  बनाने  से  पहले  प्रकाशन  करने  सम्बन्धी  यह  प्रावधान  बहुत  अच्छा  प्रावधान

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 1.02  म०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा  भ्रष्वाह्न  भोजन  के  लिए  2.00  म०  प०  तक  के  लिए
 स्कगित  हुई  ।

 2.10  म०  प०

 लोक  समा  मध्याह्न  मोजन के  पश्चात्‌  2.10  म०  प०  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 डाक  कमंकार  स्वास्थ्य  और  कल्य/ण)  विधेयक

 ]
 प्रो०  के०  वी०  थामसस  :  उपाध्यक्ष  कमंकारों  फी

 स्वास्थ्य तथा  कल्याण  सम्बन्धी  एक  बहुत  व्यापक  विधेय+  लाने  के  लिए  मैं  माननीय श्रम  मंत्री  श्री  अंजेया
 जी  को  बधाई  देता

 हं
 ।  इस  विधेयक  से  पिछले  अधिनियमों  में  रह  गई  क  यों को  दूर  कर  दिया  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  कई  अन्य  ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  बदाई  गई  कमियों  को  भी  पूरी  तरह  से  दूर  करने  का

 प्रथास  किया  है  ।

 वर्तमान  विधेयक  में  डाक  डाक  नियोजक  मुख्य  नियोजक  आदि  के  लिए  स्पष्ट
 परिभाषा  दी  गई  निरीक्षक  और  मुख्य  निरीक्षक  के  दो  नये  पद  भी  बनाएं  गए  हैं  ताकि  ये  अधिकारी

 विभिन्‍न  पत्तनों  में  जा  अपनी  सपसथा  को  देख  सकें  तथा  उपयुक्त  कार्यवाही  कर  पत्तन  से
 सम्बन्धित  कोई  भी  ट्रेड  यूनियन  का  अदमी  बहुत  अच्छी  तरह  समझ  सकता  है  कि  डाक  कमंकारों  की
 मदद  के  लिए  यह  सबसे  बड़ा  त्रिधान  है  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  बतामा  चाहता  हूं  कि  हमारे  डॉक  मजदूर  बोर्ड  एक  बहुत  गम्भीर  समस्या
 का  सामना  कर  रहे  मुख्य  पत्तनों  में  अधिकतर  सभी  डॉक  मजदूर  बोर्डो  ने  भारी  वित्तोय  हानियां
 उठाई  इसके  कारण  वे  संकट  का  सामना  कर  रहे  इसका  क्या  +रण  है  ?  कारण  यह  है  कि
 हमारे  पत्तनों  में  तीन  स्तरीय  प्रणाली  पहला  स्टीमर  एजेंट  है  जो  पोत  का  मालिक  का  प्रतिनिधित्व
 करता  है  इसके  वाद  जहाजी  कली  एजेंट  हूं  गैर  फिर  डॉक  मजदूर  बोड  होते  सामान  के  टन

 भार  के  आधार  पर  सामान  भरने  और  उतारने  के  लिए  जहाजी  कुली  एजेंट  स्टीमर  एजेंटों के  साथ
 समझौता  करते  इसके  बाद  वही  जहाजी  कुली  एजेंट  मजदूरों  को  गेंगों  के  आधार  पर  लेत ेहैं  और
 लिए  गए  गेंगों  की  संख्या  के  आधार  पर  डॉक  मजदूर  बोर्ड  को  भुगतान  करते  हैं  ।  जहाजी  कुल्ली  एजेंटों  को

 माल  के  टन  भार  के  आधार  पर  भगतान  किया  जाता  है  तथा  वे  डाक  मजदूर  बोड  को  लिए  गए  मजदूरों
 है  ।  के  विरुद्ध  एक  गम्भीर  शिकायत है  कि  वे  चो  री-छिपे
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 या  अधिक  पैसा  ले  रहे  इसका  क्‍या  कारण है  ?  कारण यह  है  कि  ये  जहाजी एजेंट  जो  टन

 भार  के  आधार  पर  आनना  कार्य  तेजी  से  कराना  चाहते  हैं  वे  अप्रत्यक्ष  रूप
 से  मजदूरों के  पास  जाते  हैं

 तथा  उन्हें कुछ  और  अधिक  देते  इसे  चोरी-छिपे  भुगतान  या  अधिक  भुगतान  करते हैं  और  वेः आम
 लोगों से  शिकायत  करते  हैं  कि  मजदूर  उन्हें  परेशान  कर  रहे  हैं  ।

 हालांकि  यह  आपके  कार्यक्षेत्र  में  नहीं  आता  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  जहाजी  कुली  की  इस
 प्रणाली को  पूरी  तरह  समाप्त  किया  डॉक  मजदूर  बोर्ड  तथा  स्टीमर  एजेंट  के  बीच  समझोता
 होना  चाहिए  ।  पत्तन  द्वारा  कलकत्ता  में  एक  निर्णय  लिया  गया  था  कि  सीमेंट  के  आयात  और  निर्यात
 के  लिए  डॉक  कर्मकार  कलकत्ता  और  इस  जहाजी  कुली  एजेंसी  के  बीच  टन  भार  के  आधार  पर
 समझौता  किया  जाना  चाहिए  न  कि  गेंगों  की  संख्या  के  आधार  पर  होनी  चाहिए  लेकिन  जहाजी  कुली
 एजेंसी  सहमत  नहीं  इन  बिचौलियों  अर्थात्‌  जहाजी  कुली  एजेंसी  को  पूरी  तरह से  हटाना

 केवल  तभी  पत्तन  की  सुरक्षा  होगी  और  अधिक  माल  का  ढुलान  होगा  तथा  मजदूरों  को  बेहतर
 लाभ  प्राप्त  होंगे

 बहुत  से  डॉक  कर्मंकार  बोर्डों  के  मजदूर  आधी  रात  तक  अपना  काम  सभाप्त  करते  इन्हें
 घरों  को  वापस  जाना  होता  है  जोकि  पत्तन  से  बहुत  दूर  होते  परन्तु  वहां  यातायात  की  कोई

 सुविधा  नहीं  है
 और  उनके  लिए  शत्रि  आवास  की  जो  व्यवस्था  की  गई  है  वे  पर्याप्त  नहीं  जलपान

 की  व्यवस्था  भी  ठीक  नहीं

 एक  और  समस्या  यद्दि  आप  सर्वेक्षण  करें  तो  आप  पाएंगे  कि  बहुत  से  डॉक  कमंकार  तपेदिक
 से  पीड़ित  क्या  कारण  है  ?  वे  घूल  भरा  सामान  ढोते  हैं  और  उनके  मुंह  में  बहुत-सी  धूल  जाती
 रहती  इसलिए  उनमें  से  बहत  से  लोग  तपेदिक  से  पीड़ित  इसके  लिए  प्रभावी  उपाय  किए  जाने

 १रन्‍्त  अस्पताल  सुविधाओं  के  बारे  में  क्या  अ्यवस्था  है  ?  हालांकि  पत्तन  क॑  प्राधिकारियों  से
 सम्बन्धित  कमं  कारों  के  लिए  अस्पतालों  में  बहुत  अच्छी  सविधाएं  इन  बोर्डा  के  कर्मंकारों  को  इस  प्रकार
 की  कोई  सुविधाएं  नहीं  हमारे  पास  इन  कर्पकारों  के  लिए  कुशल  तथा  बेहतर  अस्पताल  की  सुर्विधाएं

 होनी  हमारे  पत्तनों  में  अस्पतालों  की  दशा  का  मुआयना  किया  आपके  पास  एम०बी  ०बी ०
 ग_स०  डाक्टर  वहां  होंगे  लेकिन  पत्तन  क्षेत्र  के  अस्पतालों  में  कहीं  भी  विशेषज्ञ  नहीं  इसका  कारण  यह  है

 कि  यदि  आप  एक  आर०  सी०  एस०  व्यक्ति  चाहते  हैं  या आप  एक  स्पेशलिस्ट  चाहते  हैं  तो  उन्हें  अच्छा
 न

 परन्तु  आप  वेतन  नहीं  दे  रहे  स्पेशलिस्ट  नहीं  आना  चाहते  हूँ  तथय

 पत्तन  के  अस्पतालों  में  काम  नहीं  करना  चाहते  तथा  वहां  कोई  स्नातकोत्तर  डाक्टर  या  स्पेश्नलिस्ट

 डाक्टर  नहीं  मैं  सुश्ताव  देना  चाह्टता  हूं  कि  पत्तन  के  अस्पतालों  में  स्पेशलिस्टों  को  लगाया  जाना
 ब्  रि जाहुउ  ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  पत्तन  में  होने  बाले  रिक्तिपरों  में  डॉफ  कम  कार  बोर्डो  के
 चारियों के  एक  आश्रित  को  नौकरी  दी  जानी  इसी  तरह  नोकरी  में  रहते हुए  मृत्यु  के  मामलों
 को  सर्वोच्च  प्रायमिकता  देकर  सहानुभूति  के  साथ  विचार  किया  जाना  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 कोचीन  पत्तन  जो-की  मुख्य-पत्तन है  ऐसे  मामले  एक  वर्ष से  लम्बित  पड़ें  हुए  इन  मामलों  पर

 सहूनुभूतिपूर्वंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।
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 के०  बी०  थामस  ]

 दूसरी  बात  थह  है  कि  प्रत्येक  पत्तन
 पर  कितने  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  है  इसके  लिए  हमने

 कोई  वैज्ञानिक  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  पत्तनों  में  बहुत  से  नैमित्तिक  मजदूर  काम  करते हैं  ।  हमें इस
 संकट  में  शीघ्र  ही  एक  वेज्ञानिक  अध्ययन  करना  चाहिए  तथा  उस  अध्ययन  के  आधार  पर  जहां  कहीं
 सम्भव हो  इन  नैमित्तिक  मजदूरों  को  स्थायी  किया  जाना  हजारों  नैमित्तिक  मजदूर  प्रतिदिन
 पत्तन  में  जाते  हैं  और  उनको  वहां  बताया  जाता  है  कि  कोई  काम  नहीं  वे  वापस  आ  जाते

 यह  बहुत  देयनीय  स्थिति  इसलिए  उचित  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  |  एक  वर्ष  पहले  श्री  अब्राहम
 सचिव  द्वारा  एक  अध्ययन  किया  गया  उस  अध्ययन  की  सिफारिशें  परिवहन  श्रम  मंत्रालय

 भेज  दी  गई  इन  सिफारिशों  को  अन्त  तक  तथा  कार्यान्वित  किया  जाना  इन  शब्दों के
 साथ  मैं  विधेयक  का  समथद  करता  हू  जिसे  माननीय  मंत्री  द्वारा  पेश  किया  गया

 ट  अ  >  ।  जीवरत्नम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  डॉक  कमंकार
 स्वास्थ्य  और  विधेयक्र॒  1985  पर  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  मैं  पूरे

 दिल  से  इस  विधेयक
 का  स्वागत  करता  मैं  पुराने  डॉक  मजदूर  1934  को  निरस्त  करने  का  भी  स्वागत

 अभय करता  ह  ।  मझे  आशा  है  कि  डॉक  कमंकार  नियोजन  विनियम  अधिनियम  में  यथाशी  प्र  संशोध

 डाक  कमंकार  स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  योजना  को  के  में  शुरू  किया  गया

 हालांकि  यह  योजना  पिछले  24  वर्षो  से  लागू  इसने  डॉक  कमंकारों  के  लिए  ठीक  कार्य  नहीं
 किया  यह  आम  जानकारी  है  कि  डॉक  कमंकार  बड़ा  कठिन  कार्य  करते  वे  भारी  तथा  अत्याधुनिक
 मशीनरी  और  उपकरण  तथा  कच्चे  स!मान  को  जो  देश  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  होता  है  उसका
 बोझा  उतारते  हैं  तथा  तत्र  उसे  गोदाम  में  ले  जाते  इसी  तरह  वे  हमारे  निर्यात  वाले  समान को  भी
 उठाते  हैं

 ।  वे बे  जहाज  को  साफ  रखते  हैं  और  उसे  समुद्र  यात्रा  के  लिए  हमेशा  तैयार  रखते
 मैंने  उन्हें

 मद्रास  बन्द  रगाह  पर  इस  प्रकार  के  कठिन  कार  करते  हुए  व्यक्तिगत  रूप  से  देखा  है  ।

 हमारे  पास  डॉक  कर्मकार  बोर्ड  है  लेकिन  दुर्भागवश  यह  बोडं  उद्देश्य  की  पूर्ति  नह्ठीं  कर  पाया
 कमंचारियों  की  मदद  से  डॉक  कर्पंकार  नियक्त  किए  जाते  ये  ठेकेदार  डॉक  कमकरियों  की

 मजदूरी
 का  अधिकांश  भाग  हड़प  जाते  अधिकतर  डॉक  कमंकार  पत्तन  के  बाहर  पटरियों  पर  सोते  ये

 ठेकेदार  उनके  लिए  आवास  सुविधाएं  नहीं  देते  हैं  ।  मैं  इस  अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए  मांग  कर  हूं  कि
 ठेकेदारी  प्रथा  समाप्त  की  जानी  पत्तन  न्यास  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  अलग  से  संगठन

 बनाना  चाहिए  ।  इस  संगठन  को  डॉक  कर्मकारों  के  लिए  आवास  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 करनी पत्तन न्यास को इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धन की व्यवस्था करनी अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी मालिकों के संगठन ने शिकायत की है कि हमारे देश में जहाजों को लम्बे समय के लिए रोका नाता है एक कारण यह हो सक्त कि बन्दरगा *तमिल में दिए भए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर । 236
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 की  सुविधाओं का  अभाव है  जिससे  यह  विलम्ब  होता  दूसरा  कारण  यह  है  कि  डॉक  करमंकारों के
 लिए  मुख्य  और  बुनियादी  सुविधाओं की  कमी  के  कारण वे

 प्रभावी
 ढंग  से  प्रयत्न नहीं  कर  सकते

 उनके  पास  मकान  नहीं  उन्हें  विधाएं  नहीं  मिलती  उन्हें  पोषणाहार नहीं  मिलता
 ठेकेदार  उनका  शोष  करते  बरसात  के  मौसम  में  वे  बिना  किसी  आवरण  के  ग्नान  को  उठाते  तथा

 स॒  प्रकार से  आशा

 dj

 धरते  इन  विपरीत  परिस्थितियों  में  8  घण्टे  काम  करने  के  लिए  आप  उनसे  f

 करते  हो  ?

 यह  पर्याप्त  नहीं  है  कि  उनके  कल्याण  को  सनिश्चित  करने  के  लिए  हम  मुख्य  रीक्षक और
 निरीक्षक  नियकत  पत्तनों  पर  आधुनिक  सुरक्षा  उपकरण  लगाने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 यह  भी  सुनिश्चित  1  जाना  चाहिए  कि  इस  एकार  के  उपकरणों  को  उचित  रूप  से  चलाया

 र  डॉक  करमंका रों  को  मल़  सविधाएं  नहीं  दे  सकते  उन्हें  कठोरता  से  दण्ड  दिया  जाना
 प्र  ड॒ए्‌  उन ">>

 इस  प्रकार  के  ठेकेदारों  को  पत्तन  न्यास  की  सूची  से हटा  दिया  जाना  उनक॑  लिए
 सजा  भी  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।

 हमारे  माननीय  श्रम  मंत्री  को  डॉक  कमंकार  दुर्घटना  बीमा  योजना  भी  बनानी

 हमारे  माननीय  श्रम  मन्त्री  श्री  अंजेया  देश  के  मजदूरों  के  वास्तविक  प्रतिनिधि  हैं  क्योंकि  वह

 मजदूर  थे  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है
 कि  डॉक  कर्मकारों  के  लाभ  के  लिए  वह  इस  विधेयक  के  प्रावधानों

 गे  लाग  हमें  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  डॉक  कर्मकार  देश  के  आथिक  विकास  तथा
 गिक  विकास  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करते  उनके  रहने  के  लिए  मूल  सुविधाओं  को  देने  के  लिए  हमें
 संकोच  नहीं  करना

 न्यू
 मंगलोर  तथा  न्यू  तूतिकोरिन  के  प्रमुख  पत्तनों  में  कईं  हजार  डाक  कर्म  कार  देश  के  ओद्योगि

 विकास के  लिए  अपना  खून  और  पसीना  बहा  रहा  मैं  भांग  करता  हूं  कि  उनके  दैनिक  का  में
 उनके  जीवन  स्तर  को  ऊपर  उठाने  और  उन्हें  कारगर  सुरक्षा  उपलब्ध  करने  हेतु  उचित  प्रयास  किए

 जाने  उनके  कल्याण  कार्यक्रमों  को  सरकार  के  हाथों  में  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  मिलनी

 ५

 इन  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वांगत  करता  हूं  तथा  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  भ्रजय  विश्वास  :  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  पिछले  तीन  विधेयकों
 के  उपबंधों का  समावेश  करना  है  ।  मेरा  मुद्दा  यह  है  क्रि  पिछले  विधेयकों में  डाक  कर्मकारों  की  सुरक्षा

 ओर  उनके  कल्याण  संबंधी  उपबंध  भी  रखे  गए  किन्तु  वास्तव  में  सरकार  या  प्रबंधकों  की  उन

 विधेयकों को  समुचित  रूप  से  कार्यान्वित  करने  में  रुचि  नहीं  थी  ।

 पदि  हम  उनकी  कार्य  दशाओं  पर  नजर  डालें  तो  हम  पाएंगे  कि  जहां तक  उनकी  सुरक्षा  और

 स्वास्थ्य  का  संबंध  इन  त्रुटियों  क ेअलावा  उनके  काम  करने  की  दशायें  बहुत  खराब  सामान्यतः
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 नथपयपयतण ८
 ग्रजय  विश्वांस

 जहाजों  पर  सामान  लादने  और  सामान  उतारने  का  काम  जिचोलियों  निकासी  द्वारा  किया  जा

 रहा  वे  हजारों  त्रमिकों  को  नियुक्त  करते  हैं  और  उन  कमंचारियों  को  बड़ी  खराब  दशाओं
 में  काम  करना  पड़ता

 है|  केन्द्र  सरकार  ने  यह  घोषणा  की  है
 कि  वह्‌  ठेका  प्रणानी को  समाप्त  करना

 चाहती है
 किन्तु  गोदी  पर  अभी  भी  यही  प्रणाली  लागू  जब  गोदी  पर  मुख्य  काम  बिचौलियों  द्वारा

 क्या  जा  रहा  है
 तो  हजारों  नैमित्तिक  कमंकारों  की  दशा  और  भी  खराब  मुझे  निश्चित रूप  से

 इस  विधेयक  पर  आपत्ति

 सरकार  द्वारा  उनकी  सेवा  शर्तों  में  परिवर्तन  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  भत्येक

 क्षेत्र  अब  बिचौलिया  प्रणाली  और  ठेका  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जा  रहा  अतः  मेरा  सरकार से
 अन  रोध  है  कि  वह  एक  अन्य  विधेयक  पेश  ताकि  कम  से  कम  डाक  कमंकारों  की  स्थिति  में  सुधार
 किया  जा  सके  और  बंध  आ  मजदूर  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 कैन्‍्टीन  की  सुविधा  भी  पर्याप्त  नहीं  विधेयक  में  ऐसा  उपबंध  किया  जाना  चाहिए  जिससे

 डाक  कमंकारों  को  कंन्टीन  की  सुविधाएं  और  अन्य  सुविध।एं  मिल  सके  ।  इसमें  संदेह  नहीं  कि  डाक्टरों

 की  व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन  श्रमिकों  का  स्वास्थ्य  ठीक  नहीं  है  '  ड'क्टर  डाक  कमंका रों  को  कोई  सेवा

 उपलब्ध  नहीं  कराते  ।  प्रबंधक  डाक्टरों  की  व्यवस्था  करते  हैं  लेकिन  वास्तव  में  श्रमिकों  को  उसका  लाभ
 नहीं  मिल  रहा

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  .  यदि  काई  ओषधालय  नही  है  तो  क्या  किया  जा  सकता

 श्री  अजय  विश्वास  :  औषधालय  तो  किन्तु  उसमें  सुविधाएं  बहुत  कम  दो  गई  हैं  '  अतः  मेरा
 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  उन  कमंकारों  के  लिए  अधिक  सुविधाएं  द ेऔर  अधिक  औषधालय
 कर  यह  सुनिश्चित  करे  कि  डाक  कमंकारों  को  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शांति  धारीवाल

 श्री  ज्ञांति  धारीवाल  :  उपाध्यक्ष  डाक  व्कं्स  की  सुरक्षा  स्वास्थ्य  और  कल्याण

 के  लिए  जो  विधेयक  श्रम  मंत्री  जी  द्वारा  सदन  के  समक्ष  रखा  गया  मैं  उसका  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं
 ओर  स्वागत  करता  हूं  और  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हं  कि  डाक  कमंकारों  के  जीवन  स्तर

 को  ऊंचा  उठाने  एवं  उनकी  सुरक्षा  व
 हेतु  उन्होंने  काफी  परिश्रम  करके  यह  विधेयक  तैयारः

 किया  विधेयक के  स्वागत  के  साथ-साथ  मैं  मंत्री  महोदय से
 पूछना  चाहता हूं  कि  इस  विधेयक  को

 लाने  के  पूर्व  उन्होंने  डाक  कमंकारों  की  हालत  जानने  व  उनकी  सुरक्षा  कल्याण व  स्वास्थ्य  संबंधी
 समस्याओों  कत  कोई  सर्वे  करवाया या  अगर  करवाया  तो  उन  समस्याओं  को  भी  विधेयक  के
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 उद्देश्यों और  कारणों  के
 साथ  बताया  जाना  चाहिए  यह  विधेयक  काफी  विलंब  से  लाया  गया

 सन्‌  1934  के  डाक  श्रमिक  अधिनियम  एवं  1948  के  विधेयक  में  काफी  कमियां  थीं  तथा  डाक  कार्य

 और  डाक  कर्मकार  की  परिभाषा  भी  बड़ी  संकुचित  जिसे  इस  विधेयक  द्वारा  व्यापक  बनाया  गया

 ,  जो  स्वागत  योग्य  क्योंकि  इससे  ड।क  कर्मकारों  के  हितों
 की  अधिक  प्रभावी  रूप  से  रक्षा  होगी  तथा

 विधान  के  अपराध  करने  वालों  को  समुचित  दण्ड  मिलेगा  ।

 इस  विधेयक  में  निरीक्षक  एवं  मुख्य  निरीक्षक  के  आदेश  की  जो  अपील  का  प्रावधान  रखा  गया
 वह  भी  प्रशंसनीय  है  तथा  प्रशासनिक  विषयों  पर  सलाहकार  समिति  का  गठन  भी  अच्छा  कदम

 लेकिन  मैं  श्रम  मंत्रों  जी  से  निविदन  करना  चाहता  हं  कि  ऐसी  सलाहकार  समितियों  में  लेबर  यूनियन  के
 नोंगों  को  भी  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  यह  अवश्य  होना

 इस  ब्रिल  की  कलाज  12  में  कम  यातायात  वाले  डाक  या  घाट  आदि  तथा  छोटे  पोतों
 और  मछली  पकड़ने  वाज़ी  नौकाओं  को  छूट  सरकार  द्वारा  राजपत्र  में  अधिसूचना  निकालने  पर  ही  दी
 जा  सकेगी  ।  ऐसा  न  करके  सर्वे  द्वारा  पहले  मालूम  किया  जाना  चाहिए  था  कि  देश  में  ऐसे  कौन  से

 डाक  व  घाट  हैं  जहां  डाक  कमियों  की  स्वास्थ्य  और  कल्याण  पर  प्रतिकल  श्रभाव  नहीं

 पड़ता  तथा  जहां  छोटे  पोतों  व  मछली  पकड़ने  की  नौकाओं  द्वारा  या  कम  यातायात  का  जाये  होता

 उन्हें  इस  विधेष
 क  द्वारा  ही  एग्जंप्ट  किया  जाना  चाहिए  ऐसा  न  करने  से  इन  छोटे  डाक

 व  घाट  पर  कार्यरत  लोगों  को  छः  हेतु  सरकार  के  मंत्रालयों  में  चक्कर  लगाने  पड़ेंगे तथा  ख्वाहमख्वाह

 ही  परेशा  नियां  उठानी  पड़ेंगी  और  उन  पर  भी  बड़े  डॉक्स  के  कायदे-कानून  लागू  कर  दिए

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  भेरे  द्वारा  दिए  गए  सझाव  पर  मंत्री  महोदथ  गौर  कुल
 मिलाकर  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  यह  बहुत  अच्छा  है

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०  एस०  आपके

 अपना  भाषण  जल्दी  जल्दी  समाप्त  कर  रहे  हैं  ।

 ¢ लिए  बहुत  समय  क्योंकि  सभी  सदस्य

 श्री के०  एस०  राव  पद्नम  )  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक का  समर्थन

 करता हूं  ।  यह  सवं  विदित  है  कि  मंत्री  महोदय  श्री  अंजेया  ने  सदन  में  कई  प्रवस रों  पर  श्रमिकों के  लिए

 कई  विधान  पेश  किए  अब  वह  डाक  कम  कारों  के  लिए  भी  यह  विधेयक  पेश  कर  रहे  विशेष  रूप
 से  गोदी  श्रमिकों  के  स्व।स्थ्य  और  स रक्षा  के  बारे  में  व्यापक  रूप  से  सोचना  और  विधेयक  में  ऐसे  उपबंध

 प्रशंसनीय  लेकिन  मुझे  केवल  कुछ  खंडों  के  संबंध  में  संशय  है  ।

 खंड  2  में  यह  जोड़ा  गया  है  कि  डाक  कमंकार  से  वह  व्यक्ति  अभिप्रेत  जिसे  प्रत्यक्ष

 अथवा  अप्रत्यक्ष रूप  से  नियोजित  गया  है  अथवा  नियोजित  किया  जाता  यदि  भंत्री  महोदय
 का  इरादा उस  व्यक्ति  भत्रे  ही  वह  वहां  का  कमंचारी है  या  स्व/स्थ्य  और  कल्याण का  ध्यान

 रखना  जो  घायल  हो  जाता  है  या  उसकी  दुधंटना  हो  जाती है  तो  यह्‌  प्रशंसनीय  परन्तु  जैसाकि
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 के०  एस०

 विधेयक में  कहा  गया  है
 उसके  अनुसार  किप्ती  अजनबी  यदि  उसे  उस  क्षेत्र  में  आने  पर  किसी  तरह

 की  चोट लग  जाती  तो  अनुमति  प्राप्त  कर  या  बिना  अनुर्माः  हुए  भी  उसे  मुआवजा दिया
 लेकिन  यदि  कोई  असामाजिक  तत्व  इसका  फायदा  उठाकर  पसा

 ग्री कोशिश करता  है
 तो  इससे  राजकोष  को  हानि  होगी  ।

 खंड  4  में  निरीक्षकों  को  कोई  यदि  वे  समझें  कि  यह  खतरनाक  रोकने  के  पर्याप्त
 अधिकार  दिए  गए  यह  अच्छी  बात  इससे  ऐसी  खतरनाक  चीजों  या  दुर्घटनाओं  को  रोकने  में
 सहायता  मिलेगी  ।  लेकिन  इसी  खंड  के  परन्तक  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  कि  सी  भी  व्यक्ति  को
 अपराध  में  फंसाने  वाला  कोई  साक्ष्य  देने  के  लिए  या  किसी  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  विवश  नहीं  किया

 जाएगा ।  मैं  नहीं  समझता  कि  जब  तक  किसी  को  बाध्य  नहीं  क्रिया  जाएगा  तब  तक  वह  प्रश्नों  का
 जवाब  देगा  ।  निरीक्षक  को  यह  अधिकार  भी  मिलना  त्राहिए  कि  वह  साक्ष्य  लेने  के  लिए  भी  लोगों
 को  मजबर  क  ९  सके  अन्यथा  कोई  भी  व्यक्ति  साक्ष्य  देने  के  लिए  सामने  नहीं  आएगा  मंत्री  महोदय
 से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  इप  पहलू  पर  भो  विचार

 मुश्ने  खुशी  है  कि  वह  एक  तरह  से  समूचे  श्रमजीवी  समुदाय  की  अत्याधिक  सहायता  कर

 वहू  उनके  स्वास्थ्य  और  सु  का  ध्यान  रखना  चाहते  किन्तु  साथ  ही  उन्हें  दूसरी  तरफ  भी  ध्यान
 मेरा  अभिप्राय  उन्हें  ऐसे  पर्याप्त  उपबन्ध  बनाने  चाहिए  जिससे  श्रमिक  गलत  काम  न

 सकें  ।  खंड  11  (1)  में  यह  उल्लेख  है
 कि  कोई  भी  कमंक्रार  जानबूझकर  बाध्टा  नहीं  डालेगा या

 |  करेगा  या  उपेक्षा  नहीं  करेगा  स्पष्ट  है
 कि  इससे  कमेकार  अपने  कत्तंब्यों  और  अधिकारों

 के  प्रति  जागरूक  उन्हें  पता  होगा  कि  यदि  वे  कोई  गलत  काम  करेंगे  तो  उन्हें  दंड
 वास्तव  में  सरकार  की  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  यह  रुख  आवश्यक  अन्धाघुन्ध  किसी
 का  समर्थन  करना  उचित  नहीं  है  अपिनु  दोनों  पक्षो  को  ऐसी  चेता4नी  दी  जानी  चाहिए  कि  यद्वि  वे  कोई
 गलत  काम  करेंगे  तो  उन्हें  दंद  दिया

 खंड  7  (3)  में  किन्हीं  कानूनी  उपबंधों  के  दोषों  अथवा  अनियमितताओं  या  उनके  उल्लंघन
 संबंधी  दी  गई  सूचना  को  गुप्त  रखने  के  बारे  में  एक  छपबंध  है  ।  यहां  तक  कि  यदि  कोई  सरकारी  एजेंसी
 उपबंधों  के  दोष  या  उसके  उल्लंघन  का  पता  लगाने  में  असफल  रहती  है  तो  इस  घारा  के  अनस
 सरकार  सूचना  देने  वाले  व्यक्तियों  से  दोषों  की  जानका  टी  प्राप्त  कर  सकती  मेरा  मंत्री  महो
 अन  रोध  है  कि  वह  यह  पता  लगाए  कि  जो  व्यक्ति  उपबंधों  के  उल्लंधन  किए  जाने  अथवा  दोषों

 नियमितताओं  के  संबंध  में  जानकारी  देते  क्या  उन्हें  कोई  प्रोत्साहन  दिया  जा  सकता  इस  तरह
 त्साहन  दिए  जाने  से  अधिकारियों  को  उनके  बारे  में  पता  जगेगा  और  समय  पर  उन  दोषों  को  दूर

 करने  में  सहायता  प्रिलेगी  ।

 मेरी  है  कि  इन  उपबंधों  के  बारे  में  श्रमिकों  में  व्यापक  प्रचःर  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे

 यह  जान  सकें  कि  कहां  और  कब  जाना  है  और  इसके  कया  परिणाम  मात्र  एक  अधिनियम  बनाकर
 और  केवल  नियोजकों का  ध्य॒न  ही  इस  ओर  दिलाना  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  ये  बातें  प्रकाशित  की  जानी
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 चाहिए  अथवा  श्रमिकों
 में  इसका  प्रचार  करने  के  लिए  इन्हें  सूचना  पट्ट  पर  लगाया  जाना

 जहां तक  मंत्रणा  समिति  संबंध  गोदी  कमंकारों  और  गोदी  कर्मंकारों के
 नियोजकों  के  लिए  उपबंध  बनाया  गया  है  ।  वह  ठीक  लेकिन  ये  सारे  लोग  किसी न  किसी  रूप से
 गोदी  के  काम  से  संबद्ध  यहां  तक  कि  यदि  उनके  रोजमर्रा  के  काम  में  भी  कोई  गलती  हो  जाती है  तो  बे
 उन  गलतियों  में  सधार  करने  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  अपने  विचार  व्यक्त  नहीं  कर  एक  ऐसे

 बाहरी  जिसमें  निष्ठा  की  भावना  विवेकशील  हो  दथा  साहसी  एवं  जिसे  इन  बातों  क

 विशेष  जानकारी  को  मंत्रणा  समिति  का  सदस्य  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  मंत्री  समिति  अपने

 वास्तविक  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सके  ।

 जहां  तक  किसी  गोपनीय  बात  के  प्रकट  होने  का  संबंध  गलत  काम  करके  गोपनीयता  प्रकट

 करने  पर  निरीक्षक  के  लिए  मास  और  श्रमिक  के  लिए  तीन  मास के  कारावास के  दंड  का  प्रावधान
 रखा  गया  है  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  निरीक्षक  या  अधिकारी  या  नियोजक  की  बजाय  श्रमिकों  का  पक्ष
 लिया  गया  है  ।  यह  अच्छी  बात  है  कि  श्रमिक  को  लाभ  दिया  जाना  चाहिए  किन्तु  श्रमिक  को  इसे
 गंभी  रता  से  लेना  चाहिए  या  यह  नही  समझ  लेना  चाहिए  कि  सरकार  इस  संबंध  में  गंभी  रता  से
 कार्यवाही  नहीं  करेगी  ।  श्रमिकों  तथा  नियोजकों  द्वारा  इनका  कड़ाई  से  पालन  करने  पर  दोनों  को  ही
 लाभ  होगा  ।  इसी  में  दोनों  का  हित  मंत्री  महोदय  तथा  संबंधित  अधिकारियों  को  यह  बात  ध्यान  में
 रखनी  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  इसके  अच्छे  परिणाम  हों  ।

 *  हरी  श्रार०  भ्रण्णानस्थी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं
 कि  आपने  मझे  आल  इंडिया  अन्ना  द्रविड़  मुन्नेत्र  कषधम्र  की  ओर  से  गोदी  कमंचारी  स्वास्थ्य
 और  कल्याण  1985  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  महोदय  हमारे  माननीय  श्रम  मंत्री  ने  गोदी

 जो  अपना  खन  पसीना  बहाकर  देश  के  आथिक  और  आौद्योगिक  विकास  में  काफी

 देते  के कल्याण  के  लिए  जो  वचन  दिए  उनका  स्पष्ट  आभास  इस  विधेयक  में  मिलता

 Ci आपको  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  श्रमिक  देश  के  लिए  रीढ़  की  हडडी  समान  है

 और  यदि  श्रमिकों  के  हितों  की  उपेक्षा  की  जाती  है  तो  ध्वभावतः  यह  हड्डी  कमजोर  हो  जाएगी  जिससे
 समचे  देश  को  अपूरणीय  क्षति  हो  सकती  मुझे  गव॑ं  है  और  वास्तव  में  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करते  हुए  गौरवान्वित  महसूस  कर  रहा  हूं  कि  इस  विधेयक  में  गोदी  कमंचारियों  की  स्वास्थ्य  और
 कल्याण  सम्बन्धी  प्रावधान  हमारे  माननीय  श्रम  श्री  टी०  अंजेया  देश  के  श्रमिकों  के  सच्चे
 प्रतिनिधि  अपना  जीवन  उन्होंने  श्रमिक  के  रूप  में  शुरू  किया  था  और  अब  वह  श्रमिकों  के  रक्षक  हैं  ।

 उन्हें  इस  देश  के  श्रमिकों  की  समस्याओं  की  जानकारी  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इस  देश  के
 श्रमिकों  के  लिए  संतोष  और  खशी  के  एक  नए  युग  का  सूत्रपात  जंसा  कि  मैंने  ण्हले  बताया  है  कि

 ड्स  विधेयक  है  पता  चलता  है  कि  वह  वास्तव  में  गोदी  कमंचारियों  के  लिए  कित  ने  चितित  हैं

 न्यू  आदि  बड़े  पत्तनों

 +  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 झ्ार०  भ्रण्णानम्बी  ]

 पर  हजारों  गोदी  श्रमिक  देश  की  प्रगति  के  लिए  काम  कर  रहे  हमारा  आयात-निर्यात  का  वार्षिक

 व्यापार कई  अरबों  का  होता  इसमें  डॉक  कार्यंकार  की  भूमिका  को  नकारा  नहीं  जा  यदि

 गोदी  श्रमिक  हड़ताल  कर  दें  तो  देश  की  आ्थिक  और  औद्योगिक  गतिविधियां  ठप्प  पड़  जाएंगी  ।  यह्‌
 बात  हम  सब  जानते  हैं  और  कई  अवसरों  पर  हमारा  यह  अनुभव  रहा

 1961  डाक  कमंकार  कल्याण  योज्ञना  शुरू  की  गई  थी  ।  24  वर्षो  के  बाद  हमने  यह  महसूस
 किया  है  कि  इस  योजना  से  डाक  कमेकारों  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा  इस  कारण  यह  विधेयक
 प्र:स्थापित  कर  ने  की  आवश्यकता  महसूस  हुई  ।  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  यह  पता  लगाने

 में  अगले  24  वर्ष  और  नहीं  गंवा  देने  चाहिए  कि  इस  विधेयक  के  उपबंधों  को  सफनता  पूर्व  क  कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया  दूसरे  शब्दों  में  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  श्रम  मंत्री  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस
 विधेयक  के  प्रशंसनीय  उपबंधों  को  शी ध्रता  से  कार्यान्वित  किया

 हम  इस  बात  से  इंकार  नहीं  कर  सकते  कि  डाक  कमंकार  बटत  जोखिम  भरे  काम  करते  हैं  4

 बंदरगाहों  एर  गोदी  सुविधाओं  की  कमी  के  का*ण  जह।जों  को  महासागर  में  लंगरगाह  पर  खड़ा  किया
 जाता  डाक  कमंकार  अपनी  नावों  में  जाकर  संसन्त्र  और  मशीनरी  उतारते  जो  कि  देश के
 औद्योगिक  विकस  के  लिए  हैं  ।  इसी  तरह  वे  निर्यात  की  जाने  वाली  बहुमूल्य  वस्तुओं  जिनसे  काफी
 मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  क्री  जाती  जहाजों  तक  पहुंचाते  आप  अन्दाज  लगा  सकते  हैं  कि  तट
 से  रमद्र  की  अ'र  देखने  पर  हमें  कितना  भय  महसूस  होता  ये  लोग  हर  तरह  से

 आंबी-तूफान  का
 सामना  करते  हुए  सामान  पहुंचाते  हैं  ।

 जब  पोत  बंदरगाह  १र  लंगर  डालते  हैं  तो  क्रन  द्वारा  उनसे  तट  पर  माल  बे  बड़े-बड़े  पंकेट

 उतारेजाते  बन्दरगाह  के  डाक  कर्मकार  उन्हें  सिर  और  पीठ  पर  लाद  कर  गोदामों  में  ले  जाते
 ने  देखा  है  कि  मद्रास  बन्दरगाह  पर  ये  कर्मंका  र  लद॒दू  जानवर  की  ठरह  काम  करते  उन्हें

 सुविधाएं  भी  नहीं  मिलती  ।  उन्हें  पौष्टिक  आहार  नहीं  मिलता  ।  रहने  के  लिए  उनके  पास  पक्के

 बन्दरगाह  के  बाहर  फूटपाथों  पर  सोना  पड़ता  है  ।  ठेकेदार  भी  उनका  शोषण  करते  मेरी  मांग  है  कि
 नहीं  दिन  भर  कड़ी  मेहनत  करने  के  बाद  आराम  करने  के  लिए  जगह  नही  मजबूरन  उन्हें

 इन  कर्मकारों  को  रोजग।र  देने  की  ठेकेदारी  प्रणाली  को  प्तमाप्त  किया  पत्तन  न्यास  द्वारा  इन
 कर्मका  रों  का  हाजिरी-रजिस्टर  त॑यार  किया  जाए  और  सामान  चढ़ाने-उतारने  के  इसी  न्य

 पर  उन्हें  लगाया  ऐसा  होने  पर  ही  उन्हें  उनकी  कड़ी  मजदूरी  के  एवज  में

 मिलेगी  ।  माननीय  मंत्री  जी  को  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  एक  डाक  कर्मकार  दुर्घटना
 भी  बनानी  इन्हें  ई०  एस०  आई०  अस्पतालों  से  चिकित्सा  सुविधाएं  मिलनी  चाहिए  क्‍योंकि

 ,  पत्तन  न्यास  के  अस्पताल  उन्हें  पूरी  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  कराने  में  असम  उन  नियोक्‍ताओं

 और  कम्पनियों  को  कड़ी  सजा  दी  जानी  चाहिए  जिनसे  उन्हें  न्युनतम  सुविधाएं भी  उपलब्ध  नहीं
 होती  ।  वि

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  धूव॑  मैं  एक  क्षन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  का  भी  उल्लेख  करना
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 स्वास्थ्य  और  विधेयक

 डाक  कर्मंकार  अपनी  उपयुक्त  समस्याओं  से  शम्बन्धित  अधिकारिटों  को  अवगत  कराने के  लिए  अपने

 नेता  को  चुनते
 वे  स्वेच्छा

 से  संघ  बना  सकते  हैं  ।  बहुत  से  बन्दरगाहों  में
 ऐसा  ही  किया  जाता

 अधिकारियों को  चाहिए  कि  वे  ऐसे  सभी  संघधों  को  मान्यता  दें  ।  श्रमिक  समस्या  उत्पन्न  होने पर  इन
 सभी  मजदर  संघों  के  नेताओं  को  वार्ता  तथा  समस्या  के  हल  के  लिए  बलाया  जाना  लेकिन

 तमिलनाड  के  मद्रास  वन्दरगाह  पर  अधिका  रीगण  श्रमिक  समस्याओं  को  निपटाने  के  लिए  अपनी  मन

 पसन्द  मजदूर  संघों  के  कुछ  गिने-चुने  नेताओं  को  ही  बुलाते  यह  स्वाभाविक  है  कि  कई  बार  उन

 मजदूर  संघों  के  कमंचारी  जिन्हें  वार्ता  के  लिए  नहीं  बुलाया  इस  बात  की  मांग  कर
 दिलों  में  असंतोष  की  भावना  पैदा  हो  जाती  अपनी  मांगों  को  पूरा  कराने  के  लिए

 भर्व सहारा  लेते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  लाखों  रुपये  का  नकसान  होता  है  ।  हमारे
 श्रम  जो  कि  कभी  कमंचारी  रह  चके  जानते  हैं  कि  श्रमिक  समस्या  के  हल  के  लिए  सभी  मजदूर
 संघों  के  नेताओं  को  नहीं  बुलाने  से  क्या  परिणाम  निकलते  मेरी  मांग  है  कि  सभी  मज

 मान्यता  दी  आए  और  श्रमिक  समस्या  उत्पन्न  होने  की  स्थिति  में  इनके  सभी  नेताओं  को  बुलाया

 तभी  श्रमिक  पूरी  तरह  सन्तुष्ट  मैं  चाहता  हूं
 कि  माननीय  श्रम  मन्त्री  इस  मामले  में  सम्बन्धित

 अधिकारियों  को  निदंश  जारी  करें  ताकि  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  ।

 हमारे  माननीय  मुख्य  मन्त्री  डा०  एम०  जी०  रामचन्द्रन  राज्य  के  श्रमिकों  की  आशाओं  और

 क्ष  के  प्रतीक  हैं  ।  हमारे  मुख्य  मंत्री  एक  संघ--एक  उद्योग  की  धारणा  की  वकाल
 इसी  से  कर्मचारियों  के  जो  देश  की  रीढ़  हितों  की  रक्षा  की  जा  सकती  इस  ध्यरणा

 र  पर  क्‍यों  नहीं  स्वीकार  कर  लिया  जाता  ।  अगर  सारे  देश  में  एक  संघ---एक  उद्योग  की
 कार  कर  लिया  जाए  तो  इससे  श्रमिकों  में  मंत्री  के  युग  का  सूत्रपात  औद्योगिक  शांति

 श्रमिकों  में  सौहादंता  तथा  एक्रता  की  भावना  पैदा  होगी  जिससे  राष्ट्र  का  हित  होगा

 श्रमिकों  के  लिए  एक  नई  श्रम  नीति  का  उदभव  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  शांता  राम  नायक  :  आपको  याद  होगा  कि  पिछली  बार  जब

 रोजगार  से  संत्रंधित  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  तो  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  जहां  तक  संभव  हो  हमें
 मे  के  सभी  पहलओं  के  सम्बन्ध  में  एक  समान  कानून  बनाना  मैं  मानता  हैं  कि  यह  एक  बहुत

 बड़ा  काम  बहुत  जल्दी  इसे  त॑ंयार  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  कम  से  कम  डाक  कर्मकारों  के

 लिए  एक  समान  कानन  होना  चाहिए  ।  आप  अगर  विधेयक  के  उद्देश्यों  को  पढ़ें  तो  जान  जाएंगे  कि

 भारतीय  डाक  कमंकार  अधिनियम  1934  को  रह  कर  दिया  जायेगा  लेकिन  डाक  कमंकार

 का  1948  जारी  रहेगा  ।  डाक  कमंकारों  के  लिए  यह  अधिनियम  है  ।  कम  से

 कम  एक  एक  कानून  ही  होना  चाहिए  |  डाक  कर्म  कार  का  विनियमन  )  अधिनियम जअाध्य  7
 1948  को  और  इस  अधिनियम  को  अलग  से  बनाए  रखने  को  जरूरत  नहीं  इन  सबको  एक  ही
 अधिनियम  में  श|मिल  किया  जा  सकता  इस  अधिनियम  को  पारित  करके  क्या  हम  श्रमिकों  की

 सुरक्षा  और  कल्याण की  व्यवस्था  करेंगे  ?  जी  महोदय  ऐसा  नहीं

 खंड  21  को  हसके



 डाक  कमंकार  स्वास्थ्य  और  विधेणक  )  29  1985
 ——

 ज्ञांताराम  नायक  ]

 (1)  समुचित  राजपत्न  में  अधिसूचना  डाक  कर्मकारों  की  स्वास्थ्य

 और  कल्याण  का  उपबंध  करने  के  लिए  इस  अधिनिथम  से  सुसंगत  विनियम  बना

 सकेगी  ।

 (2)  ऐसे  विनियम  नखित  प्रयोजनों  में  से  सभी  या
 किन्‍्हीं  का  उपबन्ध  कर

 अर्थात*  दी  हुई  है  ।

 इसका  मतलब  है  कि  स्वास्थ्य  और  कल्याण  के  लिए  कुछ  विनियम  लागू  किए  जायेंगे
 जिनमें  सभी  उपायों  का  उल्लेख  किया  जाएगा  |  तो  इस  अधिनियम  में  कुछ  नहीं  है  ।

 इस  पर  चर्चा  करते

 हुए  हमने  पाया  कि  इसमें  कुछ  भी  नहीं  विनियमों  में  सभी  सुरक्षा  उपायों  का  उल्लेख  इन

 विनियमों  को  कौन  लागू  करेगा  ?
 समुचित  जहां  तक  मुख्य  पत्तनों  का  सम्बन्ध  है

 समुचित

 केन्द्र  सरकार  होगी  ओर  अन्य  पत्तनों  के  मामले  में  राज्य  सरकारें  उपयुक्त  सरकार  होंगी  ।

 इसका  तात्पयं  है  कि  22  राज्य  हैं  तो  विनियम  भी  22  इसके  अलावा  एक  विनियम  केन्द्र

 सरकार  जारी  करेगी  ।  और  इसके  साथ  ही  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  नियम्र  बनाये  जायेंगे  ।  इसका

 मतलब  है  कि  सरक्षा  तथा  कल्याण  से  प्तम्बन्धित  सभी  विधि  का  उल्लेख  इस  अधिनियम  में

 होगा  ।  इसक्रे  अलावा  22  विनियम  और  केन्द्र  सरकार  का  एक  विनियम  तथा  अन्य  नियम  होंगे  ।  तो
 आप  मुझसे  सहमत  होंगे  ---  मैं  श्रम  मंत्रालय  या  किसी  अन्य  मंत्रालय  के  बारे  में  नहीं  कह

 रहा  ;  कम  से  कम  इस  पहलू  पर  सभी  मन्त्रालयों  को  विचार  करना  चाहिए  ।  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व
 में  नई  नीतियां  बनाई  जा  रही  हैं  जिन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  हमें  भविष्य  में  नये  कानून  बनाने  होंगे  ।

 संसद  के  आगाभी  सत्र  में  विधि  सम्बन्धी  डेरों  काम  करना  होगा  हमें  विचार  करना  होगा  कि  क्‍या  हम

 कानून  के  उसी  पुराने  स्वरूप  का  पालन  करते  रहेंगे  या  उसमें  उपयुक्त  परिवतंन  कानून  बनाने
 वाली  सर्वोच्च  संस्था  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  कानून  बनाने  में  समर्थ  नहीं  हम  यह  काम  नियम  और

 हाल  यह

 शोॉगया विनियमों  पर  छोड़ते  जा  रहे  ऐसा  करना  ठीक  नहीं  इसलिए  यह  जानना  बहुत  मुश्किल
 है  कि  सुरक्षा  उपाय  कौन  से  अगर  हमें  उनका  पता  चल  जाता  तो  हम  उस  पर  यहां  चर्चा  कर  सकते

 लेकिन  उनका  यहां  उल्लेख  नहीं  नियमों  और  विनियमों  में  इन  सब  बातों  की  व्यवस्था  इन
 उपायों के  लिए  विनियम  बनाए  जाएंगे  और  इसीलिए  टम  सही-सही  नहीं  जानते  कि  क्या  उपाय  किए
 जाएंगे  ओर  स्वास्थ्य  तथा  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलू  कौन  से

 श्री  टी०  अंजेया  :  उन  सबका  यहां  उल्लेख

 श्री  शांता  राम  नायक  :  अगर  उनका  यहां  उल्लेख  है  तो  फिर  विनियमों  की  क्‍या
 ,  जरूरत है  ?

 श्री  टी०  अंजया  :  आप  विधेयक  को  ठीक  से  पढ़िये  ।

 श्री  श्ांताराम  नायक  :  मैंने  पूरा  विधेयक  देखा  उनका  कहीं  भी  उल्लेख  नहीं  इन  सभी
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 िलितज---न्‍+ -  ++  सा  न

 उपायों  का  उल्लेख  नियम  तथा  विनियमों  में  है  मुख्य  अधिनियम  में  अगर  उनका  उल्लेख  मुख्य
 अधिनियम  में  है  विनियमों  की  जरूरत  नहीं  अगर  उनका  मूख्य  अधिनियम  में  उल्लेख  है  तो

 विनियमों  में  किसका  उल्लेख  किया  जायेगा
 ?

 हम  मुख्य-मुख्य  बातों  का  नियमों  और  विनियमों  में

 उल्लेख कर  रहे  हैं  और  अधिनियम  में  कुछ  मुख्य  सिद्धान्तों  का  उल्लेब्  मैंने  बा  र-बार  कहा  है  कि
 कानून  के  मुख्य  भाग  का  उल्लेख  अधिनियम  में  होना  चाहिए  और  छुट-पुट  बातों  क  उल्लेख  यमों

 भ॥्रौर  विनिण्मों  में  किया  जाना  चाहिए  ।  मुख्य  दात  अर्थात  75  प्रतिशत  भाग  का  उल्लेख  अधिनियम  में

 किया  जाना

 बात  यह  कि  जहां  तक  मारमागोवा  पत्तन  न्यास  का  सम्बन्ध  यह  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय
 पत्तनों  में  से  हाल  ही  में  हमने  इसकी  जयन्ती  मनाई  यह  महत्वपूर्ण  पत्तनों  में  से

 दुर्भाग्य  से  वहां  डाक  कर्ंकारों  के  कल्याण  पर  कभी  विचार  नहीं  किया  जयन्ती  मनाने

 के  लिए  सैकड़ों-हजारों  रुपये  व्यय  किये  गये  ।  लेकिन  जो  कमंचारियों  को  दिया  जाना  चाहिये  वह  उन्हें

 नहीं  दिया  जाता  ।  उन्हें  बोनस  तक  भी  नहीं  दिया  गया  ।  तो
 हालत  यह  कृपया  इस  मामले  पर  मेरे

 द्वारा  दिये  अन्य  सुझावों  पर  विचार  करें  ।

 3.00  मन्प०

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संक्षल्पों  सम्बन्धो  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन

 श्री  रास  प्यारे  सुमन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 यह  सभा
 26  नवम्बः  |  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गर-सरकारी  सदस्यों

 के  विधेयकों तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  सातवें  प्रतिवेदन से  सहमत है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  26  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गए  गर-सरकारी  सदस्यों
 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  सातवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3.0]  भ०१०

 पब॑तोय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  बारे  में  संकल्प  (--  जारी )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  हरीश  रावत  द्वारा  पेश  किए  गए  संकल्प  पर  आगे  चर्चा
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 केवल  26  मिनट  बचे  मेरे  विचार  से  चर्चा  क ेसमय  को  हम  2  घंटे  के  लिए  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 स्वयं  डागाजी  अधिक  समय  लेंगे  ।  वे  पहले  से  खड़े  हैं  ।

 मेरे  विचार  से  सदन  इससे  सहमत  होगा  ।

 |

 श्री  मुलचन्व  डागा  :  उपाध्यक्ष  योजनाएं  बनाने  का  मकसद  कया  है  ?  एक
 बड़े  अधिकारी  ने  कहा  है  हम  योजना  बनाने  के  ऐसे  तरीके  छोड़ने  को  नैयार  हैं  जो  सम्पन्न  लोगों
 की  सम्पत्ति  ओर  आमदनी  को  बढ़ाते  क्या  हम  ऐसी  योजना  को  स्वीकार  करने  को  तैथार  हैं  जो
 सभी  लोगों  को  बराबरी  के  स्तर  पर  लाए  ताकि  आठवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  कोई  गरीब  और  कोई
 निर्धन  न  रहे  ?

 3.03  म०  प०

 शरद  दिधे  पीठासीन  हुए

 यह  योजना का  मकसद  है  ।  पहाड़ो ंकी  हालत  कया थी  ?  धनवान  लोगों  ने  अपने  बंगले  और
 कोठियां  बनाकर  तम।म  हिल  स्टेशंस  को  बरबाद  कर  दिया  सवाल  यह  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  में  किस

 अकार  से  विकास किया  हमारे  जो  पर्यावरण  मन्‍्त्री  रहे  श्री  बीर  सेन  उनका  यह  आटटिकल  मेरे
 पास  मैं  किसी  छोटे  आदमी  का  आटिकल्  नहीं  जो  ह॒थारे  मन्त्री

 रहे
 हैं  उन्ही ंका  आटिकल  पढ़ना

 चाहता  हूं  ।  वे  क्‍या कह  रहे  हैं  उसको  आप  जरा  गोौर  से  सुनिएगा  ।  वे  कहते  हैं

 [  प्रनुवाद ]
 समय  भारत  तथा  दुग्ध  की  भूमिਂ  के  रूप  में  विख्यात  था  क़ितु  अब  उसकी

 छवि  धूमिल  हमारे  देश  में  वनकटाई  की  दर  2  हैक्टेयर  प्रति
 मिनट  है  जिसके कारण  देश  की

 कुल  भूमि
 का  एक  लगभग  प्रतिश  प्रतिवर्ष  वन  रहित  कर  दिया  जाता  यद्यपि  यहू  दावा

 किया  जाता  है  कि  देश  की  22.7  प्रतिशत  भूमि  वनों  से  ढ़की  परन्तु  वास्तव  में  वन  क्षेत्र  10-

 प्रतिशत  भूमि  पर  भी  नहीं  है  ।'

 हालत  यह  है  कि  दस  प्रतिश्नत  जमीन  पर  जंगल  नहीं  आपका  टार्गेट  जबकि  22.7  प्रतिशत

 लेकिन  ठस  प्रतिशत  जमीन  पर  भी  जंगल  नहीं  उन्होंने  कहा  ह ैकिसका  सबसे  बड़ा  नुकसान

 यह  हुआ  है  कि  उपजाऊ  जमीन  की  मिट्टी  समुद्र  में  बहकर  चली  इससे  देश  के  काश्तकारों  को  काफी

 मुकसान  हुआ

 [  भ्रनुवाद ]

 167  2  में  लगाये  गए  एक  अनुमान  के  अनुसार  प्रतिवर्ष  60  अरब  अत्यधिक  उपजाऊ  मिट्टी  के  कटाव
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 के  साथ  60  लाख  टन  मिट्टी  के  पौष्टिक  तत्त्व  भी  समुद्र  में  बह  जाती  हैं  जिससे  7  रब  रुपयों  की  हानि

 होती  है  ।  कटाव  से  होने  वाली  यह  हानि  अब  10  अरब  रुपये  प्रतिवषे  तक  पहुंच  गई  है  ।

 ]

 बे-आफ-बंग।ल  में  इतनी  मिट्टी  बहकर  चली  जाती  आपके  जंगल  नथ्ट  हो  रहे  हैं  और  आप
 हिलि-एरियाज  को  डेवलप  करना  चाहते  लेकिन  सबसे  बड़ा  काम  देश  में  जंगल  लगाने  मंत्री
 जी  आप  नए  मंत्री  आए  हैं  और  सभापति  महोदय  ने  इस  रिजोल्यूशन  पर  चर्चा  के  लिए दो  धण्टे का
 समय  और  बढ़ा  दिया  आपको  पूरा  मौका  इसलिए  आप  सोच-समझ  कर  जवाब  मैं  यह
 जानना  चाहता  इतनी  योजनाएं  बनने  के  बाद  कितने  जंगल  बढ़  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  और
 आज  कितने  जंगल  मौजद  हैं  ?  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अरबों  रुपये  जंगलों  के  विकास  पर  खर्च  होने  के

 बावजूद भी  काश्मीर  की  तमिलनाडु  और  महाराष्ट्र  के  हिल  एरियाज में  गिरावट  ही
 आई  इस  गिरावट  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  है  --

 [  प्रनुवाद  ]

 सुन्दर
 लाल  चिपको  आंदोलन  के  जन्मदाता  ठीक  ही  कहते  हैं  कि हिमालय

 की  सम्पदा  नष्ट  होकर  बंगाल  की  खाड़ी  में  जा  रही

 उन्होंने साफ  कहा  है  कि  उपजाऊ  जमीन की  मिट्टी  बे-आफ-बंगाल में  जा  रही  है  ।  सबसे  प्रमुख
 बात यह  है  कि  आपने  हिल-एरियाज  के  विकास  के  लिए  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  विचार  किया कि
 इनका  विकास किया  जाए  ।  ट्रांसपोर्ट  के  मामले  में  हिल-एरियाज के  डेवलपमेंट के  लिए  स्कीम बनी  और
 उसमें  आपने  रुपया  मंजूर  लेकिन  रुपया  सही  रूप  में  प्रयोग  में  नहीं  गया  |  हिल  एरियाज

 का  विस  न  होने  के  कारण  इस एप्रेजल-प्लान  में  दिए  गए  यह  किताब  मेरी  लिखी  हुई  नहीं  है  ।

 इसमें  लिखा  है  कि  न  तो  स्टेट  को-अ(परेट करती  हैं  और  न सैन्टर

 ]

 यह  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1980-85  है  ।

 ]

 यह  जो  मिड-टमं  एप्रेजल  आप  के  प्लान  का  उसमें  जो  फेक्ट्स  दिए  वे  मै ंआपके  सामने

 रखना  चाहता  हूं  ।

 ]

 ये  दोनों  ही  कार्यक्रम  राज्यों  के  कार्यों  की  समीक्षा  के  रूप  में  वह  कायेक्रम  क्‍या  है  ?  वह
 पवृतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम
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 मूलचन्त  डागा ]

 उत्तर  प्रदेश  के  जो  पहाड़ी  इलाके  उनकी  इकोनामिक्स  तो  मनीआर्डर  पर  निर्भर  करती

 वहां  पर  तो  केवल  फौजी  आदमी  हैं  और  जवान  जो  फौज  में  भर्ती  उनके  कारण  उनको  आमदनी

 होती ह ैऔर  उस  आमदनी  से  उनका  जीवन  चलता  है  ओर  इस  तरह से  वे  लोग  मनीआडंरों  पर  डिपेन्ड
 करते  यह  जो  मिड  टमं  एप्रेजल  उसमें  यह  कहा  गया

 [  प्रनुवाद |

 यह  उद्धरण छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकनਂ  के  पृष्ठ  11  से

 भी  राज्य  ने  इन  कायंत्रमों  के  सम्बन्ध
 में  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  नहीं  की

 इसके  परिण।मस्वरूप  तत्सम्बन्धी  उद्देश्य  और  लक्ष्य  स्पष्ट  नहीं  हो सके  और  उपञब्ध  जानकारी

 के  आधार  पर  राज्य  तथा  योजना  आयोग  द्वारा  उन  पर  निगरानी  रखा  जाना  कठिन

 ]

 न  तो  योजना  भवन  ने  कोई  योजना  सोची  और  न  राज्यों  ने  कोई  प्लान  बनाया  ।  वह  प्लान

 अभी  तक  आपके  सामने  नहीं  सिवस्थ  फाइव  इयर  ध्लान के  मिड  टमं  एप्रेजल  में  यह  भी  कहा  गया

 [  भ्रमुवाद ]

 स्तरों पर  पहाड़ी  क्षेत्र
 कार्यक्रम की  प्रभावशाली  निगरानी  का  अभाव  और

 साथ  ही  बहु-स्तरीय योजना  प्रयास  में  समन्वय का  अभाव  है  जो  अत्यन्त  आवश्यक

 ]

 सरकार  का  रुपया  लग  रहा  है  लेकिन  स्टेट्स  कोई  प्लान  नहीं  बनाती  हैं  ।  तिवारी जी  ने  एच०
 एम०  टी०  का  कारखाना  नैनीताल  में  खुलवा  दिया  और  अल्मोड़ा  का  कोई  दूसरा  आ  तो

 कह  देगा  कि  यह  कर  दो  ।  अब  तमिलनाडु  के  मन्त्री  जी  आ  गये  वे  वहां पर  कह  देंगे  कि  यह  खोल

 यह  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  क ेविकास का  तरीका  नहीं

 मेरा  कहना  यह  है  कि  हिलि  एरियाज्ञ  की  एकोनामी  इस  तरह  से  डवलप  नहीं  हिलि
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 एरिया  के  डेवलपमेंट  के  लिए  तो  आप  को  वहां  के  सौंदयं  को  कायम  रखना  होगा  वहां  की  खूबसूरती  को

 कायम  रखना  होगा  और  टरिस्ट्स  को  एट्रैक्ट  करना  होगा  ।  आज  पहाड  नंगे  होते  जा  रहे  हैं  ।  पहाड़ों
 पर  पेड़  नहीं  लग  रहे  हैं  ओर  वहां  हरे-भरे  पेड  नहीं  दिखाई  दे  रहे  हैं  बल्कि  वहां  पर  लोग  हरे-भरे हो  गए

 पहाड़ों  की  जो  उपज  होती  उसको  भेंसे  नहीं  चर  गईं  बल्कि  टो  पैर  की  भेसे  और  दो  पैर  के
 जानवर चर  गये  हैं  ।  चार  पैरों  के  जानवरों  ने  उसको  नहीं  चार  आज  जंगल  के  जंगल कट  गये
 चीड़ के  पेड़ों  को  कट  कर  बक्से  बनाए  जाते  हैं  और  उनमें  सेव  आते  हैं  ।  इस  तरह  से  जंगलों को  बहुत

 कसान  पहुंचा  है  ।  पर्यावरण  के  मन्त्री  जी  भी  आ  गये  पाटिल  साहब  भी  यहां  पर  अब

 पर्यावरण  की  ही  जाती  है  ।  पर्यावरण  का  तो  अपहरण  हो  गया  है  और  वह  अपहरण  लोगों  ने  कर
 दिया  इस  रिपोर्ट  में  यह  भी  लिखा  है  :

 [  भनुवाद ]
 क्षेत्रों

 के  लिए  अपेक्षित  सम्पर्क  अनुय्रक  एवं  संगठनात्मक  सुविधाओं  का

 प्रायः  अभाव  रहता  है  अथवा  उपलब्ध  नहीं  की  जाती  ।/

 ]

 अब  हिलि  एरियाज  के  लिए  आप  क्या  करें  ।  हिलि  एरियाज  में  आप  की  ट्रांसपोर्ट  की
 लिटीज  नहीं  आप  कहते  हैं  कि  हम  हिली  एरियाज  में  और  बंकबर्ड  एरियाज  में  इंडस्ट्रीज  डेवलप

 करेंगे और  प्रोजेक्ट्स  लगाएंगे  लेकिन  वहां  कौन  वहां  पर  न  रोड्स  हैं  और  न  रेलें  हैं  और  न

 कम्युनिकेशन्स के  साधन  जब  ऐसी  बात  तो  वहां  जाने  का  सवाल  कंसे  पैदा  होता  लेकिन

 प्रोजेक्ट के  अन्दर  आज  तक  आपने  यह  नहीं  कि  जो  रुपया  सरकार  ने  सिक्सथ  फाईव  इयर  प्लान

 में  दिया  है  उससे  कितना  विकास  हुआ  हमारे  मन्त्री  जी  जब  जवाब  देंगे  तो  प्रेहरबानी  करके

 एक  सवाल  मैंने  पहले  भी  फिर  दुबारा  रखना  चाहता  तो  जंगल  लगाने  का  सवाल

 सोशल  फोरेस्ट्री  के  विकास  करने  का  सवाल  अगर  इसका  लगातार  विकास  नहीं  हुआ  तो  बहुत  बड़ा

 नूकसान  होगा  ।  दूसरे  वहां  पर  जो  जानवर  जो  हमारा  पशुधन  उसके  चरने  के  लिए  भी  व्यवस्था
 जानी  चाहिए  ।  यह  व्यवस्था  वहां  बराबर  रहे  नहीं  तो  हमारे  यहां  पशुधन  का  भी  नुकसान

 श्रीमन्‌  यह  जो  हिलि  एरिया  डवलपमेंट  कमेटी  जो  आप  प्लान  बनाते  हैं  उसमें  कुछ  बातों  का
 ध्यान  रखना  बहुत  जरूरी  हमारे  हरीश  रावत  जी  ने  जो  संकल्प  रखा  है  उसमें  उन्होंने  कहा  है  कि

 हमारे  यहां  इस  प्रकार  के  काम  होने  चाहिएं  जिनसे  कि  हिल  एरिया  में  विकास  हो  ।  उन  एरियाज  में

 विकास  के  लिए  कुछ  चीजें  जरूरी

 ह्लि  एरियाज  प्रेंआवागमन  के  साधन  बहत  कम  वहां  हम  आसानी  से  आ-जा  नहीं  सकते  ।

 वहां  पर  आपको  ऐसे  काम  शुरू  करने  चाहिए  जिससे  कि  वहां  के  लोग  शुकाव
 काम  सीखने  की  तरफ  भी  हो  ।  जहां

 आप  वहां  पर  लेबर  जोब  ओरियेम्टेड  प्रोजेक्ट  लगाएं
 वहां  कुछ  ऐसी  चीजें  भी  चालू|करनी  चाहिएं  जिससे  कि  वहा ंक ेलोगों  का  मानसिक  रूप  से  तकनीकी
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 विकास  करने  की  ओर  भी  झुकाव  हो  ।  वे  तकनीकी  काम  सीख कर  अच्छे  मंकेनिक  बन  और  दूसरे
 अच्छे  काम  करने  वाले  बन  सकें  । आजकल  उनका  क्षुकाव  इस  तरफ  नहीं  है  ।

 श्रीमन्‌  आपने  बैकवर्ड  एरियाज  में  विकास  करने  के  लिए  इंडस्ट्रीज  लगाने  वालों  को  सब्सीडी

 देने  की  योजना  बनाई  आप  मेहरबानी  करके  स्टेट  की  जो  पब्लिक  अण्डरटेकिग्ज  हैं  उनसे  भी  कहिये
 कि  वे  भी  जाकर  हिल  एरियाज  मैं  अपनी  इंडस्ट्रीज  वहां  पर  पब्लिक  अन्ड  जाने को
 तैयार  तहों  वे  वहां  जाएं  और  इंडस्ट्री  लगाएं  ।

 एक  बात  और  जितने  भी  आपके  प्रोजेक्ट  बनते  उन  प्रोजेक्ट  को  बनाने  से  पहले  आपको

 एन्वायरमेंट  मिनिस्टर  से  परमीशन  लेनी  चाहिए  ।  अगर  आप  परमीशन  नहीं  लेते  हैं  ओर  इंडस्ट्री  लगाना

 शुरू  कर  देते  हैं  ती  मामला  गड़बड़  हो  यह  बहुत  बड़ी  बात  इसके  लिए  आपके  कानून  आज

 तक  नहीं  बने  आपने  कहा  तो  बार-गर  है  कि  आप  वतंमान  कानून  में  रहोबदल  करना  चाहते  हैं

 लेकिन  अभी  तक  हुआ  नहीं  जो  भी  प्रोजेक्ट  अप  बनाते  हैं  उस  प्रोजेक्ट  को  बनाने  से  १हले  आप  देखें
 कि  उसका  पर्यावरण  पर  तो  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  जध  इस  बात  को  देख  लिया  जाए  तभी  उस  प्रोजेक्ट  को

 लगाने  की  इजाजत  दी  इजाजत  देने  से  पहले  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से  सोच  लीजिए  ।

 श्रीमन्‌  हिल  एरियाज  में  हमारे  काफी  लोग  रहते  हैं  ।  हिल  एरियाज  में  एक  बहुत  बड़ी  बात  बह
 कि  वहां  हमा  री  संस्कृति  फलती-फ्‌लती  वहां  हमारे  मंदिर  हमारे  धामिक  स्थात  हैं|  तभी  हित्र

 एरियाज  में  हमारे  धा्िक  स्थान  चाहे  गंगोत्री  चाहे  बद्रीनाथ  हों  दाजिलिंग

 हो  |  सभी  एरियाज  में  हमारे  तीर्थस्थान  हैं  ।  टूरिज्म  विभाग  की  तरफ  से  भी  कुछ  पैसा  उन  स्थानों  के

 विकास  के  लिए  खचच  किया  जाता  चाहिए  क्योंकि  इन  धार्मिक  स्थ।नों  के  कारण  टरिज्म  का  भी  बिकास
 होता  वहां  पर  जनता  आवास  गृह  बनने  यात्री  निवास  बनने  चाहिएं  और  टूरिज्म  बिभाश्र
 को  वहां  पर  प॑सा  लगाना  चाहिए  ।

 मैं  एक  बात  और  कहूंगा  कि  वहां  पर  जो  भी  पोोस्टिग  हो  वह  पनिशमेंट  पोह्टिम  नहीं  होगी

 यह  नहीं  होना  च।हिए  ।  देखा  जाता  है  कि  ऐसे  आदमी  को  भेजें  जो  किसी  एम०  पी०  का  लड़का
 त  किसी  पालीटीक्िियन  का  लड़का  न  मिनिस्टर  का  मेहरबान  न  उसको  भे  »  हिल  एरियाज

 ऐसे  आदमियों  को  वहां  पर  भेजना  चाहिए  जिनको  उस  क्षेत्र  के  बारे  में  लगन  जो  बहां  पर  जाकर

 कर  लेकिन  उनको  तो  आप  रखेंगे  बम्बई  में  और  जिन  लोगों  को  शहरों  में  काम  करना
 उनको आप  पहाड़  पर  भेज  देते

 इसी  तरह  से  मैंने  हमारे  यहां  के  हिल  स्टेशन  माउन्ट  आबू  में  देखा  वहां पर  सब  बंगले  बन  गए
 हैं  बड़े-बड़े  आफिससे  के  ।

 भी  राम  प्यारे  पनिका  :  ब्रह्मकुमारियों  का  आश्रम  भी
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 श्री  मूलचन्द  ब्रह्मकुमारियों  की तरफ  आपका  ध्यान  मेरा  ध्यान  दूसरी  तरफ
 मेरा  ध्यान  ब्रह्म  की  तरफ  है  ।

 मैं  यह  कह  रहा  था
 क्रि  इस  प्रकार से

 जो  विकास के  मामले  हर  जगह  उसकी  तरफ  आपका
 ध्यान  जाएगा और  आप  उस  तरफ  ध्यान  देंगे  तो  विकास  ज्यादा  होगा

 ]

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  ):  मन्त्री  मण्डलीय  स्तर  का  कोई  मन्त्री  सदन  में

 उपस्थित  नहीं  ऐसा  लगता  है  कि  मन्त्री  मंडलीय  स्तर  के  सभी  मनन्‍्त्री  किसी  पहाड़ी  स्थान  पर  चले
 गए  पीठासीन  अधिकारी  यह  विनिर्णय  दें  कि  सदन  में  मंत्रिमंडलीय  स्तर  का  कम  से  कम  एक  मन्‍्त्री
 सदा  उपस्थित  रहे  ।  यदि  ऐसा  कोई  मन्त्री  नहीं  तो  आप  उनमें  से  किसी  को  पदोन्‍नत  कीजिए  जो  सदन

 में  उपस्थित  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  संबंधित  व्यक्ति  उपस्थित

 श्री  जी०  एम०  :  किटु  यह  सदन  की  परम्परा  है  कि  मंत्रिमण्डलीय  स्तर  का  कोई
 एक  सदन  में  अनिवायंतः  उपस्थित  हो  ।  हम  अध्यक्षपीठ  के  किर्सी  भी  आदेश  का  पालन
 आप  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि  किसी  भी  कैबिनेट  मंत्री  को  उपस्थित  होने  की  आवश्यकता  नहीं  किन्तु
 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  पीठासीन  अधिकारी  ऐसा  विनिर्णय  नहीं  देंगे  । हमारी  इच्छा  है  कि  अध्यक्षपीठ

 द्वारा  यह  निर्णय  दिया  जाये  कि  एक  कंबिनेट  मंत्री  हर  समय  उपस्थित  होना

 ]

 श्री  शान्ति  घारोवाल  :  सभापति  पव॑तीय  क्षेत्र  के  विकास  के  बारे  में  जो  यह

 संकल्प  उस  पर  चर्चा  हो  रही  मेरा  पव॑तीय  क्षेत्र  के विकास  के  बाबत  यह  निवेदन  है  मंत्री  महोंक्य से
 कि  जहां-जहां  भी  पव॑तीय  क्षेत्र  हैं वहां  के  लिए  एक  डेवलपमेंट  अथारटी  हर  जगह  अलग-अलग  बनाई  जानी

 चाहिए  और  राज्य  सरकारों  को  इसके  लिए  पाबंद  करना  जैसे  राजस्थान  का  मसला  अराबली

 पवंतीय  क्षेत्र  के  लिए  एक  डेवलपमेंट  काउंसिल  इस  प्रकार  की  बताई  जानी  चाहिए  और  उसको

 कार  होना  चाहिए  कि  वह  वहां  की  लोगों  के  लिए  पीने  के  पानी  की  बिजली  की  व्यवस्था
 शिक्षा  की  व्यवस्था  आदि  के  लिए  जिम्मेदार  हर  साल  उसको  अलग  से  बजट  दिया  जाना  चाहिए  इन
 सब  चीजों  के  विक्रास  के  लिए  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि  चाहे  मछभूमि  की  बात  हो  या  पव॑तीय  क्षेत्र  को
 बात  सत्नसे  कम  विकास  होता  है  और  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  सरकार  का  सबसे  कम  ध्यान  इनकी
 ओर  जाता  वन्य  भूमि  पर  असंख्य  अतिक्रमण  होते  पेड़  काट  लिए  जाते  अभी  डागा  साहब  ने
 बताया  कि  22  परसेंट  जंगल  था  जो  कि  परसेंट  रह  गया  इन  बातों  को  रोकने  जितने

 कानून  राज्य  सरकार
 ने  ्रौर  केन्द्र  सरकार  ने  बनाए  हैं  और  जिन  अथारिटीज  ने  इनको  इंप्लीमेंट  करवाने

 की  कोशिश  की  वह  सब  अपर्याप्स  रहे  हैं  और  असफल  रहे  इसलिए  इस  पूरी  ब्ववस्था को  बदला
 औएंगा तभी  क्षेत्र  का विकास  और  जंगलों  का  क्कास  हो  सकेगा  ।  जंगल  काटे

 जा  रहे  हैं  ओर  आप॑  लोग
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 ज्ञांति  घारीवाल  ]

 देख  रहे  इसके  परिणाम
 भी  आप  लोग  देख  रहे  हैं  कि  मौसम  में  परिवर्तन हो  रहा  बारिश  वक्‍त

 पर  नहीं  आती  अगर  आती  है  तो  कम  आती  इसलिए  यह  एक  समुचित वक्‍त  है  कि  आज हमें इस
 तरफ  सबसे  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  इन  क्षेत्रों  का  विकास  जंगल  का  विकास हो  ।

 फारेस्ट  लेण्ड  के  बाबत  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  पर  25-30  साल  से  जंगल  काटे जा  चुके  हैं

 और  लोगों  ने  जमीन  को  कास्त  के  लायक  बनाकर  कास्त  कर  रहे  उनको  उस  जमीन  का  अलाटमेंट

 होना  चाहिए  और  जहां  पर  रेवायंस  उसको  फारेस्ट  एरिया  डिक्लेयर  करना  चाहिए  और  वहां  पर

 सरकार  द्वारा  घने  जंगल  लगाने  की  व्यवस्था  करनी

 यह  ऐसा  विषय  है  जो  कि  आधा  राज्य  सरकार  में  और  आधा  केन्द्र  सरकार  में  बंटा  हुआ  है  ।

 कोई  ऐसी  की  जानी  चाहिए  ताकि  एक  ही  स  कार  का  इस  पूर॑  पर्बंतीय  पर  और  खासकर

 जंगलों  के  मामले  पर  आधिपत्य  रहे  और  उसी  द्वारा  बनाये  हुए  कानूनों  का  प्रचलन  जो  लोग  पर्वतीय
 क्षेत्र  में  रहते  हैं  और  छोटी-छोटी  होल्डींग्स  पर  खेती  करते  उनको  किसी  प्रकार  की  सुविधा  न  तो
 राज्य  सरकार  और  न  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  दी  जाती  ऐसे  मामलों  में  जिनकी  छोटी  होल्डींग्स

 हों
 या  छोटे  फाम्स  हों  या  जिनके  पास  पेड़  वगैरह  की  व्यवस्था  हो  उनको  सबसिडी  और  खाद  तथा  बीज

 की  सुविधा  दी  जानी  चाहिए  !  मैंने  रेवाइन्स  के  बारे  में  पहले  भी  निवेदन  किया  अभी  डागा  जी  ने

 भी  बताया  कि  काफी  उपजाऊ  भूमि  समुद्र  में  चली  गई  है  |  ये  रेवाइन्स  इस  तरह  से  फलते  चले

 हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  पिछले  दस-बीस  सालों  से  जितना  भी  इसका  बजट  आता  है  रेवाइन्स  हेतु  पता  नहीं
 कहां  चला  जाता  है  क्‍योंकि  इसकी  रुकावट  पर  न  तो  राज्य  सरकार  और  न  ही  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान
 मेरा  आपसे  यही  निवेदन  है  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेसाथ-साथ  वन  भूमि  ओर  रेवाइंस  पर  खासतौर  से  ध्यान
 दिया  जाना  इसके  लिए  ऐसे  अधिकारी  जो  पूरा  मन  लगाकर  और  रुचि  के  साथ  काम  कर
 उनको  अपाइन्ट  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  आज  आधे  घंटे  की  चर्चा  होनी
 है  और  उन  सदस्यों  के  नाम  अभी  तक  प्रकाशित  नहीं  किये  गए  हैं  जो  इसमें  भाग  लेने  वाले  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आपने  यह  प्रश्न  इस  समय  उठाया  है  ।

 श्रो  मूल  चन्द  डागा  :  यदि  सदस्यों  को  मालूम  ही  नहीं
 है  तो  वे  ग्रन्थालय में  कंसे  जाएंगे  ओर

 चर्चा  में  भाग  लेने  हेतु  तेयारी  कैसे  नाभों  की  सूची  दो  बजे  सायं  तक  सूचना  बोर्ड  पर  अवश्य  लगा

 दी  जानी  चाहिए  ताकि  सदस्य  ग्रंथालय  में  जा  सकें  और  अपना  भाषण  तैयार
 कर  सकें  ।

 '

 श्री  भ्रब्दुल  रशोद  काबुलो  :  ऑनरेबल  श्रो  हरीश  रावत  ऑनरेबल
 मैम्बर  का  जो  प्रश्ताव  हमारे  यहां  सदन  में  जेरे-बहस  लाया  जा  रहा  मैं  उसकी  हिमायत  में  खड़ा  हुआ
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 हूँ  ।  डागा  जी  ने  अभी  कहा  कि
 इतने  बड़े  विशाल  द्वेश  में  सिफ  दस  प्रतिशत  ही  जंगलात हैं  या  उससे  भी

 कम  इससे  यह  साफ  जाहि  र  हो  रहा  है  कि  हमारी  सरकार  जंगलात  ओर  हिल्‍ली  एरियाज  के  बारे

 में  किस  कदर  दिलचस्पी ले
 रही  है

 ?  जिस  कदर  सरकार  पर  जिम्मेदारियां  हैं  हमारे  पहाड़ी  इलाकों ।
 नहीं  कर  रही  इस  बिन्हा ओर  खसूसियत्ञ के  साथ  जंगलात  को  बढ़ावा  देने  के  उसे  सरकार  पर

 पर  आपके  माध्यम  से  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  मैं  खुद  एक  पहाड़ी  रियासत  से
 ताल्लुक  रखता हूं जिसका

 नाम  जम्मू-काश्मीर  है
 ।  जम्मू-काश्मीर  के  बारे  में  यह  अर्ज  करना  चाहूंगा  कि  यह  हिन्दुस्तान  की  धरती

 पर  एक  बहुत  खूबसू
 रत  सरजमीन  है  जिसके  बारे  में  फारसी  का  एक  शेर  है

 अगर  फिरदौस  धररूए  जमी  अस्त
 तो  हमीन  हमीन  हमीन  अस्त  ।

 अगर  दुनिया  में  कहीं  जन्नत  स्वर्ग  है  तो  इसी  धरती  पर  इसी  धरती  पर  मैं  बड़े  दुःख
 के  साथ  कहना  चाहता

 हूं  कि  हमारी  रियासत  जम्मू-काश्मीर  का  जो  पहाड़ी  हुस्न  वह  खत्म  हो
 रहा

 जो  झील  और  झरने  वे  खुश्क  हो  रहे  हमारी  जिनकी  सारी  दुनिया  में  मशहूरी
 जिनकी  वजह से  विदेशों  से  हजारों  लाखों  संयाह  आते  हैं  देखने  के  जिससे  आपको  फारेन-एक्स  वेंज
 मिल  रहा

 लेकिन  जब  वे  आते  हैं  और  वहां  जाकर  देखते  तो  वे  निराश  होते  हैं  क्योंकि  जो  बहां  पर

 झीले ंहैं  वे  खुश्क  हो  रही  हैं  जिसके  कारण  वहां  के  पहाड़ों  का  हुस्न  खत्म  हो  रहा

 डागा  जी  ने  कहा  था  कि  गंगा  और  जमुना  जैसी  नदियां  पहाड़ों  की  मिट्टी
 को  अप  ने  साथ  बहाकर

 ले  जाती  हैं  और  खमीज  बंग।ल  में  डाल  रही  यह  सही  बात  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  कि  श्रीनगर
 की  झील  जिसे  झीले-डल  कहते  बहुत  ही  खूबसूरत  उसका  जो  पहाड़ों  के  बीच  में  पप्रमंजर  वह
 इस  सिल्टिग  की  वजह  से  खत्म  हो  रहा  जिससे  वहां  का  सारा  हुस्न  खत्म  होता  जा  रहा  वहां  की
 सारी  सुन्दरता  जिसकी  बजह  से  विदेशी  सेयाह  आते  वह  खत्म  होती  जा  रही  हैं  ।

 हमारी  सरकार  शेश्ल  अब्दुल्ला  के  वक्‍त  में  एक  डल-प्रोजेक्ट  इस  सिह्टिग  को

 रोकने  के  लिए  बनानी  पड़ी  और  अब  उस  पर  करोड़ों  रुपया  खर्च  कर  रहे  हैं  तथा  उसको  बचाने  के  लिए
 हमें  बाहर  से  एक्सपट  स  लाने  पड़े  वहां  पर  जो  सिल्टिग  हो  रही  है  जिसकी  वजह  से  वहां  का  हुस्न
 खत्म  हो  रहा  उसका  आपके  पास  कोई  इलाज  नहीं  है  ।

 चेयरमैन  यह  बात  तो  मैंने  आपसे  क्षीलों  की  बर्बादी  की  लेकिन  यह  क्‍यों  हो  रहा
 इसकी  ओर  भी  मैं  आपकी  तवज्जुह  दिलाना  चाहता  पहाड़ों  के  ऊपर  हजारों  वर्ष  से  जो  जंगलात  खड़े

 थे  काटे  जंगलों  की  डस्ट्रक्शन  हो  जिसके  कारण  वर्षा  होते  पर  पहाड़ों  की
 मिट्टी  उस  बरसात

 के  साथ  आकर  झील  में  जम  रही  हिमालय  के  ऊपर  जो  जंगल  थे  वे  ठेक्रेदारो  ने
 काट  फारेस्ट

 लैसीज ने  इन  जंगलों  को  तबाह  करके  रख  दिया  जिसके  कारण  पहाड़ों  को  मिट्टी  नीचे  आ  रही  है  और

 पीलों में  जमकर  उन्हें  बर्बाद  कर  रही  है  तथा  मैदानी  भागो ंमें  जमकर  वहां  की  जो  फर्टाइल जमीन

 उसे  खत्म  कर  रही  हमारे  कश्मीर  को  जो  फर्टाइल  लैंड  है  वह
 खत्म  हो  रही  वहां की  जमीन
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 श्रन्दुल  रश्ीद  काबुली  ]

 बंजर बन  रही  ये  बात  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  कश्मीर  नार्थ  इंडिया  की  सबसे  ऊंची  और  सबसे

 सुन्दर  जगह  यही  हाल  हमारे  हिमाचल  प्रदेश का  यही  हाल  हमारे  दारजिलिंग का  है  और  ग्ही

 हाल  हमारे
 के  पहाड़ों  का  है  ।

 चेयरमन  यह  हमारे  अपने  तजुत्नें  की  बात  है  कि  हिन्दुस्तान  की  गवनंमेंट  इन  पहाड़ी
 प्रदेशों  की  काई  परवाह  नहीं  कर  रही  है|  इस  मामले  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की

 और  मर्कज  की  जो

 दारी  उसे  वह  पूरा  नहीं  कर  रही  जंगलों  के  अवेध  कटान  से  वहां  के  फ्लोरा  और  वहां  की
 एनीमल  लाइफ  डिस्ट्राय  हो  रही  है  जिससे  मुल्क  की  तबाही  हो  रही  और  आए  रोज  बाढ़  आदी  रहती

 मल्क  को  तबाही  कर  रही  हैं  ।

 चेयरमैन  जिस  रफ्तार  से  जंगल  कट  रहे  हैं  उसके  मुकाबले  में  प्लांटेशन  नहीं  हो  रहा
 नसंरी  नहीं  लग  रही  है

 ।  हालांकि  इसके  बारे  में  आपकी  बड़ी-बड़ी  सकी  में  बड़े-बड़े  मन्सूवे  बड़े-बड़े

 प्लान  लेकिन  अमलन  कोई  काम  नहीं  हो  इसलिए  मैं  आपको  खब  दार  करना  चाहता  हूं  कि
 आप  इसे  नैशनल  दृश्य  इसे  आप  स्टेट्स  की  प्राब्लम  मत  यह  हिमाचल  प्रदेश

 कश्मीर  और  य०पी०  की  प्राब्लम  नहीं  यह  तो  पूरे  नेशन  की  प्रा«  क्योंकि  उसके  जो  यतायज
 उसकी  जो  तबाहक!री  उसका  जो  भगतान  हो  रहा  वह  हमें  भगतनी  पड़  रहें

 °  है  य  q
 को  भगतनी  पड़  रही  इसलिए  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  कि  आप  इन  पहाड़ी  इलाकों  की

 तवज्जुह्‌  दीजिए  ।

 आप  मंदानो  इलाकों  के  लिए  कुकिंग  गैस  वर्गरह  तकसीम  करते  ये  मिद्री  का

 तेल  आप  तकसी  म  करते  हैं  मंदानी  इलाकों  प्लेन्स  में  और  जंग्लात  आपने  जलाने  के  लिए  छोड़  दिये

 करोड़ों  रुफ्ये  की  चीड़  ओर  देवदार  की  लकड़ी  आज  उन  जंगलात  में  कट  ही  है  और  इंघन  के  तौर

 पर  जलाई  जा  रही  यह  बहुत  बड़ा  क्राइम  बहुत  बड़ा  जुल्म  इससे  बढ़कर  कोई  बड़ा पाप  नहीं

 हो  सकता  है  और  इससे  बढ़कर  डिस्ट्रक्शन  आफ  नेशनल  वेल्थ  नहीं  हो  सकता  यह  मेरा  आंखों  देखा

 हाल

 मैं  केन्द्रीय  र  को  दावत  देता  आप  मेरी  स्टेट  में  देख  लीजिए  कि  पौने  दाम
 पर  टन्स  के  हिसाब  से  वह  लकड़ी  बिक  रही  जो  इमारती  लकड़ी  जिससे  वहां  फारेस्ट  इंडस्टी  को

 डेवलप  कि  किय  भो है  ।  क्‍योंकि

 जब्र  पहाड़ी  इल
 रे  हे  Se,  जीप  उनका

 गैप्त  देने  के  लिए  तेयार  नहीं  जितनी  उनकी  रिक्वायरमेंट  जहां  पर  भी  चीखो-पुकार  है  प्लेन्स  में
 शहरो  बड़े-बड़े  प्रान्तों

 में
 उनकी  तरफ  आपकी  नजरें-कम  जाती  लेकिन  पहाड़ी  इलाकों में  नहीं

 जाती  ।  उसका  नुक्सान  आपको  उठाना  पड़  रहा  इसलिए  मैं  कहन  चाहता  हूं  कि  आपको
 इस  मुल्क में  ऐसी  स्कीम  लाती  पड़ेगी  कि  इन  पहाड़ी  इलाके  के  लोगों  को  रोका  उनके  हाथ  रोक

 दिए  जायें कि  वह  इस  लकड़ी  को  ईंधन  के  तौर  पर  न  उसके  लिए  आपको  बाकायदा  प्रोग्राम
 बनाता  बाकायदा  प्लान  बनानी  ताकि  उन  पहाड़ी  इलाकों  में  दूरअफतादा  इलाकों
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 और  जो  बहुत  से  बंकवर्ड  एरियाज  उनके  लिए  आपको  साधन  जुटाना  पड़ेगा  जिससे  वह  लकड़ी
 न  जलायें बल्कि  आज  के  जमाने  के  मुताबिक  मिट्टी  का  चूल्हा  मैस  इनको  तब  वहां
 लकड़ी  बच  सकती  वरना  उसका  कोई  अन्त  नहीं  वह  लकड़ी  जलती  डिस्ट्रकशन  जारी

 रहेगी  मेरे  ख्याल  में  ।0  साल  में  जितना  आपको  नुक्सान  उठाना  बाद  में  100  बरस  आपको
 न  1  क्योंकि  38  बरस  में  यह  सबसे  ज्यादा  नुकसान  हुआ  इसकी  तरफ़  मैं  आपकी  तवज्जुह

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  मिट्टी  का  गैस  इन  चीजों  को  ज्यादा  मिकदार  में  इन  प  हाड़ी  इलाकों
 कोदेदें

 अगर  चाहते  हैं  कि  पहाड़ी  इलाकों  की  हिफाजत  सिर्फ  आम्ड  फोर्सेज  तो  ठीक  वह  हमारे

 देश  की  रक्षा  करती  उनका  काम  इतना  ही  लेकिन  क्या  वह  उन  जंगलात  की  भी  हिफाजत  करेंगी

 वहां  पर  जो  हमारा  यह  घन  क्या  उसकी  भी  हिफाजत  होगी  ?

 वह  अपने  तौर  पर  लकड़ी  काटकर  आ  जाते  कोई  उनको  पूछने  वाला  नहीं  है
 ।

 वहां  पर  जो  फारेस्ट

 डिपार्टमेंट  के  रेंजसं  हैं  गाड  स  हैं  और  इस  किस्म  के  छोटे  मुलाजि  मर  उनके  साथ  उनकी  मिलीभगत

 होती है
 और  इस  तरह  से  करोड़ों  रुपए  की  लकड़ी  और  काट  जाते  एक  नई  वबा  फैल  गई

 इलाकों  में  ।  पहले  लकडी  काटने  वाले  आदमी  कर  करते  एक  देवदार  को  काटने

 आदमी  रहते  थे  और  4,  5  दिन  का  टाइम  लगता  लेकिन  आज  के  जमाने  में  मगीन  लग  गई  है

 मैकेनाइजेशन
 हो  मयः  मशीन  की  मदद  से  एक  एक  संकेंड  में  एक-एक  दरख्त  काटा  जा  सकता

 इस  तरह  से  इतनी  तेजी  के  साथ  हमारी  मशीनें  और  टेक्नोलाजी  जंगलात  में  आ  गई  है  बड़े-बड़े  ठेकेदारों

 के  माध्यम  से  उससे  इस  तबाही  में  और  बढ़ोत्तरी  हो  गई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 इसलिए  गुजारिश  कि  यह  सब  एक  दूसरे  के  साथ  मामलात  जुड़े  हुए  हैं  पहाड़ी  इलाकों
 में  आपको  सड़कें  बनानी  होंगी  ताकि  जंगल  की  रक्षा  हो  वहां  आपको  देनी  पढ़ेंगी
 ताकि  उन  गरीबों  की  तबाही  न  हो  जाए  और  जंगल  की  लकड़ी  न  कटे  ।

 आज  पहाड़ी  इलाकों  में  फैसिलिटीज  नहीं  मिल  रही  ट्रेन  वह  भी

 उसका  फायदा  वही  उठायेंगे  जहां  ट्रेन  जायेगी  ।  अक्सर  हम  देख  रहे  हैं  कि  पहाड़ी  इला

 सकती ओर  ट्रांस्पोर्टशन  की  प्राब्लम  ने  तबाही  फैला  दी

 मैं  बताऊं  कि  हमारी  रियासत  जम्मू-काश्मीर  में  लोगों  की कमाई  का  सबसे  बड़ा  जरिया  फ्रूट
 इंडस्टी  हर  साल  करोड़ों  रुपए  की  मालियत  का  हमारा  फ्रूट  पैदा  होता  है  )  वहां  एपल

 इंडस्ट्री सबसे  बड़ी  इंडस्ट्री  लेकिन  उस  एपल  ठो  लाने-ले  जाने  के  लिए  कोई  टांसपोर्ट
 आदि  का

 इंतजाम नहीं  है  जिससे  वह  वक्‍त  पर  मद्रास  आदि  बड़े  शहरों  में  नहीं
 पहुंच  पाता

 दिल्‍ली  में  भी  कुछ  आढ़ती  लोग  बैठे  हैं  जो  कि  एक्सप्लायट  क<ते  इस  वजह  से
 फ्रूट  ग्रोअर्स  को  भी

 ज्यादा  फायदा  नहीं  नि  रहा  इसके  लिए  आपको  कोई  न  कोई  रास्ता  अवश्य  निकालना

 हमारी  यह  फ्रूट  इंडस्ट्री  गरीब  लोगों  और  पहाड़ी  इलाकों  से  जुड़ी  हुई  है
 पही  उनकी  आमदनी  का

 जरिया  इसलिए  मैं  फिर यही  कि  ट्रांस्पोटेशन सही  वक्‍त  पर  न  मिलने की  वजह  से  यह  गरीब

 तबाह  हो  रहे

 255  ,



 पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  बारे  में  संकल्प  )  29  1985

 अ्रब्बुल  रश्ञीद  काब्‌ ली  ]
 हु

 टूरिज्म भी  आमदनी  और  क्सचेंज  का  बहुत  बड़ा  बाहर  के  देशों  जसे  साऊथ

 ईस्ट  एशिया  और  अरब  देशों  में  टूरिज्म  को  काफो  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  हमारे  टूरिस्ट  रिजौड्स
 और  पहाड़ी  इलाकों  में  लेकित  जहां  पर  भी  ट्रांसपोर्ट  की  दिक्कत  और  ठहरने

 के

 न

 लिए  टरिस्ट  सेंटर  या  होटल्स  आदि  का  अच्छा  इन्तजाम  नहीं  है  जिससे  ट्रिस्ट  बहुत  कम  संख्या  में  पहुंच

 पाते  इस  कारण  पहाड़ी  इलाकों  के  लोगों  की  हालत  में  भी  कोई  सुधार  नहीं  हो  पा  रहा

 मैं  आपको  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  श्रीनगर  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  जिसमें
 सोनम  एक  जगह  है  जिसको  कि  मेड़ो  आफ  पोल्ड  कहते  यह  इतनी  खूबसू  रत  जगह  है  अगर  इसका

 मुकाबला  गुलमगं  से  किया  जाए  तो  वह  भी  पीछे  रह  लेकिन  बदकिस्मती  से  वहां  पर  कोई

 मास्टर  प्लान  नहीं  बन  पाया  ।  राज्य  सरकार  की  तरफ  से  होटल  ठहरने  »  कोई  बन्दोबस्त  नहीं
 है  गवर्नमेंट  के  पाध  इतना  पसा  ही  नहीं  है  कि  उस  क्षेत्र  का  विकास  कर  सके  ।  उसके  विकास  के

 लिए  तो  करोड़ों  अरबों  और  रुपया  चाहिए  ।  मेरी  गवर्नमेंट  आफ  इण्डिया  से  गुजारिश  है
 कि  वह  उसके

 विकास  के  लिए  स्टेट  गवर्नमेंट  की  हैल्प  करे  ।

 इसी  तरह  बड़गांव  और  यूसमर्ग  का  इलाका  बहुत  पसमांदा  अगर  ६स  क्षेत्र  का  डेवलपमेंट

 हो  जाए  तो  टूरिस्ट  इस  ओर  आकषित  होंगे  जिससे  काफी  मात्रा  में  फारेन  एक्सचेंज  मिल  मेरी

 गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  से  यही  गुजारिश  है  कि  वह  बेकवर्ड  एरिया  और  पाकिट्स  को  डेंवलप  वहां
 पोर्ट  और  रोड्स  आदि  का  अच्छा  इन्तजाम  किया  जाए  ।  वहां  पर  इंडस्ट्री  खोलने  में  भी  राज्य

 की  मदद  करे  ।  इससे  बे  रोजगार  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।

 अन्त  में  मेरी  यही  गुजारिश  है  लि  आप  पहाड्डी  इलाकों  की  प्राब्लम्स  को  सीरियसली  देखें  ।
 पड्रापकी  तरक्की  का  एक  बहुत  अच्छा  जरिया  अगर  यह  पहाड़ो  इलाके  डेवलप  होते  हैं  तो  देश  भी

 तरक्की  इनके  डेवलपमेंट  के  लिए  अगर  आप  एक  कमीशन  या  पालियामेंट  की  कमेटी  बना  दें  जो दे
 कि  इन  पहाडो  इला इलाकों  में  देखकर  आये  कि  उनकी  क्‍या  प्राब्लम्स  और  फारेस्ट  क॑से  बचाया  जा  सकता

 टूरिज्म  को  कंसे  बढ़ावा  दिया  जा  सकता  है  या  जो  लोगों  में  बहुत  गुबंत  पसमांदगी  और  बीमारियां
 हैं  उनको  दर  करने  के  लिए  क्‍या  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  आखिर  में  सिर्फ  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  कि आज  पहाड़ी  इलाकों  की  बदकिस्मती  इस
 बात  से  पहचानी  जा  सकती  है  कि  सिटीज  से  कोई  डाक्टर  आप  वहां  भेजिए  तो  वह  नहीं  वह
 मिनिस्टर  या  किसी  और  बाअसर  आदमी  की  प्िफारिश  लाकर  कहेगा  कि  मुझे  जलावतन  मत

 अपनी  जमीन  से  मत  डाक्टर  कोई  भी  इन  इलाकों  में  जाने
 के

 लिए  तैयार  नहीं  आप  मेरी  रियासत  को  वहां  पर  80  परसेन्ट  पहाड़ी  इलाके हैं लेकिन  सभी
 डाक्टर्स  और  आफिससं  शहरों  में  ही  रहना  चाहते  उन  इलाकों  में  स्व  नहीं  करना

 इसलिए  पहाड़ी  इलाकों  में  आने-ज।ने  व  दूसरी  सारी  बातें  जो  इंटिकेटेड  हैं  उन  पर  आपको  खास
 तोर  से  तवज्जह  देनी  चाहिए  ।  पहाड़ी  इलाकों  के  लिए  पहां  पर  यह  जो  प्रस्ताव  लाया  गया  है  उसकी  मैं
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 -  पनिका (रावट्‌ ait) : माननीय सभापति महोदय  ---+-

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  माननीय  सभापति  महोदय  अभी  हमारे  सामने  जो
 प्रस्ताव  विचारार्थ  प्रस्तुत  है  उसके  प्रस्तुतकर्ता  तो  यहां  पर  नहीं  लेकिन  मैं  उनको  हादिक  बधाई  व
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  सदन  और  सदन  के  माध्यम  से  सारे  देश  का  ध्यान  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  की

 तरक्की  की  ओर  दिलाया  मुझे  याद  है  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्लानिंग  कमीशन  ने  देश  में  6
 प्रकार  के  पिछले  इलाकों  की  पहचान  की  थी  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  इन  इलाकों  की  चर्चा  नहीं  उनमें  एक  तो  हिली  एक  डेजर्ट  का  इलाका

 हालांकि  इस  साल  प्लानिंग  कमीशन  ने  डेजर्ट  एरियाज  के  डेवलपमेंट  के  लिए  धनराशि  देने  के  लिए
 कहा  है  कि  वह  शतप्रतिशत  केन्द्र  से  मिलिगी  ।  इसके  अलावा  ड्राउट-प्रोन  एरिया  ट्राइब

 समुद्रतटीय  इलाका  साइक्लोन  से  प्रभावित  इलाके  इस  तरह  से  ये  6  प्रकार  के  इलाके  हैं  जिनकी

 मैंने  चर्चा  की  ।  इनमें  एक  फ्लड  का  एरिया  भी  तो  इन  6  प्रकार  के  इलाकों  की  तरक्की  के  लिए
 धनराशि  देने  की  बात  कही  गई  थी  लेकिन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  पें  इसको  भुला  दिया
 गया  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  प्लानिंग  मिनिस्टर  का  ध्यान  आकृपित  करना  चाहता  हूं  कि
 इन  इलाकों  के  डेवलपमेंट  के  लिए  वे  विशेष  ध्याव  दें  ।

 कु

 जहां  तक  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  उत्तर  प्रदेश  में  इसमें  आठ  जिले  हैं  जो  बहत  ही  पिछड़े
 हुए  हैं  और  इसीलिए  हमारे  साथी  ने  यहां  पर  यह  प्रस्ताव  रखा  एक  तरफ  तो  पहाड़  के  वे  जिले हैं
 और  दूसरी  तरफ  पहाड़  के  हम  भी  स्वतन्त्रता  से  पहले  उत्तर  प्रदेश  में  साउथ  में  हिल्ली

 र

 जौंसार  बाबर  का  जो  इलाका  है  उसी  के  बराबर  यहां  के  लोगों  को  वही  फैसिलिटीज

 ऐसे  चार  नलाक्स  हैं  जो  सारा  पहाडी  इलाका  ही  है  जेसे  कि  असम  और

 मध्य  प्रदेश  के  पहाड़ी  इलाके  लेकिन  पहाड़ी  इलाकों  को  हम  धीरे-धीरे  छोड़ते  जा  रहे
 हैं रहे  नताजा

 यह  हो  रहा  है  जेसा  कि  अभी  आपने  देखा  सभी  लोगों  ने  कहा  कि  जहां  देश  में  संतुलित  व्रिकास  के  लिए
 33  प्रतिशत  वन  जरूरी  हैं  वहां  केवल  कागज  में  बीस  प्रतिशत  और  मौके  प*  केवल  दस  प्रतिशत  ही  वन

 रह  गए  हमने  पहाड़ी  क्षेत्रों  और  जंगल  वाले  इलाकों  के  लिए  कोई  ऐसी  योजना  नहीं  जिससे
 उनको  बचाया  जा  सक्रे  और  वहां  की  तरक्की  कर  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  प्रधान  मन

 हाल  ही  में  पहाड़ी  इलाके  में  एक  एच०  एम०  टी०  के  का  रखाने  का  उद्घाटन  किया  है  । ।  3५

 समय  उन्होंने  आश्वासन  दिया  है  कि  देश  के  दूसरे  पहाड़ी  इलाकों  में  भी  ऐसे  का  रखानें

 वातावरण  की  आवश्यकता  लगाए  जाएंगे  ।  मैं  माननोय  मन्त्री  महोदय  से  चाहता  हूं  कि
 अमलीजामा  पहनायें  और  इसके  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  करें  ।  ऐसे  राज्य  जहां  पहाड़ी  क्षेत्र  उनको

 विशेष  मदद  दें  ।  उन्होंने  चार-पांच  बातों  के  बारे  में  ठीक  ही  कहा  जैसे  टूरिज्म  का  सवाल  टूरिज्म
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  आप  ट्रिज्म  सेंटर  जहां  पर  मन्दिर  हैं  और  सुन्दर-सुन्दर  धाटियां
 उनको  डेवलप  करने  के  लिए  व्यव्रस्था

 ट्रांसपोर्ट  के  लिए  निश्चित  तौर  से  पहाड़ों  में  सड़गों  का  जाल  बिछाया  जाना  लेकिन

 बिछाया  नहीं  जा  सका  का  यह  है  कि  हमारा  जो  1980  980  पास
 हुआ  इसके  कारण  पहाड़ों  का  डेवलपमेंट  बिल्कुल

 रुक  गया  न  वहां  पर  सड्॒कें  बन  सकती  हैं  ओर

 न  बिजली  की  लाइन  ही  ले  जाई  जा  सकती  है  ।  जमीन  भी  मौजूद  तो  बांध  नहीं  बना  सकते  आज

 आवश्यकता  इस  बात  की  मन्त्री  कि  आप  पहाड़ी  इलाकों  में  रहने  वाले  सभी  संसद  सदस्यों  को
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 राम  प्यारे  पनिका ]
 जा

 बुलाइए  और  संबंधित  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  बुलाइए  और  एक  ऐसा  कार्यक्रम  बनाइए  ताकि  वहां
 का  विकास  आप  योजना  सैंक्शन  कर  देते  लेकिन  मौके  पर  जाकर  जब  देखते  तो  न  बिजली

 रची  होती  है पहुंची  होती  है  और  न  वहां  सड़क  ही  बनी  होती  कोई  डेवलपमेंट  के  लिए  बांध  नहीं  बना  सकते  हैं
 और  न  ही  सिंचाई  के  कोई  काम  कर  सकते  हैं  ।  एक  सुझाव  मेरा  यह  भी  है  कि  जब  हम  जंगल  काठते  हैं
 तो  सख्ती  से  इस  आदेश  का  पालन  होना  चाहिए  कि  अगर  आप  एक  पेड  काटते  हैं  तो  अनिवायं रूप  रे
 दो  पेड़  लगाए  जाने  जमीन  तभी  ट्रांसफर  की  जानी  जब  पेड़  लगाने  की  पौध  दो-तीन
 साल  की  तैयार  हो  नहीं  तो  हो  सकता  है  कि  पौध  लगाने  के  बाद  वह  सूख  ज  इस  पर  मन्त्री
 जी  को  गंभीरता  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 हमारे  वहुत  से  साथियों  ने  कहा  है  कि  देश  की  जलवायु  में  भी  परिवर्तन  हो  रहा  सारी  छः
 ऋतुयें  मानी  गई  हैं---श  गर्मी  इत्यादि--लेकिन  आज  उनमें  भी  परिवर्तन  टो

 रहा  इस

 वजह  से  फसलों  के  बोने  के  समय  में  भी  परिवर्तन  करना  पड  रहा  मैटिएरियोलाजिकल  विभाग  द्वारा
 भी  अब  गलत  सूचनायें  दी  जः  रही  प्वविरण  की  जानकारी  भी  वे  सही  नहीं  दे

 रहे  हैं  नतीजा  यह
 हो  रहा  है  कि  सूखे  व  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  से  बचने  के  लिए  लोगों  को  पूर्ण  रूप  से  सचेत  नहीं
 कर  पा  रहे  कारण  यह  कि  प्राकृतिक  बलेंस  खराब  होने  के  कारण  यह  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही

 इसलिए  मैं  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  इन्टेग्रेटेड  डेवलपमेंट  के  लिए  जंगलों  को  डिस्टर्ब  न  करें  और  यदि
 करना  भी  पड़े  तो  पेड़  अधिक  लगाए  जाने  आजकल  हम  सोशियल  फारैस्ट्री  पर  अश्रिक  रुपया

 खर्च  कर  रहे  लेकिन  फारस्ट  विभाग  के  लोग  उससे  काफी  पैसा  कमा  रहे  कागजों  में  चाहे  आप

 फ़ुछ  भी  लेकिन  यदि  आप  सर्वे  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  जितनी  धनराशि  विकास
 के  लिए  दी  जाती  उस  धनराशि  का  सही  रूप  में  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  देश  की  जनता  के  पैसे
 को  ये  विभाग  वाले  हजम  कर  रहे  हैं  |  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  आप  हर  प्रदेश  के  एक-एक
 या  दो-दो  फारेस्ट  डिवीजन  का  सर्वेक्षण  करवाइए  और  देखिए  कि  जितने  पेड़  आपने  लगाने  के  लिए  कहा

 उसके  लिए  जो  धनराशि  दी  उस  धनराशि  के  अनुरूप  जितने  पेड़  लगने  वे  मौके  पर  हैं
 या  नहीं  हैं

 |  मैं  दायरे  के  साथ  कह  सकतः  हूं  कि  एक  भी  पेड़  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  प्रकृति  के  रूप  को  आप  पहले  बचाइए  ।  उसकी  फंसिंग  वह  ज्यादा  उपयोगी  न  कि  वे  जो

 प  नए  जंगल  लगाना  चाहते  नए  जंगल  लगाने  में  भी  काफी  दिक्‍कतें  आती  कारण  यह  है  कि
 आजादी  के  39  साल  बाद  भी  जमीन  का  संटलमेंट  नहीं  हो  णा  रहा  इसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है

 कि  डिमा्कशन  आफ  फारेस्ट  और  एग्रीकल्चरल  लैंड  अलग  नहीं  दो  पा  रही  इस  वज
 जले  जे लोगों  के  राइट-आफ-कन्सं शन  निर्धारित  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 शों  के  बावजूद  भी  जमीन  का  संटलमेंट  नहीं  हो  रहा  हे  नतीजा  हो  रहा  है  कि
 ट्राइबल्स पर  हजारों  म्ुकूदमें  जंगल  वालों  ने  कर  रखे  मैं  कड्‌  रहा  हूं  कि  सैटलमेंट हो  और

 आफ-कन्सेशन  लेकिन वह  नहीं  मिल  रहा  उसको  रोकने  के  लिए  हमें  सुप्रीम  कोर्ट  जाकर  सटे
 लाना  तव  जाकर

 थोड़ी  राहृत  लेकिन  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  किसने  दिनों  तक

 मैं  आपको  अपने  क्षेत्र  मिर्जापुर  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।  मिर्जापुर  में  जंगल  का  क्षेत्र
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 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  सारे  देश  में  प्रायोरिटी  के  आधार  पर  आपने  बीस  सूत्री

 कार्य  क्रम  में  इसको  महत्व दिया  है  लेकिन
 कोई  राज्य  सरकार  उस  पर  अमल  नहीं  कर  रही  राष्ट्रीय

 महत्व के  कार्यक्रम  को  केन्द्र  को  अपने  हाथ  में  लेना  पड़ेगा  ।  डायरेकशन्स  से  काम  चलने  वाला  नहीं
 कोई भी  राज्य  सरकार  आपकी  बात  को  नहीं  घुनती  वे  सब  अपने  तरीके  से  क  करती  हैं  ।  मैं
 कहना  चाहता हूं

 कि  पहाड़ी  क्षेत्र  के  आठ  जिलों  रा  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हो  रहा  है  ।  जम्मू 3  कै
 व  काश्मीर  में  हो  सकता  है  और  7  जो  सिस्टर  स्टेट्स  हैं  और  छोटी-छोटी  स्टेट्स  उनमें  हो  सकता  है
 ओर  असम  के  पहाड़ी  इलाकं  में  हो  सकता  पूत्री  और  पश्चिमी  घाट  में  हो  सकता  है  और  मध्य  प्र
 में  मैं  आपसे  कहूं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुछ  लोग  यहां  बैठे  वहां  एक  एजेन्सी  एरिया  उस

 एजेंसी  एरिया  का  अभी  तक  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  हुआ  अगर  आपको  देश  को  बचाना  है  और  अगर
 आप  प्राकृतिक  संतुलन  रखना  चाहते  हैं  ओर  एन्वाइरमेंट  को  बनाना  चाहते  तो  निश्चित  तौर  पर

 आपको  कुछ  प्रायरटीज  की  फिक्स  करना  पड़ेगा  और  उसमें  एक  यह  है  कि  सभी  जमोनों  को  आपको
 और  नहों  पहाडी  डेवलपमेंट  के  लिए  निश्चित  तौर  पर  आपको  वहां  पर

 गार  महैया  करने  पड़ेंगे  और  वहां  पर  आप  लोन  की  व्यवस्था  वहां  पर  उपजने  वाले  ५

 जंगलों  में  आम  तौर  पर  आप  पशु  पाल  सकते  हैं  ओर  वहां  पर  बर्का

 आसानी  से  रह  सकती  अगर  वातावरण  के  अनुसार  आप  वहां  पर  डेवलपमेंट  ती  निश्चित  तोर

 पर  इन  पहाड़ों  का  विकास  होगा  और  सबसे  बड़ी  चीज  यह  है  कक  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  राज्यों
 के  भरोसे  आप  पहाड़ों  का  डेवलपमेंट  नहीं  कर  मेरा  कहना  यह  है  कि  जितने  पहाड़ी  इलाके

 हिन्दुस्तान  में  उनका  एक  बार  फिर  से  आप  सर्वेक्षण  कराइए  ।

 बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मिर्जापुर  का  जो  पहाड़ी  इलाका  वहां  के  लड़के  3

 लड़कियां  और  कडीडेट्स  को  जो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  दो  परसेन्ट  रिजर्वेशन  दे

 रखा  वह  मिलना  वहां  के  कुछ  लोगों  ने  इसके  लिए  तो  उनको  यह  कह  दिया  गया  कि
 भ्राप  पहाड़  के  नहीं  हाई  कोर्ट  में  वे  लोग  गये  और  हाई  कोर्ट  ने  यह  कहा  कि  ये  पहाड़ी  लड़के

 ह_ड़कों  को  सविस  में  लेना  शुरू  हो  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं
 कि  डेवलपमेंट  के

 ड्रों  में  नहीं  चल  रहे  हैं  और  वे  क्षेत्र  अछते  मैं  आपका  ज्यादा  टाइम  न  लेते  हुए  यह  माँग
 करना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रस्ताव  सरकार  को  मान  लेना  चाहिए  क्योंकि  यह  बहुत  जरूरी  सरकार
 इसके  लिए  आश्वासन  दे  और  मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  हाऊस  का  इसके  बारे  में  कन्सेंसस  मैं  यह
 भी  कहता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  डेजर्ट  एरियाज  के  बारे  में  भी आएगा  और  ड्राउट-प्रोन  एरियाज
 के  बारे  में  भी  आएगा  और  जिन  प्रकार  के  एरियाज  का  आइडेंटोफिकेशन  स्वयं  प्लानिंग  कमीशन

 ने

 किया  उन  सब  पर  जितने  इस  प्रकार  के  विशेष  एरियाज  वहां  पर  ट्राइवल  लोए  रहते  हैं

 गरीब  लोग  रहते  हैं  और  अगर  आप  इन  एरियाज  का  सर्वेक्षण  कराएं  तो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने
 वाले  जो  लोग  वे  इन  प्रकार  के  इलाकों  में  मिलेंगे  चाहे  बह  डेजर्ट  का  इलाका  चाहे वह्‌
 समुद्री  तटीय  इलाका  हो  और  चाहे  वह  फ्लड  वाला  इलाका  इन  सब  के  लिए  आप  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  इस  तरह  की  योजनाएं  जिससे  इन  इलाकों  में  रहने  वाले  लोग  आगे  ।  जब  हम

 सदी  में  प्रवेश  कर  रहे  तो  दूसरे  लोगों  के  साथ  ये  भी  समान  स्तर  पर  आ  जाएं  और  एक  साथ
 सारे  के  सारे  मिल  कर  आगे

 आपने  जो  मुझे  बोलने  क ेलिए  समय  उसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 261



 पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेविक्रास!के  बारे  में  संकल्प  )  29  1985
 बनाना  न  का  +  +ना  ये  अमान  लय  ee:

 श्री  जुझार  सिंह  :  श्री  हरीश  रावत  के  हिल  डेवलपमेंट  प्रस्ताव  का  मैं  स्वागत

 करता  हूं  और  इसके  ऊपर  अपने  कुछ  विचार  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 मैं  ऐसे  क्षेत्र से  आया  जिसके  बारे  में  ऐसा  माना  जाता है  कि  वह  डेजर्ट  एरिया  यह  सही

 है  कि  राजस्थान  का  तीन-चोथाई  भाग  डेजर्ट  है  लेकिन  भाग  में  जंगल  नदियां  हैं  ओर

 वाइल्ड  लाइफ

 4.00  मण्प०

 वक्‍कम  पुरुषोत्त  मन  पीठासीन

 राजस्थान के  इस  हिस्से  में  रियासतों  के  मर्जर  के  पहले  करीब  30  परसेंट  एरिया में  जंगल  हुआ
 करते  परन्तु  जब  राजस्थान  की  बात  होती  है  तो  लोग  ज्यादादर  डेजर्ट  के  बारे में  ही  सोचते
 जो  हमारे  प्लेन  या  स्क्रीम  बनती  हैं  वे  भी  डेजर्ट  एरियाज के  बारे  में  ही  बनाई  जाती  और  राजस्थान

 के  हिल  एरियाज के  बारे  में  बहुत  कम  सोचा  जाता  झालावाड़ के  इलाके

 ऐसे  हैं  जहां पर
 घने  जंगल

 थे  और  अब  भी  अच्छे  जंगल  वेल  डेवलप्ड  फोरेस्ट्री  लेकिन  दुर्भाग्य
 की  बात  है  कि  जिस  प्रदेश  में  जंगलों  के  प्रोटेक्शन  की  सबसे  ज्यादा  आवश्यकता  है  वहां  पर  ही  उसकी

 तरफ  स्टेट  की  से  प्रा  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  जब  रियासतें  उन  रियासतों  में  तो  इन
 गे

 बचाने  की  कोशिश  की  गई  थी  ।  अब  सेन्ट्रल  गवनंमेंट  व  राजस्थान  की  तरफ  से  भी  ऐसे  प्रयास

 जाने  चाहिए  जिससे  कि  राजस्थान  के  जंगलों  को  बचाया  जा  सके  ।

 सभापति  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  आप
 बारे  में  विशेष  तोर  से  ध्यान  दे  रहे  हैं  वहां  आप  राजस्थान  के  हिल्‍ली  एरियाज  के  विकास  के

 बारे  में  भी  कुछ  काम  करें  ।  सदस्य  अभी  हिमालय  की  बात  कर  रहे  थे  ।  परन्तु  अरावली  पर्वत  तो  सबसे
 है  जो  राजस्थान  से  निकलता  है  ;  वह  हिमालय  से  अधिक  पुराना  वहां  कई  लड़ाइयां  हुई

 सिद्ध  हल्दी  घाटी  की  लड़ाई  भी  वहीं  लड़ी  गई  वह  भावनात्मक  रूप  से  हमारे  लिए  बड़ी

 स्पेक्टेड  एरिया  है  ।  लेकिन  उन  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  इन  दिनों  में  प्रोटेक्ट  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  एक  समय  झालावाड़  एरिए  के  हिस्से  में
 1  हुआ  करता  शाल  हुआ  करता  था  सब  तरह  की  लकड़ी  हुआ  करती  थी  जो  कि  अब

 बहुत  कम  रह  गई  वह  इसलिए  कम  रह  गई  है  कि  उन  क्षेत्रों  को  बचाने  का  प्रयास  नहीं  किया  गया
 मैं  आपकी  जानकारी  के  लिए  आगे  कहना  चाहता  हूं  कि  चम्बल  नदी  के  जंगलों  को  प्रोटेक्ट  करः

 लिए  चम्बल  केचमेंट  एरिया  में  एक  प्रोजेक्ट  चीफ  कंजरवेटिव  आफिसर  को  रंक  के  अधिकारी
 ।  के

 निगरानी में  चलाया  जा  रहा  उसके  नोचे  चार-पांच  असिसटेंट  कंजरवेटिव  आफिस  र  दस

 ओर  22  फोरेस्ट  रेंजर  करीब  450  आदमियों  का  अमला  चम्बल  केचमें  प्रा  को प्रोटेक्ट
 करने के  लिए  सरकार  ने  इन्हें  लगाया  आज  से  तीन  साल  पहले  जब  प्रधान  मन्त्री  कांग्रेस

 के
 जनरल  सेक्रेटरी  ये  तो  वे  कोटा  गये  हमने  तस्त्रीरों  क ेसाथ  एक  स्टेटमेंट
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 इसको  प्रोटेक्ट  करने  के  लिए  लगाये  गये  राजस्थान के  दूसरे  हिस्सों  से  वहां  पर  गूजर लाए  गए
 जबकि  वहां  पर  वहीं  के  रहने  वाले आदिवासी  लोगो ंको  चराई की  इजाजत  नहीं  दी  जाती  चम्बल
 प्रोजेक्ट  में  दूसरे  हिस्सों  से  लोगों  को  इन्वाईट  किया  गया  है  और  वहां  पर  केटल  कालोनीज  बनाई  गई
 और  दूसरे  हिस्सों  से  लोगों  को  लाकर  उन्हें  चराई  की  इजाजत  दे  दी  गई  उन्होंने  चराई ही  नहीं
 सारे  के  सारे  जंगल  साफ  कर  दिए  वहां  पर  अब  कहीं  पर  पेड़  नही  मिलते  |  मैं  मिनिस्टर  साहब
 आपसे  रिक्वेस्ट  करता  हूं  कि आप  कभी  वहां  पर  टूर  करें  और  देखें  कि  किस  तरह  से  जंगल  वालों  ने  ही
 जंगल  को  डे  स्‍्टोय  किया  हे  ।

 मैं  इसके  लिए  फोरेस्ट  डिपार्टमेंट  को  जिम्मेदार  मानता  हूं  जिसने  खुद  इसको  प्रोटेक्ट  नहीं
 जिसने  खुद  दूसरे  हिस्सों  से  लोगों  को  इन्वाईट  किया  और  आज  भी  इन्वाईट  कर  रहा  यह

 डिपार्टमेंट  किसी  भी  तरह  से  जंगल  बचाने  प्रयास  नहीं  कर  रहा  है  ।

 सभापति  मैं  इसी  सन्दर्भ  में  आपसे  यह  भी  निबेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  में
 जितना  भी  पानी  से  इरोजन  है  उसका  60  परसेंट  इरोजन  कोटा  डिविजन  में  भारत  सरकार  ने

 स्टेटिस्टिक्स  तैयार  किए  हुए  हैं  ।

 [  भ्रनुबाद  ]

 कि  राजस्थान  में  जल  से  होने  वाले  कटाव  का  60  प्रतिशत  केवल  कोदा$क्षेत्र  तक  ही
 हु

 सीमित  है  ।

 ्  कारण  हो  रहा है  और  ज्यादा  बढ़
 रहा  आफ  इरोजन  काफी  बढ़  गया  महोदय  8-10  साल  पहने  राजस्थान में  मैं  मन्त्री
 था  तो  मैंने खुद  अपने  इलाकों  में  प्लानिंग  डिपार्टमेंट  द्वारा  सर्वे  करने

 के  लिए  रिक्‍्वेस्ट  किया घा  कि  वे
 इसका  सर्वे करें  कि  रेट  आफ  इरोजन  कितना  बढ़  गया  सरफेस  इरोजन  कितना  बढ़  गया  है
 जानकारी  मिली  कि  जहां  पर  5  मन  बीधे  में  पैदा  होता  था  वहां  पर  अब  दो  मन  बीघा  भी  पंदा  नहीं  हो
 रहा  यह  फैक्ट  राजस्थान  सरकार  के  रिकार्ड  में  अवेलेबत  गलों  इरोजन  और  रेव!इंस  इरोजन
 की  बात  तो  छोड़  दी  सरफंस  इरोजन  इतना  हो  गया  है  कि  सायल  की  ऊर्टेलिटी  बहुत  कम  हो  गई

 है  और  उससे  लोगों  की  परेशानी  बढ़  गई  है  ।  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  इरोजन  का  प्रश्न  पेड़ों  की  कटाई
 से  जड़ा  हआ  है  और  इरोजन  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  हो  रहा  इसके  लिए  अभी  किसी  माननीय  सदस्य
 ने  सुझाव  दिया  था  कि  इस  इरोटेड  एरिया  में  एफारस्टेशन  प्रोग्रम  चलाया  जाए  और  वह  इंटेनीजेंट

 प्रोग्राम  चलाएं  जिससे  इसमें  सुधार  हो  सके  ।

 सभापति  महोदय  में  कल्वरਂ  पर  अधिक  ध्यान  दिया जा  रहा  एक  हो

 तरह  के  पेड़  लगाए  जा  रहे  जूलिया  फ्लोरा  या  यूकिलिपट्स पेड़  ही  लगाए  जा  रहे  पुराने  जंगलों

 में  बुरायटी  आफ  ट्रीज़  उसको  रीहैबलीटेट  करने  की  कोशिश  करें  ओर  इस  मोनो  कल्चर को  रोकें  ।
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 इससे  काफी  नुकसान  हो  २हा  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  निवेदन  करना

 चाहता  कि
 फारेस्ट  को  बचाने  के

 लिए  एफट्स  क*न  की  जरूरत  नहीं  है  ।  आप  प्लांटेशन
 प्रोथ्राम  के  अन्तर्ग  अत  खर्चा  कर  रहे  हैं
 नेचु  रल फोरेस्ट  में  सिर्फ  आपको  एडमिनिस्ट्रेटिव  स्ट्रिक्टनेस  बरतने  की  जरूरत  वहां  पर  जड़ें  मौजूद

 इसमें  नचर  हैल्प  करता  धिर्क  उनको  वापिस  ग्रो  करने  में  कोआपरेशन  की  जरूरत  अगर  आप
 फँसिंग या  एन्क्‍लोजर  के  जरिए  प्रोटेक्ट  कर  सकें  तो  इससे  बहुत  फायदा  हो  सकता  लाखों
 बीघा  में  फसिंग  क्रिया  भी  गया  एन्कलोजर  भी  किया  है  और  करोड़ों  रुपये  खर्च  किए  गए  लेकिन

 उसके  पीछे  उनको  प्रोटेक्ट  करने  की  भावना  नहीं  थी  और  इसलिए  वे  पेड़  2-4  भ्राल  बाद  पनप  कर
 फारेस्ट  डिपार्टमेंट  हूं  क द्वार  य  करवा  दिए  गए  मेरा  निवेदन  सि
 डेडीकेशन  की  जरूरत  बिल  ट  प्रिजव  फारेस्ट  की  जरूरत  उसके  लिए  पेड़  लगाने  को  जरूरत  नहीं

 प्रकृति  अपने  आप  दे  रही  उप्तको  प्रोटेक्ट  करने  की  दिलचस्पी  की  आवश्यकत्ता  है  ।  मेरा  खद  का

 देखा  हुआ  इलाका  राजस्थान  में  जहां  ईमानदारी  से  फारेस्ट  को  प्रिजव  करने  की  कोशि
 वहां  पेड़  बहुत  जल्दी  पैदा  हो  गए  हैं  |  मेरा  खुद  का  गांव  है  जो  छोटी  सी  पंचायत  फारेस्

 वहां  कहीं  नहीं  आता  लेकिन  हमने  काफी  अच्छा  फारेस्ट  लगा  लिया  है

 करने  की  कोशिश  की  गई  भारत  सरकार  के  टी०  वी०  डिपार्टमेंट  ने  वहां  की  एकर्१

 ओर  उसको  लोगों  ने  अप्रेशिएट  किया  जहां  पर  आदरमियों  के  दिमाग  में  फारेस्ट  को  बचाने
 |  है  वहां  पर  कम  मेहनत  के  और  कम  पैसा  खर्च  किए  फःरेस्ट  बचाया  जा  सकता  है

 टेशन  में  लगाया  जा  रहा  उससे  आधे  प्रयास  में  फारेस्ट  डिपार्टमेंट
 किया  जा  सकता  लेकिन  अभी  इस  ओर  गौर  नहीं  किया  जा  रह
 की  आवश्यकता  है  ।

 दूसरा  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  वाइल्ड  लाइफ  का  भी  फारेस्ट  और
 हिल्स  से  संलंध

 टा  क्षेत्र  में और  राजस्थान  में  बहुत  अच्छी  वाइल्ड  लाइक  सैंक्चुरीज  वाइल्ड  ग्रेम  सेंक्चु
 री  ज  हैं  ।

 सवाई  माधोपुर  को  संक्चुरी  हिन्दुस्तान  को  सबसे  बढ़िया  संकक्‍्च॒री  मानी  जा  सब  दर ब्रं  |  भ

 दरा  गेम  सैंक्चुरी  में  सबसे  ज्यादा  जानवर  स्टेट  के  मजंर  के  समय  लेकिन  वहां  पर  अब  रेगुलर  पोचिग

 हो  रहा  गी  जानवरों  का  बिजनेस  हो  रहा  आज  भी  कागजों  पर  वह  सैंक्‍्चुरी  परन्तु
 प्रोटेक्ट  करने  की  कोशिश  नहीं  को  जा  रही  फारेस्ट  स्टाफ  इस  ओर  तवज्जह  नहों  देता  इसके
 अलावा एक  बात  और  जिसकी  ओर  भी  मंत्री  महोदय  को  ध्यान  देने  की  आवश्यक  आपने

 डपार्टमेंट  और  वाइल्‍ड  लाइफ  डिपार्टमेंट  को  अलग  कर  दिया  लेकिन  वाइल्ड
 डिपार्टमेंट  में  इतना  स्टाफ  नहीं  है  कि  वह  वाइल्ड  लाइफ  को  प्रोटेक्ट  कर  सके  ।  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  और

 लाइफ  डि५टंमेंट  को  आपने  अलग  भी  इसलिए  किया  था  कि  वाइल्ड  लाइफ  और  फारेस्ट  विभाग
 अलग  करने  से  वाइल्ड  लाइफ  को  अधिक  बचाया  जा  सकेगा  लेकिन  यह  एक्सपेरीमेंट  प्रेक्टिकल

 एक्सपे  रीमेंट  साबित  हुआ

 इस  एक्सपेरीमेंट  से  नुकसान  ज्यादा  हुआ  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  फारेस्ट  और  वाइल्ड
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 लाइफ  को  अलग  न  रखकर  एक  ही  कर  दें  ।  एक  विभाग  प्रोटेक्शन  की  कोशिश  करता  है  और  दूसरा
 उससे  कोआपरेट  नहीं

 कर  इ्यूअल  अथारिटी  आपने  क्रिएट  कर  दी  इससे  किसी  को  भी  फायदा
 न  यह  है  कि  आप  इसको  कहां  तक  उचित  समझते  हैं  कि  फोरेस्ट के  ही  दो

 मलिए  मैं  आगे फारेस्ट  से  संत्रंधित  मन्त्री  जी  गहां  पर  बैठे  हैं  ण्षं

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  में  भूमि  सम्बन्धी  डबल  रिकाड'स  रेवेन्यू  रिकार्ड  और  फारेस्ट

 रिकार्ड  ।  एक  ही  जमीन  दोनों  जगह  रिका्डेड  रेवेन्यू  में  रिकार्ड  होने  की वजह  से  कोई  जमीन

 पच्चीस  वर्ष  पहले  किसी  एस०  डी०  ओ०  या  सरकारी  अधिकारी  ने  आदिग्सी  या  शेड्यूल्ड
 कास्ट  वे  किसी  व्यक्ति  को  अलाट  की  जिस  पर  वह  उसी  समय  से  खेती  करत्ता  आ  रहा  लेकिन  वही
 जमीन  फारेस्ट  में  भी  रिकार्डेड  आजकल  आपने  यह  नियम  बना  दिया  है  कि  फारेस्ट  की  जमीन  को

 किसी  भी  हालत  में  कन्वर्ट  न  किया  जाए  इस  का  रण  उन  लोगों  को  वहां  से  बेदखल  किया  जा  रहा

 मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  लोगों  को  बेदखल  नहीं  किया  यह  समस्या  बड़े  किसान  की  नहीं  है  बल्कि

 छोटे-छोटे  आदिवासी  किसानों  की  समस्या  इस  बारे  में  मैंने  राजस्थान  सरकार  को  और  आपको  भी

 लिखकर  दिया  गेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  मामले  जो  गदनेंमेंट  की  गलती  की  वजह  से  पैदा  हो  गए
 हैं

 उन  मामलों  को  आप  व्यवहा  रिकता  की  दृष्टि  से  साल्व  क्षकों  को  बेदख  से  आपको  भी

 वहां  से  कोआपरेशन  मिलने  में  कठिनाई  हो  जाएगी  |  गांवों  में  जो
 भी  एन्कलोजर  और  फंन्तिग  करते  हैं

 वह  अनप्रैक्टिकल-वे  में  करते  हैं  ।  इससे  गांव  के  लोगों  को  गांव  से  बाहर  निकलने  में  काफी  अड़चन  हो
 जाती  आप  जो  डेवलपमेंट  की  स्क्रीम्स  बनाएं  उससे  गांव  के  लोगों  को  अड़चनें  कम  पैदा  होनी  चाहिए
 जिससे  आपको  जंगल  बचाने  में  सहयोग  मिलता  रहे  ।  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का

 समय

 प्रो०  पी०  जे+  कुरियन  :  सभापष  ते  देश  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेविकास  के

 सम्बन्ध में  श्री  हरीश  रावत  द्वारा  लाये  गए  संकल्प  के  लिये  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं

 पिछले  कई  वर्षों  से  हमने  देश  में  पहाड़ी  के  विकास  की  तरफ  अपेक्षित  ध्यान

 नहीं  दिया  अगर  हम  विकास  पर  खर्चे  की  गई  कुल  राशि  को  देखें  और  उसमें  से  पव॑तीय  क्षेत्रों  पर

 खर्च की  गई  राशि  की  मालम  करेंतो  ज्ञात  होगा  कि  उसमें  से  अधिक

 शहरी  क्षंत्रों  के  विकास  पर  खर्च  किया  गया  तथा  देश  में  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  विकास  पर

 बहुत  ही  कम  खर्च  किया  गया  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  को  जिन  मश्किलों  का  सामना

 करना  पड़ता  है  उसका  सही  ज्ञान  हमें  नहीं  है  ।  पव॑  तीय  क्ष  त्र  के  लोगों  की  समस्याएं  कंसो  हैं  इस  बात

 का  अनुमान  हम  यहां  दिल्ली  में  बेठकर  नहीं  लगा  उनको  सही  रूप  से  जानने  एव  समझने

 के  लिए  वस्तुतः  हमें  इन  क्षत्रों  का  दौरा  करना  चाहिए  तथा  वहां  रह  रहे  लोगों  की  दिक्कतों  का

 अध्ययन  ऋरना  चाहिए  ।  उनकी  समस्याएं  हमारी  समस्याओं  से  एकदम  भलिन्‍न  प्रकार  की
 त्रों  के  विकास  ए  जो  योजनायें  हैं  वे  पवंतीय  क्षेत्रों  के  विक्रात्ञ  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  परन्तु

 दुर्भाग्य  यह  है  कि  इन
 नें

 के  विकास  पर  हमने  समचित  घ्यान  नहीं  दिया  महो  प्राकृतिक

 सौन्दर्य  प्व॑तों  में  हो  दृष्टिगोचर होता  प्रकृति  की  छटा  पर्वतों  में  सत्र
 व्याप्त  होती  है  और

 अगर

 हम  उसका  आनन्द  उठाना  चाहते  हैं  तो  हमें  इन  क्षेत्रों  का  भ्रमण  करना



 पव॑तीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  बारे  में  संकला  )  29  1985
 —_—

 पो०  जे०  कुरियन ]

 हमें  प्रसन्‍नता
 है  कि  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  इन क्षेत्रों  का  दौरा  कर  कर  दिया  मुझे

 यह  कहते हुए  बहुत  ही  प्रसन्‍ततः  हो  रही  है  कि  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  पवंतीय  ढलानों  पर  एवं  पर्वतीय
 आखलाओं  में  स्थित  है  तथा  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  का  भी  दौरा  किया  था  ।  इन  पर्वतीय
 क्षेत्रों  जैसा  कि  हम  जानते  अधिकतर  आदिवासी  हरिजन  तथा  अन्य  पिछड़ी  जाति  के  लोग  रहते
 हैं  उनकी  समस्याएं  भी  विशेष  प्रकार  की  होती  सड़कों  तथा  संचार

 धाओं  के  प्रश्न  को  हम  सड़कों  बेः  विकास  की  योजना  बनाते  हैं  तथा  उनके  लिए  धन  का
 आवंटन  करते  हैं  परन्तु  हम  यह  नहीं  समझते  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  निर्माण  के  मंदानी
 भागों  में  सड़क-निर्माण  पर  आने  वाले  खचं  से  तीन  या  चार  गुना  ज्यादा  राशि  की  आवश्यकता  होती  है

 अपने  पहाड़ी  इलाके  वाले  निर्वाचन  क्षत्र  में  मैंने  देखा  है  कि  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  आई
 आर०  डी०  पी०  अथवा  एन०  आर०  ई०पी०  के  अन्तर्गत  जो  धन  दिया  गया  उससे  कुछ  किलोमीटर
 तक  ही  सड़क  बनाई  जा  सकती  इतने  ही  पैसे  से  मंदानी  भागों  पहाड़ी  क्षंत्रों  में बनाई  गई  सड़क
 से

 तिगुनी  या  चौगुनी  लम्बी  सड़क  बनाई  जा  सकती  है  ।  अन्य  क्षेत्रों  के  मुकाबले  पव॑तीय  क्षेत्र  का

 कुल  विकास  बहुत  ही  कम  होगा  ।  मेरा  सुझाव  है
 कि  जब  आप  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  लिए  धन  का

 आवंटन  करें--माननीय  योजना  मंत्री  जी  भी  यहां  पर  बैठे  हये  हैं--तो  आप  पव॑तीय  क्षेत्रों  की  विशिष्ट

 गरिस्थितियों  पर  विशेष  ध्यान  दें  और  एन०  आर०  ई०  आई०  आर०  डी०  पी०  तथा  अन्य

 नाओं  के  तहत  पवंतीय  क्षेत्र  में  सड़क  निर्माण  के  लिए  ज्यादा  घन  दें  ।

 जब  हम  औद्योगिक  विकास  के  प्रश्न  पर  आते  हैं  तो  हम  पाते  हैं  कि  बुनियादी  सुविधाओं  के
 अभाव  आदि  की  वजह  से  सभी  मुख्य  उद्योगों  को  मंदानी  इलाकों  विशेष  रूप  से  शहरी  इलाकों  में  ही
 स्थापित  किया  जाता  हम  भारत  के  गांवों  तथा  उनके  विकास  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहते  हैं  ।
 गांधी  जी  ने  कहा  था  गांवों  में  है

 ।”
 हमारी  80  प्रतिशत  जनसंख्या  गांवों  में  रहती  है

 परन्तु  हमारे  उद्योग  कहां  पर  स्थित  हैं  कप्नी  भी  हम  उद्योग  लगाने  की  योजना  बनाते  हैं  तो  हम  उसे
 शहरी  क्षंत्रों  में  लगाने  की  बात  ही  सोच  ते  हैं  और  अगर  कोई  व्यक्ति  कहता  है  कि  इसे  ग्रामीण  क्षंत्र  में
 लगाना  चाहिए  तो  कई  समस्याएं  उत्पन्न  हो  जाती  बिजली  कहां  से  सड़कें  नहीं  हैं  तथा  पानी
 कहां  से  आदि  आदि  |  इसी  तरह  की  बुनियादी  सुविधाओं  की  समस्य।यें  उठाई  इन
 गांवों  में  बुनियादी  सुविधाओं  का  विकास  करने  की  बात  हमने  कभी  सोची  हो  नहीं  ।  अतः  यह  एक  प्रकार
 का  कुचक्र  जब  हम  नया  उद्योग  लगाने  की  बात  करते  हैं  तथा  विशेषज्ञ  दल  को  वहां  भेजा  जाता  है  तथा
 अध्ययन  करने  के  बाद  वे  कह  देते  हैं

 कि  अमुक  स्थान  पर  ग्रामीण  क्षेत्र  पर्याप्त  मात्रा  में  विद्युत
 नहीं  समुचित  परि  सुविधाएं  नहीं  पानी  का  अभ।व  है  आदि  आदि  ।  साथ  ही  गरीब  ग्रामवासी

 इन  विशेषज्ञों  की  समुचित  आवभगत  करने  तथा  बातचीत  आदि  करने  में  भी  असमर्थ  होते  इस
 दल  की  रिपोर्ट  ग्रामीण  क्षेत्र  मे ंकारखाना  लगाने  के  खिलाफ  ही  परन्तु  अगर  ये  लोग  शहर  में

 यन  करेगे  तो  रिपोर्ट  अनकल  होगी  ।  ऐसी  स्थिति  में  भी  हम  गांवों  में मूलभत  सविधाएं  उपलब्ध  कराने

 की  जरूरत  महसू  म  नहीं  मेरा  सुझाव  कि  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिये  जो  कुछ  भी

 भूत  सुविधायें  शहरवासियों  को  प्राप्त  हैं  वे  सभी  गांवों  में  भी  उपलब्ध  होनी  हमें  अपनी  योजना
 को  नया  रूप  देना  हमें  सिर्फ  शहरों  में  ही  तापीय  विद्युत  संयंत्र  या  अन्य  संयंत्र  स्थापित  नहीं  करने
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 वा  -+-+-  -  क्षेत्रों  के  बारे
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कतिपय  पन  बिजली  परियोजनाएं  करोड़ों  रुपये  के  खर्च  से  बनाई

 गई  पन  बिजली  परियोजनाओं  से  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  कतिपय  गांवों  में  बिजली  पैदा  की  जाती
 आप  मेरी  इस  बात  पर  विश्वास  नहीं  जहां  पर  बिजली  का  उत्पादन  होता  उस  गांव  को

 बजली  नहीं  दी  गई  पिछले  आम  चनावों  के  बाद  मैंने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  का  दौरा  किया  |
 तो  इृदुक्‍्की  में  बनाई  जाती  है  परन्तु  उस  गांव  मे  बिजली  नहीं  है  ।  इदुक्की  में  उत्पादित  बिजली  की  शहरों
 तथा  अन्य  स्थानों  पर  आपूर्ति  की  जाती  है  ।  इस  गांव  को  बिजली  देने  की  किसी  को  भी  परवाह  नहीं
 यह  किस  प्ररार  की  योजना  मैंने  संबंधित  मन्त्री  तथा  ग्रामीण  विद्यतीकरण  से  संबंधिन  अधि  कारियों
 को  लिखा  ।  परन्तु  उसका  परिणाम  कुछ  नहीं  निकला  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हमारी  योजना  में  कहीं  कुछ

 अन्यथा  आपने
 कार्य  क्रम

 गलत  मैं  उस  गांव  में  गया  तथा  उन  लोगों  को  कहा  :  सभी  लोग  बहुत  सज्जन
 आन्दोलन  शुरू  कर  दिया  होता  ।'

 '
 पव॑तीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  हमारे  पास  कोई  सही

 नहीं  हमें  अपनी  योजनाओं  को  पुनः  दिशा  दैनी  होगी  ।  पहाड़ी  क्षंत्रों  के
 कोई  कार्यक्रम  नहीं  मेरा  सुझाव

 है  कि  गांवों  तथा  परव॑तीय  क्षेत्रों  में  वेसी  ही  मूलभूत
 उपलब्ध  की  जानी  चाहिए  जो  कि  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रदान  की  जा  रही  तभी  गांवों  का  भी

 समान

 विकास  के  लिए  हमारे  यहां
 सावधाय

 विकास  हो  सकेगा  ।

 मुझे  यहां  पर  यह  कहते  हुये  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  अन्य  राज्यों  के  मुकाबले  केरत  कई  बातों
 में  आगे  अगर  आप  केरल  राज्य  से  गुजरें  तो  हम  पायेंगे  कि  बुनियादी  सुत्रिधाएं  गांवों  में  भी  उपलब्ध

 अधिकतर  गांवों  में  बिजली  तथा  बुनियादी  सुविधायें  उपलब्ध  परन्तु  केरल  को  जेसा  कि 5

 मैंने  कहा  है उतनी  सफलता  नहीं  मिली  है  जितनी  उसे  मिलनी  चाहिये  थी  ।  थेद  है  कि  इन  मामलों  में
 अन्य  राज्य  काफी  पिछड़  हये  हैं  ।

 हुए  मैं  कहूंगा  कि  <  लोगों  की
 बड़े  नहीं  लगा

 पर्वतीय  क्षेत्रों  की  समस्याओं  का  पुनः  उल्लेख  करते

 समस्याएं  एकदम  भिन्न  हैं  ।  परिवहन  संबंधी  दिक्कतों  के  कारण  आप  वहां  पर
 सकते  परन्तु  जिन  उद्योगों  को  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंलगाया  जा  सकता  है  उन्हें  तो  वहां  लगाया  ही  जाना

 चाहिये  |  क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  करवाएंगे  कि  कौन  से  उद्योग  पव॑तीय
 क्षेत्रों  में  लगाये  जा  सकते  जो  इस  समय  वहां  नहीं  लगे  मैं  किसी  भी  व्यक्ति  की

 करना  केरल  में  के  रल  राज्य  इलैक्ट्रानिकी  विकास  निगम  इसने  कई

 की  स्थापना  की  है  जिनमें  से  अधिकांशतः  शहरी  क्षांत्रों  में  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  पर्वतीय

 लगाये  जा  सकते  हैं  तथा  इस  उद्योग  के  लिए  पर्वतीय  वातावरण  अधिक  उपयुक्त  परन्तु  वहां  पर

 ऐसा  कोई  उद्योग  नहीं  इलैक्ट्रानिकी  एक  ऐसा  उद्योग  है  जिसे  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  लगाया  जा  सकता

 अतः  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  निदेश  देने  चाहिए  कि  जिन  उद्योगों  को  पर्वतीय  क्षेत्रों में
 लगाया  जा  सकता है  उन्हें  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  ही लगाया  जाये  |  जहां  तक  मध्यम  दर्जे  के  तथा  बड़े  दर्जे के
 उद्योगों  का  संबंध  उन्हें  लगाने  के  लिए  बड़ी-बड़ी  पूंजी  तथा  अन्य  चीजों  की  आवश्यकता

 होती  है  और  इस  मामले  में  पव॑तीय  क्षत्रों  की  अपनी  ही  कमियां  हैं  परन्तु  इलेक  ट्रानिकी  घड़ी

 उद्योग  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  लघ  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  १  |

 चाहिये  ।  अतः  मैं माननीय  योजना  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  विशेष  रूप  में  यह  सुनिश्चित
 करें कि  अब  से  इस  प्रकार  के  उद्योग  सिर्फ  पवंतीय  क्षेत्रों  में

 ही  स्थापित  किए  जाएं  ।
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 पव॑तों  की  प्राकृतिक  छटा  को  आप  देखें  ।  मुझे  श्री  पण्डित  जी  की  याद  आती  जब वे  जेल  में

 थे  तो  उन्होंने  स्त्रयं  ही लिखा  था  कि  उन्हें  हिमालय  पव॑त  से  प्रेरणा  मिल  रही  मुझे  विश्वास  है  कि

 आपने  यह  अवश्य  ही  पढ़ा  होगा  ।  पण्डित  जी  के  लिए  हिमालय  महान  प्रेरणा  के  स्रोत  थे  ।  सच  तो  यह्‌  है

 कि  अगर  हम  पहाड़ों  को  देखना  शुरू  कर  दें  तो  प्रत्येक  पबंत  आपके  मेरे  लिएतथा  हम  स  भी  के  लिए

 प्रेरणा  वा  स्लोत  बन  अगर  हम  प्रकृति  के  बारे  में  दिलचल्‍पी  लेना  शुरू  कर  दें  तो
 यह  भी  हमारे

 लिए  प्रेरणा  की  स्रोत  बन  परन्तु  दिक्कत  इस  बात  की  है  कि  इसके  लिए  हमारे  ५ास  समय  नहीं
 तात्पय  यह  है  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  पयंटन  के  विकास  पर  जोर  दिया  जाना  यहां  मैं  कहूंगा

 जसा  कि  मैंने  आज  प्रश्नकाल  के  दौरान  कहा  था  कि  हम  हमेशा  ही  विदेशियों  द्वारा  भारत  पयटन  बढ़ाने

 के  लिए  प्रयास  करते  इतना  ही  काफी  नहीं  है  |  हमें  स्वदेश-पर्यटन  को  भा  बढ़ावा  देना  चाहिये  ;  यहां
 के  लोगों  को  पव॑तीय  क्षेत्रों  का  भ्रमण  करना  चाहिये  तथा  पहाड़ों  की  प्राकृतिक  छटा  का  आनन्द  उठाना

 चाहिये  |  यउवंतीय  क्षंत्रों  में  पयंटन  के बिकास  के  लिए  विशेष  विकास  योजनाएं  होनी  चाहिये  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  दो  महत्वपूर्ण  स्थान  एक  तो  है  मुन्नर  जो  क्रि  काफी  प्रसिद्ध  य

 अत्यन्त  रमणीय  स्थान  है  परन्तु  खेद  की  बात  है  कि
 यह  हमारे  देश  के  पर्यटक  नक्शे  पर  नहीं

 माननोय  मंत्री  जी  से  अनु  रोध  करूंगा  कि  मुन्नर  को  देश  के  पर्यटन  नक्शे  में  शामिल  किया  जाये  ।

 थक्‍काडी  जैसा  कि  मैंने  आज  सुबह  बताया  एक  वन्य  प्राणी  अभयारण्य  वहां  पर  एक
 तालाब  भी  नौका-विहार  की  सुविधा  भी  परन्तु  आम  व्यक्ति  वहां  तक  जा  नहीं  सकता  ।  वहां

 लों  की  व्यवस्था
 करनी  अत्यधिक  विख्यात  वन्य  प्राणी  अभयारण्य  होने  की  वजह  से  थक्कड़ी  में  विदेशी  पर्यटक
 होटलों  का  किराया  काफी  ज्यादा  सरकार  को  वहां  आम  आदमी  के  लिए  सस्ते  होट

 भी  आते  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  थक्‍्कड़ी  आने  के  लिए  आकष्ित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को
 थकक्‍्क्रड़ी  को  अपनी  विकास  योजना  में  सम्मिलित  कर  लेना

 जहां  तक  वनों  का  प्रश्न  अधिकतर  पव॑तीय  क्षंत्र  वनों  से  आच्छादित  हैं  तथा  वहां
 रहने  वाले  लोग  आदिवासी  तथा  हरिजन  आप  जानते  हैं  उनकी  समस्याएं  क्‍या  हैं  ।

 बहुत  से  आदिवासी  मेरे  पास  आकर  मुझे  बता  रहे  थे  कि  वे  लोग  वहां  रहते  सरकार  ने  उर
 बनाने  के  लिए  विशेष  ऋण  दिया  है  परन्तु  वे अपना  मकान  बनाने  के  लिए  एक  भी  पेड़  नहीं  काट

 उस  पेड़  को  भी  नहीं  काट  सकते  जिसे  उन्होंने  स्वयं  निजी  सम्पत्ति  के  रूप  में  उगाया  है  ।  मैं  एक  कालोनी

 में  गया  ।  वहां  उन्होंने  मुझे  एक  कटहल  का  पेड़  दिल्ाया  ।  उन्होंने  बताया  कि  यह  पेड़  उर्न्ह
 ने  निजी  सम्पत्ति  के  रूप  में  लगाया  यह  जंगल  का  पेड़  नहीं  है  ।  चूंकि  अधिका  रीगण  कानून  उसकी
 भावना  न  समझते  हुए  लागू  कर  रहे  हैं  इसलिए  वे  लोग  इस  पेड़  को  नहीं  काट  सकते  |  साथ  ही
 मैंने  कई  हेक्टेय  <  भूमि  को  देखा  जिस  पर  पिछले  25  वर्षा  से  खेती  की  जा  रही  है  जिसे  कानन  के  अंतर्गत

 मकान

 बन  भा  कर  लिया  गया  सरकारी  अधिकारियों  के  अनसार  वे  सभी  खेः  वन-भूमि  में
 आते  हैं  ।  मैंने  हजारों  हेक्टेयर  भूमि  को  स्वयं  जाकर  देखा  है  जिस  पर  खेती  होती  वहां  पर  एक  भो

 पेड़  नहीं  परन्तु  उन्हें  बन  भूमि  के  अन्तर्गत  रख  लिया  गया  वास्तविक  वन
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 अगर  आप  सचमूच में  वन-संरक्षण  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  पता  लगाना  होगा  कि  वास्तव  में  बन

 कहां-कहां  पर  है  तथा  उनका  सीमांकन  करना  किसी  भी  व्यक्ति  को  वास्तविक  वन  में  जाने  तथा
 पेड़ों को  काटने  की  अनुमति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  जिस  भूमि  पर  पिछले  25  या  30  वर्षो  से  खेती की  जा
 रही  है  उसे  वन  भूमि  के  रूप  में  नहीं  दर्शा  जाना  तथाकथित  वन-क्षेत्र  तो  आवादी  वाले

 इलाके  अतः  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  वन-भूमि  तथा  कृषि  वाली  भूमि  के  बीच  स्पष्ट  सीमांकन

 होना  एक  बार  इस  तरह  का  सीमांकन  करके  काश्तकारों  के  नाम  वह  भूमि  कर  दी  जानी  चाहिए
 जिस  पः  वे  खेती  कर  रहे  हैं  तथा  वनों  का  संरक्षण  किया  जाना  किसी  भी  व्यक्ति  को  वनों  में
 जाकर  पेड़ों  को  क।टने  की  अनुमति  तहीं  होनी  अगर  आप  वन  संरक्षण  अधिनियम  उसकी

 भावना  को  समझते  हुये  लागू  करना  चाहते  ऐसा  करना  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।

 पव॑तीय  क्षेत्रों  के  विकाप्त  के  बारे  में  मैं  एक  बात  और  कहना  सिर्फ  जंगलों  की  कटाई

 से  ही  पर्यावरण  संतुलन  नहीं  बिगड़  रहा  दी  या  तीन  वर्ष  पहले  मुझे  मसूरी  जाने  का  वसर  मिला  ।
 जाते  वक्‍त  रास्ते  में  मैंने  देखा  कि  उस  क्षेत्र  में  खनन  काय  बड़े  पैमाने  पर  किया
 रा'विश्वास  है  कि  वह  खनन  काय॑ं  प्रकृति  के  प्रतिकूल  है  तथा  पर्यावरण  संतुलन  बनाये

 संरक्षण  पर  हमने  काफी  पंसा  खर्च  किया  परन्तु  हमें  इससे  प्राप्त  कुछ  नहीं हुआ
 हमें  भू-सं  रक्षण  हेतु  ज्यादा  घन  आवंटित  करना  चाहिये  क्योंकि  भू-स्खलन  का  मुख्य  कारण

 संरक्षण  का  अभाव  है  ।

 मेरे  निव  त्र  में  भ्स्खलन  हुआ  इसका  एक  कारण  भू-संरक्षण  का  अभाव

 भू-संरक्षण  के  रि  व्ए  ज्यादा  धन  का  आवंटन  करना  चाहिये  ।

 मझे  अ!शा  है  कि  मन्त्री  जी  ने  इन  सुझावों  को  नोट  किया  होगा  और  इतना  हो  नहीं
 बल्कि  वह  इन  सुझावों  पर  अमल  भी  करेंगे  ।  पुओे  और  भी  कई  सुझाव  देने  थे  परन्तु  माननीय  पीठास्तीन

 >  अधिकारी
 ब  मति  नहीं  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  तथापि  मुझे  आशा है  कि  मंत्री

 जी  इन  सुझावों  विशेष  रूप  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  अर्शात्‌  मुन्तर  को  पयंटक  नक्शे  पर  लाने  की  ओर

 ध्यान  देंगे  ।  मुझे  आशा  है  कि  वह  इस  काय  को  अवश्य  ही  करेंगे  ।
 है  ।

 श्री  मधुसूदन  बे राले  :  सभापति  श्री  हरीश  रावत  द्वारा  प्रस्तुत  घंकल्प

 पर  चर्चा  के  दोरान  कुछ  बहुत  ही  दिलचस्प  मुद्दे  गठाए  गए  वास्तव  संकल्प  को  पढ़ने  के  पश्चात्‌
 तथा  संकल्प  पर  दिये  गये  भाषणों  को  सुनने  के  बाद  ऐसा  महसूस  होता  है  कि  संकल्प  वनों  से

 बन्धित  है  ।

 यहां  पर  मैं  एक  बात  ध्यान  में  लाना  चाहूंगा  कि  संकल्प  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  बारे  में  है ंऔर  जब

 हम  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  बारे  में  बात  करते  हैं  तो  हम  हिमालय  के  बारे  में  सोचते  हैं  और  हम  अन्य

 पर्वतीय  क्षेत्रों  के  बार ेमें  भूल  जाते  देश  में  ऐसे  पव॑तीय  क्षेत्र  भी  हैं
 जो  वन-क्षेत्र  नहीं  वहां पर

 पहाड़ियां  एवं  पहाड़ हैं  पर  वन  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  पर्वत  शुंखलाओं  जैसे  कि  पश्चिमी
 घाट  पर  शाहदरी  पव॑त  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  सतपुरा  की  तथा  अजन्ता  की
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 बहुत  सी  पर्वत  श्यृंखलाएं  हैं  जहां  पर  आपको  वन  नहीं  मिलेंगे  बल्कि  पहाड़ियां  मिलेंगी  ।  अजन्ता  और

 सतपुरा  को  भूगोल  में  भी  पंत
 कहा  जाता  वहां पर  शायद  ही  कोई  वन  हो  ।  विश्व  प्रसिद्ध  अजन्ता

 को  गुफाएं  हैं  ओर  हम  सभी  उनसे  परिचित  हैं  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  परवव॑तीय  क्षेत्रों  के  विकास  पर  विचार  करते  समय  केवल  उन्हों  क्षेत्रों  पर
 ध्यान  दिया  रुया  है  जो  वन  क्षेत्र  हैं  तथा  अन्य  पव॑तीय  क्षेत्रों  एवं  पहाड़ों  जहां  पर  कम  वन  हैं  या

 कोई  वन  नहीं  उपेक्षा  की  जा  रही

 इस  संकल्प  पर  बोलते  हुए  मैं  आपका  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना  चाहूंगा  कि  जब  क्षेत्रों

 के  लिए  योजना  बनाएं  तो  उन  सभी  पव॑तों  को  भी  जहां  पर  वन  नहीं  ध्यान  में  रखा  जाये  क्योंकि

 मूलतः  अन्य  सभी  कठिनाइयां  वैसी  ही  अन्य  सभी  मुश्किलें  यही  हैं  ओर  उनकी  उपेक्षा  नहीं  की

 जानी  यहां  पर  एक  बात  को  फिर  से  स्पष्ट  करना  जैसा  कि  पूर्व  वक्‍ता  ने  उल्लेख  किया

 है  ।  यह  सभा  तथा  देश  के  सभी  लोग  पर्यावरण  तथा  अधिक  से  अधिक  क्षेत्र  में  वन
 लगाने  के  बारे  में  चितित  हैं  !  परन्तु  नौकरशाहों  की  मंशा  इस  बारे  में  कुछ  भिन्‍न  प्रतीत  होती  मैं  यहां
 पर

 एक  बात  कहना  मुझे  नहीं  मालूम  कि  वनों  को  गत  सर्वेक्षण  कब  हुआ  मुझे  पक्का

 विश्वास  है  कि  यह  आजादी  से  पूर्व  किया  गया  होगा  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्‍या  आजादी  के  बाद  हमारे
 वास्तविक  वन  क्षेत्र  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  हो  ।  क्योंकि  मेरे  ही  राज्य  में  मुझे  ज्ञात  है  कि  कम  से

 कम  30  सिंचाई  परियोजनाओं  को  इस  आधार  पर  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  कि  बन  क्षेत्र  जलमग्न  हो

 परन्तु  जब  हम  वास्तव  में  जाकर  स्थल  को  देखते  हैं  तो  वहां  पर  केवल  झाड़ियां  ही  पाते
 राजस्व  की  भाषा  में  इसे  वर्ग  की  भूमि  कहा  जा  सकता  और  इसे  बन  क्षेत्र  नहीं  कहा

 जा  परन्तु  सिफ  क्‍योंकि  वहां  का  फिर  से  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  था  तथा  राज्य
 यह  राज्य  विषय  है--क्षेत्र  के  पुनः  सर्वेक्षण  करने  का  कष्ट  नहीं  उठाती  उन्हें  अभी  भी  वन +

 कहा  जाता  गत  50  वर्षों  के  दौरान  कई  क्षेत्रों  से  वन  साफ  हो  गये  पर्यावरण  में

 परिवर्तत  और  वर्षा  के  बदलते  रुख  के  कारण  वहां  पर  व॒क्षों  की  जगह  केवल  झाड़ियां  हैं  और
 वर्ग  की  भूमि  कहा  जाता  है

 परन्तु  रिकाडं  में  इसे  वन  दर्शाया  गया  है  ओर  क्षेत्रों  में  जाने
 को  बजाय  वे  सिर्फ  राजस्व  रिक्रार्डों  को  देखकर  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित  करते  हैं  कि  वहां  पर
 धन  हैं  और  क्योंकि  वन  जलमग्न  हो  जाएगा  इरालिए  सिंचाई  परियोजना  की  अनुमति  नदी

 न  तो  वनों  का  विःास  होता  है  न  ही  सिंचाई  विकास  होता  है  ओर  क्षेत्र  उपेक्षित  रहता
 हरे  ईज्सायजऊ मेरे  विचार ब्रार  में  यह  अति  उपयुक्त  समय  है  जब  योजना  आयोग  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  बातों
 पर  राज्य  सरकारों  से  बात  करनी  चाहिए  और  उनसे  सम्पूर्ण  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए
 कहें  ताकि  वे  क्षेत्रों  में  जाने  का  कष्ट  उठाए  बिना  और  सिर्फ  राजस्व  रिकार्डों  को  देखकर  ही  केन्द्रीय
 सरकार  को  सूचित्र  न  कर  दें  कि  यह  एक  वन  क्षेत्र  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  होगी  ।

 अन्य सभी  मुद्दों  का  उल्लेख  किया  जा  चुका  मैं  कुछ  अन्य  घटकों  पर  भी  सभा  कां  ध्यान

 दिलाना  जहां  हम  वन  क्षेत्र  को  बनाये  रखने  तथा  उस  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  ही  उत्सुक
 बहीं  कुछ  कठिनाइयां  मैंने  महसूस  की  अगर  किसी  विद्युत  प्रेषी  लाइन को  वन  से  ले  जाना
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 अथवा  वन  क्षेत्र  में  कुछ  विद्युत  खम्भे  लगाने हों  तो  इस  आधार  पर  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  कि  ये

 वन  क्षेत्र  में  से  ले  जाए  जाने
 अतः  विद्युत  प्रेषी  लाइनें  नहीं  ले  जाई  जा  सकती  तकनीकी

 आधार

 पर  वे  लाइनों  को  लगाने  के  लिए  वयामम्भव  न्यूनतम  दूरी  को  वरीयता  देते  हैं  और  कई  बार  ये  छोटे

 मार्ग  बन  क्षेत्र से
 होकर  निकलते  **

 समापति  महोदय  :  कब  आप  कृपया  भाषण  समाप्त  करने  की  कोशिश

 श्री  मघसूदन  बराले  :  मेरे  ख्याल  से  मैंने  अपने  पूर्व  वक्‍ताओं  से  आधा  समय  भी  नहीं  लिया

 आपको  मुझ  पर  भी  समान  रूप  से  कृपा  दुष्टि  रखनी

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  मामले  में  मोर  करना  महज  इन  तकनीकी

 अगर  सम्भव  हो  तो  वे  सभी  क्षेत्रों  की  तस्वीर  चाहे  वे  वन  क्षेत्र  हैं  अथवा  और
 यह  अप्रत्यक्ष  रूप  से उन  सरकारी  अफसरों  की  सुस्ती  को  बढ़ावा  देने  वासी  नहीं  होनी  चाहिए  जो  आराम
 से  कार्य  करना  चाहते  अगर  कुछ  विद्युत  लाइनों  को  भी  वहां  से  ले  जाना है  तो  वे  क्षेत्रों  में  जाये

 बगर  ह्वी  १ह  देते  हैं  कि  वह  वन  क्षेत्र  है  और  इम्तलिए  '  हमें  पारिस्थितिकी  को  प्रभावित  होने  की  अनुमति
 नहीं  देनी  आप  जानते  हैं  कि  आजकल  पारिस्यितिकी  और  प्रदूषण  बहुत  ही  संवेदनशील
 विषय  बन  चुके  हैं  इस  संवेदनशौजता  का  इस्तेमाल  कष्ट  न  उठाने  के  लिए  किया  जाता  मैं  एक

 और  उदाहरण  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिये  हैं  कि  हमें  प्रदूषण  के  प्रति

 बहुत
 ही  सचेत  रहना  चाहिए  जिसके  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रदूषण  बो्डों  की  स्थापना

 की  गई  इन  प्रदूषण  बोर्डो  ने  निदश  दिये  हैं  कि  जो  उद्योग  5  अश्व  शक्ति  से  अधिक  विद्युत  शक्ति
 प्रयोग  करते  हैं  उन्हें  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  से  स्त्रीकृति  प्रमाण  पत्र  लेना  होगा  ।  अब

 प्रयोग  करने  वाले  एकक  आरा  आटा  मिल  अथवा  खराद  हो  सकता  अं  ऐर  इन  गरीबों  को  भी

 राज्य  स्तर  पर  जाना  पड़ता  महोदय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  से  अनुमति  लेने  में  6  से  8  मप्ह  से  कम

 का  समय  नहीं  लगता  और  इस  दौरान  जिन  गरीब  लोगों  ने  ऋण  आदि  लिया  है  उनको  ब्याज  देना

 पड़ता

 अब  मान  लीजिए  कि  कोई  आरा  मिल  इप्से  कोई  प्रदूषण
 नह

 मैंने  उन्हें  सुझाव  दिया  था  कि  यह  नियम  बनाने  से  कि  ऐसा  प्रत्येक  जो  5

 विद्युत
 का  प्रयोग  क  सता  अनमति  लेने  के  लिए  अवश्य  हो  राज्य  स्तर  पर  सिर्फ  और  न्धिक

 झंझट  पैदा  होंगे  तथा  गरीब  लोग  जो  उद्योग  में  प्रवेश  करना  चाहते  हैं  उनको  परेशानी  होगी  ।

 महोद  उस  री  बात  यह  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  ॥र  विचार  करते  समय  वनीय  पहाड़ियों  को  ही

 केवल  पहाड़ी  क्षेत्रन  समझा  जाये  बल्कि  सतपुड़ा  जैसे  पहाड़ों  को  जिनके  ऊपर  न
 न

 हीं  उन्हें भी

 पहाड़ी  क्षेत्र  समझा  जाये  तथा  उनके  विकास  पर  भी  समुचित  ध्यान  दिया  जाना  महाराष्ट्र के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 संचार  की  एक  विशेष  योजना  थी  परन्तु  धनराशि  की  कमी  के  कारण

 राज्य  सरकार  को
 कुछ  एक  योजनाओं  को  अधूरा  छोड़ना  पड़ा  इस  दिशा  में  भी  कुछ  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त इन  पहा  डी क्षेत्रों में  कुछ  क्षेत्र ऐसे  हैं  जहां जल  को  उठाकर वहां  पहुंचाने  से

 277



 पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  बारे  में  संकल्प  29  1985

 मघसूदन

 ठ्ोटे  भूमि  टुकड़ों  पर  खेती  करने  के  लिए  विशेष
 re  और  समस्या  यह  जैसाक्रि  कोंकन  के  इलाके

 यद्यपि  वर्षा का  सारा  पानी  पहाड़ों  पर  बरसता  है  फिर
 भी

 पहाड़ों  पर  रहने  वाली  जनता  को  पेयजल
 की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  वे  दूसरों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराते  हैं  परन्तु  स्वयं  को  पेयजल

 नहीं  मिलता  ।  इसलिए  पेयजल  की  सुविधा  उन्हें  दो  जानी  चाहिए

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार ने एक  योजना

 शुरू  की  है  जिसके  तहत  अगर  कोई  पंजीकृत  संस्थान  है  तो  उसे  मामूली  से  पट्टं  पर  20  वर्ष  के  लिए
 30  एकड़  भूमि  इस  शर्त  पर  दी  जाएगी  कि  वह  फल  व  अन्य  वृक्षों  का  विकास  करके  उस  भूमि  पर  वन

 मुझे  विश्वास  है
 कि  अगर  यह  योजना  अपनाई  जाती  है  तो  यह  इन

 अन्त  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लघु  सिंचाई  भूसंरक्षण  पशुपालन
 के  विकास  की  काफो  गंजाइश  है  तथा  न  केवल  इल॑क्ट्रोनिक  उद्योग  को  बल्कि  अन्य  उद्योगों  जिनके

 लिए  कच्चा  माल  स्वयं  वन  से  प्राप्त  हो  सकता  शुरू  करने  की  योजनाएं  बनाई  जानी  चाहिएं  और

 मुझे  पूर्ण  आशा  है  कि  सरकार  द्वारा  इन  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया

 श्रों  के०  एस०  राव  )  :  सभापति  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  का  यहां
 पर  खास  तौर  से  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्‍योंकि  प्रत्येक  सदस्य  को  तिंदित  है  कि  सदियों
 से  इन  क्षेत्रों  की  तथा  इनमें  रहने  वाले  लोगों  की  लगातार  उपेक्षा  होती  रही  इस  |
 सभा  के  सामने  चर्चा  के  लिए  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  में  श्री  रावत  क्री  प्रशंसा  करता  हूं  ।  मेरे  विचार
 से  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  भारत  सरकार  द्वारा  इन  क्षेत्रों  की  विभिन्‍न

 विकास  योजनाओं  में  किया  जाने  वाला  पूंजी  निवेश  निष्फल  खर्च  वास्तव  इत  सभी  वर्षों  में  इस
 क्षेत्र  की  विशाल  आथिक  दौलत  का  दोहन  नहीं  किया  गया  यह  बात  अलग  है  कि  केवल  राजनैतिक

 आधारों  पर  विद्युत  और  सिंचाई  परियोजनाओं  को  इन  क्षेत्रों  में  स्थापित  करने  के  तिर्णय  भरहीं  लिये

 जाते  अन्यथा ये  क्षेत्र  बहुत  ही  उपयुक्त  हैं  क्योंकि  इन  परियोजनाओं  को  बढहुत  ही  सस्ती  लागत  पर

 लगाया  एवम्‌  उनका  रखरखाव  किया  जा  सकता  उद्योगों  के  लिए  बहुत  ही  कम  लागत  पर  विद्युत
 का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ओर  सप्लाई  भी  की  जा  सकती  अगर  इन  परियोजनाओं
 हिमाचल  प्रदेश  तथा  अन्य  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जहां  प्राकृतिक  एवम्‌  बड़े  झरने  लगाया  जाये  तो  न  केवल

 सस्ती  लागत  पर  विद्युत  का  उत्पादन  किया  जा  सकेगा  बल्कि  साथ  ही  साथ  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास  भी
 किया  जा  सकेगा  ।  आदिवासी  लोग  जो  पीढ़ियों  से  सभ्य  नागरिकों  से  दूर  रहे  हैं  वे  भी  अपना  सामाजिक

 तथा  मानसिक  रूप  से  विक:स  कर  सकेंगे  और  राष्ट्रीय  निर्माण  के  काय॑  में  उन्हें  भी
 मुख्यधारा  में

 सम्मिलित  किया  जा

 सामाजिक  तथा  शैक्षिक  कुछ  मुद्दे  हैं  जिन  पर  इन क्षेत्रों  क ेविकास  हेतु
 विचार  किया  जा  सकता है  ।  इन  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  को  बहुत  से  तरीकों  से  दूर  किया  जा
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 सकता है  और  साथ  ही  साथ  बहुत  सी  समस्याओं  को  दूर  किया  जा  सकता
 है

 हरण  के  तौर

 इन क्षेत्रों में  नक्सलवाद  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  फैल  रहा  उग्रवादी  तथा  डाक्‌  इन क्षेत्रों  में
 पनाह ले  रहे  हैं  ।  यह  एक  बहत  बड़ा  खतरा  बनता  जा  रहा  इन  लोगों  द्वारा  आदिवासियों  का
 शोषण  किया  जा  रहा  इन  क्षेत्रों  मे ंरटने  वाले  आदिवासियों  में  और  उन  सभ्य  लोगों  जो  उनका
 शोषण  कर  रहे  बहुत  ही  अधिक  अप्तमानता  है  ।  इससे  आदिवासी  समुदाय  के  यवाओं  में  बहुत  हो
 अधिक  असंतोष  है  और  इस  कारण  वे  खन  खराबें  तया  अन्य  तरीकों  का  इस्तेमाल  करके  नक्सलवाद  की

 राह  पर  चल  पड़ते  हैं  ताकि  असमानता  शान्‍्तिपूर्ण  ढंग  से  दूर  करने  की  बजाय  इस  ढंग  से  दूर  की  जा
 सके  ।  इन  सभी  शक्तियों  का  सफाया  किया  जाना  इन  आतंकवादियों  तथा
 उग्रवादियों  से मुकाबला  करने  पर  इतनी  अधिक  राशि  खर्च  करने  की  बजाय  अगर  इसी  घनराशि  को

 क्षेत्रों  के  विकास  पर  खर्च  की  जाये  तो  ये  दोनों  ही  समस्‍यायें  हल  की  जा  सकती है  शा  2  कै

 केन्द्रीय  को  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  वह  इतनी

 बड़ी  राशि  सिफ  पहाड़ी  क्षेत्रों  पर  ही  लगा  रही  है  क्योंकि  ये  परियोजनाएं  भविष्य  में  बहत  लाभदायक
 होंगी  ।  इसके  अलावा  वन  पहले  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  में  हैं  और  इस  कारण  भी  पहाडी  क्षेत्रों

 नेवेः् है  ।
 ह
 को  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  में  लाया  जा  सकता  है  और  जिममें  केन्द्रीय  सरकार  पंजी  निवेश  कर

 पहा  डी  क्षेत्रों  के  विक|  स  करने  के  अन्य  तरीके  भी  इन  क्षेत्रों  में  पयंटन  का  विकास भी
 इन  क्षेत्रों  के  विकास  करने  का  एक  तरीका  इसी  प्रकार  इन  क्षेत्रों  में  पौधे  लगाने  को  प्रोत्साहित
 किया जा  सकता  है  क्योंकि  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोग  बहुत  ही  कड़ा  श्रम  करने  वाले  यदि  ये

 जमीनें  यहां  के  स्थानीय  लोगों  जो  निर्धन  सी  मांत  किसान  हैं  तथा  जो  बाहरी  क्षेत्रों  से  आकर  यहां

 बस  गये
 दे  भी  दी  जाती  है  तो  इन  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  देकर  इन  जंगली  वृक्षों

 को
 फलदार  वृक्षों  में

 परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  और  जमीनों  को  खेती  योग्य  भूमि  में  बदला  जा  सकता  इस  प्रकार

 इस  क्षेत्र  की  पारिस्थितिकी  तथा  पर्यावरण  दोनों  को  सुरक्षित  रखा  जा  सकता

 इन  क्षेत्रों  के  विकास  का  एक  साधत  पशु  पालन  भी  है  जिसमें  अधिक  धम  व्यय क  रने

 की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  आदश्श  कृषि  विश्वविद्यालय  और  भ्रन्य  कृषि  जिनके  लिये
 मनोरम  और  शांत  वातावरण  अपेक्षित  इन  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जा  सकते  इसमें  व्यय तो  कम

 होगा  साथ  ही  उनका  अच्छा  विकास  होगा  ।

 इन  क्षेत्रों  के विकास  के  लिये  यदि  सरकार  संसाधनों  की  कमी  अनुभव  करती  तो  योजना

 मंत्री  तथा  वित्त  जो  काले  धन  की  निकासी  के  लिए  बहुत  सारे  प्रयत्न  करते  रहे  को साथ-साथ

 बैठकर यह  विचार  करना  चाहिये  कि  क्या  कोई  ऐसी  योजना  निकाली  जा  सकती  जिसमें  काला  घन
 रखने वाले  व्यक्ति  सरकार  से  किसी  प्रकार  की  राजसहायता  और  सहायता  लिये  बिना  ही  इन  पहाड़ी
 क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  अपना  घन  व्यय  कर  सके  ।  इस  प्रकार  काला  धन  भी  निकाला  जा  सकता  है

 काले  पहाडी  क्षेत्रों  और  पहाड़ी  लोगों  के  हितों  और  विकास  के  लिये  भो

 किया  जा  सकता  एक  साथ ही  दोनों  उद्देश्य  पूरे  हो  सकते  हैं  !
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 [  श्री  के०  एस  ०

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  आंध्र  मध्य  उड़ीसा  और  बिहार  राज्य  के  कुछ  भागों  को  भी
 इस  योजना में  शामिल  कर  लिया  जाये  ।  इन  क्षेत्रों  को केवल  इस  आधार  न  छोड़  दिया  जाये  कि  वहां  कुछ
 जन-नाति  उप-योजना  चल  रही  उर-योजना  के  लिये  बहुत  कम  घन  का  नियतन  किया  जाता है

 प॥र  ये  योजनायें  मैदानी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  के  के  लिये  इस  योजना में  इन  राज्यों

 को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 पीढ़ी  दर  पीढ़ी  उपेक्षित  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  सरकार  तथा  संबंधित  मंत्री  की  इच्छा

 ॒  इन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विकसित  करना  आवश्यक  सरकार  को  इस
 कार्य को  एक  बोझ  या  व्यर्थ  का  व्यय  नहीं  समझना  अपितु  इस  कार्य  को  तत्  3  |  श्र  4H  अं

 जब  तक  भेदभाव  दूर  नहीं  किये  जाएंगे  और  का  सुधार  और  विकसित  नहीं  किया
 जायगा तब  तक  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  बनी  रहेगी  ओर  इससे  लोकतंत्र  और  जनता  को  खतरा
 बना  रहेगा

 क्योंकि  कुछ  उग्रवादी  युवकों  का  विश्वास  है  कि  भेदभावों  को  कठोर  या  अन्य तरीकों से  ही
 कम  किया  जा  सकता

 है

 श्री  रामश्रेष्ठ  खिरहर  :  सभापति  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  हेतु  जो
 उपस्थित  मैं  उसका  हादिक  स्वागत  करता  ऐसे  प्रस्ताव  जो  मानव  कल्याण  और

 के  पहाड़ी  भागों  में  बसे  हुए  और  पिछड़े  हुए  लोगों  के  लिए  हैं  उनके  बारे  में  जितनी  भी
 रियायतें  दी  जाएं  वे  कम  हैं  ।

 श्रीमन्‌  आज  भी  पहाड़ी  इलाकों  में  जो  लोग  बसे  हुए  जितना  फायदा  मंदानी  और  समतल
 इलाकों  में  रहने  वाले  लोगों  को  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  पी०  और  सरकार  द्वारा

 चलाए  गए  अन्य  कल्याण  कार्यक्रमों  का  मिला  उतना  लाभ  पहाड़ी  इलाकों  में  रहने  वाले  लोगों  को
 नहीं  मिला  बल्कि  नगण्य  रूप  में  मिला  इसका  कारण  वहां  की  भौगोलिक  स्थिति  का  भिन्‍न  होना

 समतल  क्षेत्रों  में  ओर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भौगोलिक  स्थिति  में  काफी  भिन्‍नता  है  और  उसकी  अपनी
 समस्याएं  हैं  ।  मेरी  समझ  में  जो  विकास  के  कार्य  चलाए  जाते  हैं  और  इसमें  जो  भी  पदाधिकारी  संलग्न

 उनको  वहां  पर  रहन-सहन  की  सुविधा  उस  रूप  में  प्राप्त  नहीं  होती  ज॑से  समतल  क्षेत्र  में  प्राप्त  होती
 मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  हूं  कि  पर्वतीय  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  जिन  अफसरों  को  वहां  रखा

 जाए  उनकी  स्पेशल  कोचिंग  होनी  चाहिए  ताकि  वे  वहां  की  तकलीफों  को  झेल  सके  और  वहां  पर  रह
 तभी  उस  जन-जीवन  में  रहकर  वे  वहां  का  सही-सही  विकास  कर  पाएंगे  ।  इसी  संदर्भ  में  मैं  माननीय

 मंत्री  महोदय  का  ध्यान  बिहार  के  छोटा  ण्लाम  और  संथाल के  पहाड़ी  क्षेत्र  की  ओर  दिलाना
 चाहता  हूं  ।  आज  भी  जो  जनजीवन  की  पहली  आवश्यकता  पेयजल  की  सुविधा  है  आज  भी  वह  वहां
 पर  वैसी  ही  बनी  हुई है  जेसी  पहले  थी  ।  आज  यही  कारण  है  कि  वहां  पर  क्षेत्रीयता  की  भावना  पनप
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 रही  है  और  बिहार  राज्य  में  एक  अलग  प्रांत  की  मांग  भी  उठी  इस  त  भावना  गवना  वहां  पर  पैदा
 हो  गई  थी  ।  आज  भी  वहां  हजारों  की  तादाद  में  रिलीजियस  कन्वर्सन  होते  जा  रहे  इसके  पीछे  कौन
 सा  रहस्य  इसके  पीछे  सबसे  बड़ा  कारण  आर्थिक  ओर  शैक्षणिक  अवनति  इस  मामले पर  सरकार
 को  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  में  पहले  से  ही  डेवलपमेंट
 अथारिटी  इस  तरह  की  बनी  हुई  हैं  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  जो  इस  तरह  की  डेवलपमेंट  अथारिटी  बनाई
 जा  रही  है  या  विभिन्‍न  कायेक्रम  चल  रहे  जितके  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुदान  मिलता  उसकी
 मानिटरिंग  होनी  चाहिए  |  हमारे  एक  साथी  माननीय  सदस्य  साइमन  तिग्गा  जी  से  बातें  हो  रही  थीं  तो
 मालूम  हुआ  कि  एक  डवलपमेंट  अथारिटी  में  वाइस  चेयरमेन  की  अभी  तक  नियुक्ति  नहीं  हो  पाई  है

 सलिए  वह  फंक्शन  में  नहीं  है  ।  इस  तरह  के  प्रस्ताव  आते  बहस  होती  रही  और  कानून  बनते
 लेकिन  उसके  बाद  में  फालो-अप  एक्शन  नहीं  लिया  गया  तो  हम  कुछ  भी  डेवलपमेंट  नहीं  कर  पाएंगे  मैं

 चाहता  हूं  कि  शिक्षा  7  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  लांगों  के  बीच  में  जो  भारतीय  तौर  तरीका  और

 भाईचारे  का  रिश्ता  चाहिए  उसका  श्रभाव  क्‍यों  इसका  कारण  है  कि  उनमें  आधनिक

 शिक्षा  की  कमी  है  ।  आज  की  शिक्षा  प्रणाली  वहां  तक  नहीं  पहुंच  पाई  वहां  पर  कालेजेस  नहीं  हैं  ।
 बड़े  उद्योगों  को  लगाने  में  असुविधा  है  तो  छोटे  कुटी  र  उद्योग  लगाए  जाने  चाहिए  |  बहुत  सी  जगहों  पर

 छोटे-छोटे  कुटीर  उद्योग  बेंकों  के  अनुदान  से  चलाए  जाते  उस  वातावरण  में  अगर  इनको  चलाया

 जाए  तो  विकास  करने  का  मौका  मिलेगा  ।  इसलिए  इस  ओर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  छोटा

 पलाम  और  संथाल  परगना  ७ादि  के  जो  इलाके  हैं  उनमें  पेयजल  और  शेक्षणिक  सुविधाएं
 प्रदान की  वहां  जो  डेवलपमेंट  अथारिटी  बनी  हुई  उसके  कार्य  में  क्या  कुछ  कमी  इसका

 मानिटररिंग  होना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूं

 श्री  मल्‍लापल्ली  रामचन्द्रन  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  अपने  माननीय  भिन्र

 श्री  हरीश  रावत  द्वारा  उठाये  गये  प्रस्ताव  का  मैं  पर्ण  हृदय  से  समर्थन  करता  अपने  देश  के  चित्र  को

 देखकर  कोई  भी  भली-भांति  समझ  सकता  है  कि  हमारे  देश  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  को सबसे  अधिक  उपेक्षित

 रखा  गया  सामाजिक  और  आधिक  दृष्टि  से
 पिछड़े  इन  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  सरकार  को

 तत्काल  कदम  उठाने  चाहिए  ।  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  के  तत्काल  विचा  र  के  लिए  निम्नलिखित  सुझाव

 प्रस्तुत  करता  हू  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  परिवहन  घुविधाओं  और  सड़कों  का  जाल  बिछाने  की  अत्यधिक

 आवश्यकता  सरकार  को  देशभर  में  पहाड़ी  राजपथ  आरंभ  करने  की  तत्काल  व्यवस्था  करनी

 पहा  डी  क्षेत्रों  में  निर्माण  कार्य  पिछड़  रहा  है  और  इन  क्षेत्रों  को विकसित  करने  के  लिए  अधिक

 निर्माण  कार्य  किए  जाएं  ।

 हमारे  देश  के  अधिकांश  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पहाड़ी  जनजाति  के  लोग  रहते  हैं  और  इन  लोगों  की

 दशा  शोचनीय  शिक्षा  के  अभाव  में  इन  निर्धन  लोगों  का  भविष्य  अन्धका  रमय  पहाड़ी  क्षेत्र  के
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 लोगों  की  संतानों  क ेअधिक  से  अधिक  स्कूल  खोले  केवल  निर्घनता  के  कारण  निर्घधन  आदिवासी

 और  अन्य  पहाडी  जनजाति  के  बच्चे  कभी  भी  सकल  में  प्रवेश  नहीं  ले  |  सरकार  को  इन  बच्चों  के

 लिए  वस्त्र  तथा  अन्य  सुविधायें  मुहैया  करानी  चाहिए  ।
 5  (  )0  इ०  प०

 क्षेत्रीय  असंतुलन  तथा  अन्तर  जिला  स्तरीय  भेदभाव  को  कम  करने  के  लिए  नये  उद्योग  आरम्भ
 करने  स्पष्ट  व्यवस्था  क*नी  अधिकांश  पहाड़ी  जिले  पिछड़े  हुए  हैं ओर  यहां  जो  उद्योग

 लगाते  के  लिए  आगे  आते  हैं  उन्हें  प्रोत्साहन  दिए  जाने  पहाड़ी  इलाकों  में  कृषि  आधारित हाई

 उद्योग  आरम्भ  करने  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।  इसी  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  मूल्यवान  इलैक्ट्रोनिक
 ओर  घड़ी  निर्माण  ज॑से  उद्योग  भी  स्थापित  करने  होंगे  ।  वन  उद्योग  और  बागवानी  का  भी  संवर्धन  करना

 होगा ।  सरकार  को  अपने  देश  के  ऐसे  पहाड़ी  जिलों  जो  आथिक  तथा  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  हुए
 उद्योग  लगाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  करना  चाहिए  ।

 यह  दुःख  की  बात  है  कि  देशभर  में  आदिवासियों  की  भमि  जमींदारों  द्वारा  छीनी  जा  रही  है  ।

 निधन  आदिवासियों  की  भूमि  और  सम्पत्ति  पर  कब्जा  करने  वालों  के  विरुद्ध  कटोर  कार्यवाही की

 अब  भारत  के  जनजाति  क्षेत्रों  की  अन॒देखी  नहीं  की  जा  सकती  ।  इन  क्षेत्रों पर  तत्काल  ध्यान

 देना  होगा  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  आपका  ध्यान  केरल  राज्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  महोदय
 महोदर

 केरल के  14  जिलों  में  से
 5  जिलों  के  अधिकांश  भाग  पहाडी  क्षेत्रों  में  स्थित  समुचित

 सड़कों  और

 परिवद्न  सुविधाओं  के  अभाव  में  इन  क्षेत्रों  में  सामान्य  जीवन  जीना  दूभर  हो  गया  केरल  वे

 की  यह  प्रबल  इच्छा  रही  है
 कि  एक  ऐसा  पहाड़ो  राजपथ  होना  चाहिए  जो  कसारगोड  जिले  से  आरम्भ

 होकर  सभी  पहाड़ी  जिलों  से  गुजरता  हमारे  राज्य  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  पहुंचे  ।  मैं  पश्चिमी
 ग्राट्रों  के  विकास  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  किए  गए  प्रावधान  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  इसमें  घनराशि  रग  नियतन  बहुत  ही  कंजूसी  के  साथ  किया  गया  है  और  उसमें  निशि

 से  अपेक्षित  वद्धि  की  जानी  केन्द्रीय  सरकार  पहल  करे  तथा  वे  रल  सरका  र  द्वारा  प्र
 चत  रूप

 स्तुत  पहाड़ी
 राजपथ  योजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  केसल  के  चोटियां  ओर  पहाड़ियां  विश्व
 के  विभिन्‍न  भागों  से  आने  वाले  पर्यटकों  को  सदा  ही  आकर्षित  करते  रहे  हैं  ।  इसलिए  यह्‌मेरा  बिनम्र
 निवेदन कि  केरल  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  प्रति  अधिकाधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित करने  की  व्यवस्था
 केन्द्रीय  सरकार  को  करनी
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 अन्त  में  सरकार  से  मेरा  अनु  रोध  है  वाईनद  इह  कोट्टायम  और  पटनम  थेट्टा  पहाड़ी  जिलों
 के  विकास  के  लिए  विशेष  व्ग्रवस्था  की

 ]

 श्रो  मानवेन्द्र  सिह  :  सभापति  श्री  हरीश  रावत  जी  ने  पवंतीय  क्षेत्रों  के
 विकास के  संबंध  में  संकल्प  ला  कर  हम  लोगों  को  एक  मौका  दिया  है  जिससे  पवंतीय  क्षेत्रों  |  विकास  के

 बारे  में  हम  यहां
 पर  विचारविमर्श  जहां  तक  पवंतीय  क्षेत्रों  प्रश्न  यह  चिरकाल से  कहावत

 भारतवष  का  मस्तक  रहा  है--कश्मी  र  इस  भारतवर्ष  का  अनोखा  प्राकृतिक  दृश्य  प्रस्तुत
 करता  इसी  प्रकार  अन्य  प्रान्तों  के  बारे  में  मैं  कुछ  मुख्य  नाम  बताना  च

 ,  बद्रीनाथ  और  केदारनाथ  और  इन  पवंतीय
 न  की  दृष्टि  से  विकास  हुआ  तथा  जहां-जहां  सौंद्यंकरण  इनका  किया  गया  वे

 इस  समय  दर्शनीय  स्थल  बने  हुए

 5.03  म०  प०

 शरव  दिघे  पोठासोन  हुए  )

 हमारे  बहुत  से  स्थान  ऐसे  हैं  जो  कि  परम्परागत  धामिक  आस्था  रखते  जैसे
 और  केदा  रनाथ  जहां  पर  हर  वर्ष  लाखों  यात्री  दर्शनार्थ  जाते  हैं  एवं  अन्य  पवंतीय  क्षेत्रों  में  भारतवर्ष  के
 अन्यान्य  इलाकों  से  लोग  पहुंच  कर  वहां  की  सुन्दरता  का  आनन्द  लेते

 तक  इनके जहां  तक  इनके  विकास  का  प्रश्न  मुझे  भी  बहुत  सी  जगहों  पर  जाने  का  मोका  मिला है  और
 मैंने  देखा  है  कि  वहां  पर  आज  भी  बहुत  से  स्थान  हैं  जिनका  यदि  सौंदर्यीकरण  किया  जाए  और  पयंटन

 वभाग  अपने  माध्यम  से  वहां  का  विकास  वहां  की  व्यवस्था  को  ठीक  तो  भारतवषं  से  द्दी
 बल्कि  सारे  विश्व  से  पर्यटक  आएंगे  और  इन  पव॑तीय  क्षेत्रों  की  सुन्दरता  को  अवलोकन  तो

 पर्यटन  विभाग  डेवलप  होटल  झीलों  का  निर्माण  सौंदर्य  के  नानाप्रकार  से  प्रयोजन

 किए  जाएं  तो  हमारे  देश  को  टूरिज्म  से  फारेन-एक्सचेंज  का  लाभ  होगा  और  हमारी  भारतीय  सरकार
 को  जहां  ट्रिस्ट  स्थल  अधिक  बनाए  वहां  पर  काफी  घनराशि  प्राप्त  हो  सकेगी  ।

 अभी  हमको  ओरिएन्टेशन  प्रोग्राम  में  गंगटोक  जाने  का  मोका  3,  4  दिन  हम

 वहां  रहे  और  वहां  के  लोगों  से  हमने  बातें  वहां  के  लोगों  की  भावना  थी  कि  वह  बहत  पिछड़े  हुए

 हैं  ।  कई  अन्य  पर्व॑तीय  इलाकों  में  मैं  वहां  लोगों  न ेबताया  कि  उनकी  आर्थिक  स्थिति  दिन-प्रतिदिन

 गिरती जा  रही है  और  एन-एम्पलायमेंट  का  श्रश्न  भी  उठता  जा  रहा  वहां  भी  बेरोज  गारी उभर  रही

 है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वहां  पर  बेरोजगारी  को  रोकने  के  वहां  के  डे  वलपमेंट
 के  लिए  सरकार  को  अधिक  से  अधिक  प्रयोजन  करंना

 जैसा  इसमें  दिया  वहां  पर  कल्टीवेशन  खेती  को  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  जिससे  वहां  ,
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 मानवेन्द्र  सिह

 के  लोगों  की  आर्थिक  दशा  में  सुधार  हो
 ।

 सरक।र  को  चाहिए  कि
 वहां  लोन  तथा

 अन्य  सुविधाएं  प्रदान
 करे  जिससे  खेती  को  विकास  की  ओर  अग्रसर  किया  जा  सके  ।

 इसके
 अलावा  वहां  पर  उद्योग-धंधों  को  प्रोत्साहन  मिलना  मैं  जहां-जहां  भी  हिल

 स्टेशन  पर  उन  जगहों  पर  गया  जहां  कि  टूरिस्ट  जाते  तो  देखा  कि  बहुत  सुन्दर  स्थान  मगर

 उद्योग-धंधे  वहां  बिः  कुल  कम  मात्रा  में  नजर  आते  प्रश्न  उठता  है  कि  वहां  आाज  तक  उद्योग-धंधों

 की  क्‍यों  नहीं  की  गई  ?  वहां  देखने  को  मिलता  है  कि  मार्ग  की  दुर्देशा  मार्ग ठीक  से  नहीं
 मैं  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  ऐसे  विकास  कार्य  के  वहां  के  उद्योग-धंघों  के

 जैसा  इसमें  दिया  गया  इलेक्ट्रानिक  इंडस्ट्री  को  बढ़ावा  दिया  जाए  ।

 वहां  पर  अनेक  प्रकार  की  लकड़ी  से  ची  देवदार  और  अन्य  प्रकार  फी  अच्छी  लकड़ी

 प्राप्त  होती  उनसे  बनने  वाले  छोटे  कुटीर  उद्योग  वहां  पर  स्थापित  किए  जाएं  ।

 इसके  अलावा  उन  क्षेत्रों  में  खनिज  सम्पदा  मिलने  का  भी  अनुमान  जि  या  जाता  लेकिन  अभी

 तक  कोई  सर्व  नहीं  हो  पाया  इसमें  भी  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  कि  वहां  खनिज  सम्पदा को  ढूंढने  के

 लिए  सरकार  प्रयास

 जहां  तक  प्रश्न  है  वहां  की  बागबानी  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  कि  करोड़ों  रुपए
 की  रेवेन्यू सेव

 और  वहां  पर  पैदा  होने  वाले  फलों  से  सरकार  को  प्राप्त  होती  तो  उनके  बढ़ावे  के  लिए
 और  बागवानी  को  वहां  पर  अच्छी  तरह  लगाते  के  लिए  हमको  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  जिससे  वहां  के
 लोगों  खेतिहरों  को  बढ़ावा  मिले  और  रोजगार  मिले  ।

 जहां  तक  प्रश्न  है  फारेस्ट  जो  वहां  की  मुख्य  प्राब्लम  हम  लोग  जहां  हमें  यह  देखने

 को  मिला  है
 कि  वहां  फारेस्ट  निरन्तर  कटते  जा  रहे  जैसे  अभी  मारे  काश्मी  र  से  आये  हुए  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  कि  वहां  की  कीमती  जो  कि  बड़ी  व्यापारिक  लकड़ी  उसे  केवल  इंधन  के  रूप

 में  जला  दिया  जाता  मैं  मन्त्रो  जी  से  कहूंगा  कि  वहां  की  फारेन  सम्पदा  न  इसको  सुरक्षा  के
 उपाय  अधिक  से  अधिक  किए  जाने  नया  प्लांटेशन  तेजी  से  बढ़ाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  प्राकृतिक  मौसम  का  प्रश्न  दह्‌  भी  बनों  १र  निर्भर  करता  हमने  कई  जगहों  पर
 देखा  है  कि  बड़ी  नहरों  में  पानी  कम  आया  जिससे  आगे  जाकर  मैदानों  में  खेती  में  नुक्सान  होता  है  ।

 सिलटिंग  की  वजह  से  नदियों  में  पानी  का  बहाव  निरन्तर  कम  हो  रहा  इसी  वजह  से  आये  दिन  बा

 मैदानी  इलाकों  में  आती  है  जितसे  अरबों  रुपयों  का  नुक्सान  होता  वही  पैसा  अगर  ठीक  प्रकार से
 उन  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  लगाया  उनके  विकास  में  लग।या  वन  राम्पदा  को  बढ़ाने  के  लगाया

 जाए  तो  हिली  एरियाज  का  काफी  विकास  होगा  ।

 वन्य  सम्पदा के  कटने  से  जंगलों  में  जो  जानवर  इत्यादि  थे  उनमें  भी  कमी  होती  जा  रही  एक
 तरफ  सरकार  बड़े-बड़े  शहरों  में  चिड़ियाधर  बनाकर  जानवरों  को  एकत्र  करती  है  और  दूसरी  तरफ  इन
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 जंगलों  के  कटने  से  जानवरों  और  पशु-पक्षियों  का  नाश  निरन्तर  होता  जा  रहा  इसके  लिए  मैं
 आपसे  यह  निवेदन  करूंगा कि  आप  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिससे  वन  सम्पदा  का  नाश  न

 हिली  एरियाज
 में  हमने  देखा  है  कि  स्वास्थ्य  सेवा  भी  ठीक  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसकी  वजह

 से  तमाम लोग  तरह-तरह  के  रोगों  से  ग्रसित  होते  रहते  शिक्षा  की  भी  हिली  एरियाज  में  ठीक
 व्यवस्था  नहीं  गंगटोक  में  जब  मुझे  जाने  का  अवसर  मिला  तो  पता  लगा  कि  वहां  पर ग्रेजुएट की
 शिक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  के  लिए  वहां  पर  सकल  कालेज  आदि  की  व्यवस्था  करनी र

 श्य  कप

 हिली  एरियाज  में  डाक  की  भी  कोई  अच्छी  व्यवस्था  नहीं  एक-एक  महीने  तक  डाक  ऐस  ही
 पड़ी  रहती  है  क्योंकि  वहां  पर  सडकें  आदि  नहीं  बनी  हुई  विद्युत  और  पेय  जल  की  भी व्यवस्था
 हिली  एरियाज  में  संतोषजनक  नहीं  है  ।  पिछले  सैशन  में  भी  यह  मुद्दा  उठा  था  कि  हिली  एरियाज  में

 रहा  वहां  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसकी  भी  व्यवस्था  करनो  होगी  । ASE  3  8

 पहा  डी
 क्षेत्रों  में  जड़ी-बूटियों  के  भी  काफी  भंडार  इन  जड़ी-बूटियों  से  दवाइयां  बनाई  जाती

 इसके  लिए  मैं  आपसे  यह  निवेदन  करूंगा  कि  इन  इलाकों  में  इस  तरह  की  इंडस्ट्री  लगाई  जाएं  जो
 रॉ  के  मेडिकल  से  संबंधित  हों  और  इन्हीं  जडी-बटियों  से  दवाइयों  का  निर्माण  किय

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपका  आभार  प्रकट  करता  हूं  और  अपने  सहयोगी  रावत  जी  को
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 श्री  कमोदी  लाल  जाटब  :  सभायति  रावत  जी  ने  जो  संकल्प  सदन  के  सामने
 प्रस्तुत  किया  है  उसका  मैं  स्वागत  करता  साथ  ही  साथ  मैं  मन्‍्त्री  जी  को  भी  बध  ॥ई  दूंगा  ।  जो
 माननीय  सदस्य  इस  चर्चा  में  भाग  ले  रहे  हैं  उनको  भी  मैंने  ध्यान  से  सुना  मैं  केवल  यह  निवेदन
 करूंगा  कि  आज  इस  सदन  में  जो  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  संबंध  में  चर्चा  हो

 रही
 है  वह  आज

 जब  से  मैं  इस  सदन  में  आया  कभी  नहीं  हुई  है  ।  ऐसा  संकल्प  यहां  पर  कभी  नहीं  आया  है  जो  कि
 पव॑तीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  ह  यहां  देहात  में  एक  कहावत  है  क्रि  एक  दिन  घूरे  के
 दिन  भी  फिरते  हैं  तो  उसी  प्रकार  स ेआज  इस  सदन  में  भी  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  चर्चा
 की  जा  रही  है  जिससे  कि  देश  को  काफी  फायदा  होगा  ।  पव॑तीय  क्षेत्रों  का  विकास  होने  पर  देश  के
 लाखों  बेरोजगार  शिक्षित  युबकों  को  लाभ  मिलेगा  ।

 साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  पर्वतों  में  काफी  वन  सम्पदा  विद्यमान  कृषि
 योजना  के  अन्तर्गत  यदि  आप  पवंतीय  क्षेत्रों  में  फलदार  वृक्षों  काजू  को  लगायें
 उससे  लोगों  को  रोजगार  भो  मिलेगा  और  सरआर  को  भी  बहुत  लाभ  साथ  ही  साथ  जंगलों  में

 तरह-तरह की  जड़ी-बूटियां
 हैं  जिनके  आधार  पर  यदि  वहां  उद्योग  स्थापित  किए  जाएं  तो  उससे  भी

 बड़ा  लाभ  पहुंचेगा  ।  आज  देश  में  सीमेन्ट  की  भारी  कमी  है  जिसको  दूर  करने  के  लिए  पहाड़ों  पर  सी  मेंट
 के  कारखाने  स्थापित  किए  जाएं  क्योंकि  वहां  पर  पत्थर  बहुतायत  में  उपलब्ध

 इसके  अतिरिक्त  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  आपने  हमारे  क्षेत्र  मुरैना  के  सम्बन्ध  में  सुना  होगा  कि
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 कमोदी  लाल  जाटब  ]

 वहां  पर  बागियों की  बड़ी  भारी  समस्या  सरकार  ने  बागियों के  लिए  वहां  पर  एक  नेशनल  पार्क  जैसा

 खोल  है  जिससे  वह  समस्या  हल  नहीं  हो  पाती  वहां  भिण्ड  म्रेना  में  लाखों  एकड़  जमीन  बेकार
 पड़ी  हुई  जिसके  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  विचार  नहीं  किया  मैंने  मध्य  प्रदेश  की
 विधान  सभा  में  भी  कई  बार  कहा  और  यहां  पर  भी  नियम  377  के  अन्तगंत  सरकार  का  ध्यान  इसकी

 दलाया  है  कि  सरकार  उद्योगों  के  लिए  चौरस  जमीन  एक्वायर  करती  है  जबकि  वहां  पर  लाखों

 एकड  जमीन  र  पड़ी  हई  है  जो  किसी  उपयोग  में  नहीं  आती  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  चम्बल

 रेवाइन्स  का  जो  इलाका  बेकार  पड़ा  हुआ
 है  वहां  पर  कई  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  किए  जा  सकते

 हां  पर  बिजली  के  पोल  लग  सकते  हैं  और  पाइप-लाइन  बन  सकती  अनेक  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित

 किए  जा  सकते  मैं  सरकार  को  घुझाव  दूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  जिला  स्तर  पर  सर्वे  क*ने  के  लिए

 एक  कार्यालय  खोले  और  इस  बात  की  जानकारी  हासिल  करे  कि  क्रिस  जिले  की  क्या-क्या  समस्‍यायें  हैं

 और  वहां  पर  कौन-कोन  से  उद्योग  लगाए  जा  सकते  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  ःक  रिपोर्ट  तैयार

 कराए  ओर  अगले  बजट  सँशन  में  उस  रिपोर्ट  को  ६स  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करे

 इन  शब्दों  के  साथ  आपने  मुझे  जो  समय  दिया  उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  तिलकधारो  सिह  :  सभापति  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता
 माननीय  सदस्यों  ने  जिन  बातों  को  चर्चा  यहां  की  है  उन  बातों  को  मैं  दोहराऊंगा
 आई०  आरण०  डी०  पी०  के  जो  कायंत्रम  निकले  हैं  उप्तके  तहत  देश  के  हर  प्रखण्ड  के  600  परिवारों  को
 गरीबी की  रेखा  से  ऊपर  लाना है  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंजहां  पर  हरिजन-आदिवासी  और  कमजोर  वर्ग  के  लोग  रहते  उन  गांव  के
 को  सहायता  देने  के लिए  आई०  आर०  डी०  पी०  के  मताबिक  चयन  क्रिया  जाता  है  ।  इसे  योजना

 व्यवस्था  है  कि  बंकों  रो उनको  ऋण  दिया  जाएगा  ।  ल  किन  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  इस  बात की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  उन  हिली  क्षेत्र  में  बेंकों  की  संख्या  बहुत  कम  उनके  नाम्सं  हैं  कि
 10  किलोमीटर  के  अन्दर  जो  गांव  उनको  ऋण  बाकियों  को  नहीं  तीस  गांवों  को  ही
 टेक-अप  वह्वंं  कामशियल  बैंकों  की  शाखा  बहुत  नहीं  है  |  वहां  के  लोगों  को  आई०आरण्डी०्पी०

 बना  के  द्वारा  बेक  नहीं  रहने  के  कारण  लाभ  नहीं  मिल  पाता  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  होगा
 कि  आप  उन  जगहों  का  सर्वे  करायें  ओर  पता  लगायें  कि  वहां  पर  कितने  लोगों  को  लाभ  दिया  जा

 एक  बात  में  छोटा-नागपु  ९  के  बारे  में  कहना  चाहता  सब-प्लान  में  बे  न्द्रीय  सरकार  की  ओर

 से  सहायता  दी  जाती  नाम्सं  के  मुताबिक  जिस  प्रखंड  में  पचास  प्रतिशत  ट्राइबल्स  वहां पर
 सुविधा दी  जाती  सुविधा  चाहे  वह  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  हो  या  सिंचाई के  क्षेत्र  में

 लोग  लाभान्वित हो
 रहे  इस  बिन्दु  पर  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  पचास  प्रतिशत  की  सीमा को  जो

 प्रश्नंंड  स्तर  पर  है  घटाकर  आप
 प  लेवल पर  बहुत  सी  पंचायत ऐसी  भी  जहां  शत-प्रति

 शत  ट्र।इबल्स  की  आबादी  इसको  यदि  आप  सब-प्लान  में  इन्क्‍्लयूड  कर  तो  शिक्षा  के  बारे
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 स्वास्थ्य  के  बारे  में  समस्‍यायें  बहुत  हृद
 में  आदिवासी  हरिजन  रहते  यदि  आए

 एक  अहम  समस्या  छोटा-ना  गपुर  और  बिहार  में  फारैस्ट  के  बारे  में  हम  लोग्  पुराने  समय
 से  देखते  आ  रहे  हैं  कि  हरिजन  और  कप्तजोर  वर्ग  के  लोगों  के  पास  खेती  करने  की  जो
 हैं  और  जिस  जमीन  पर  वे  मकान  बनाकर  बरसों  से  रह  रहे  उस  जमीन  के  लिए  जंगल  विभाग  के

 किअ  गप-से-आप  हल  हो  आप  जानते हैं  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों
 ऐसी  व्यवस्था  कर  देंगे  तो

 उन  क्षेत्र  के लोगों  को  लाभ  हो

 जाकर  कहते  हैं  कि  वह  जमीन  डिमार्केशन  के  अन्दर  आती  मेरा  आपसे  इस  बिन्दु  पर  निवेदन  है  कि

 डिमार्कशन  के  लिए  बहुत  बरस्त  पहले  सर्वे  हुआ  लेकिन  आप  अब  पुनः  सर्वे  करायें  और  जिस  जमीन
 पर  उन्होंने  मकान  वना  रखे  उसको  डिमा्कशन  से  छोड़  दें  ।  जो  खेती  करने  को  जमीन  उसको

 आप  छोड़  दें  वरना  बड़ा  असंतोष  उन  जगहों  पर  रहने  वालों  में  हो  रहा  है  ।

 इसके  अलावा  मैं  यह  कहना  त्ताहता  हूं  कि  हिली  एरियाज  में  यातायात  की  सुविधायें  नहीं

 सड़कों  का  निर्माण  स्टेट  गवनंमेंट्स  करती  हैं  लेकिन  वहां  १र  सड़कें  न  के  बराबर  मेरा  कहना  यह  है

 कि  हिली  एरियाज  जो  वहां  पर  जितनी  रोड्स  उनका  आप  सर्वे  करवाइए  और  सेंट्रल  गवर्नमेंट  इस

 काम  को  देखे  ।  अगर  यातायात  की  सुविध।एं  नहीं  तो  वे  इलाके  और  भी  दूसरी  सुविधाओं  से

 वंचित रह  जाएंगे  ।

 इसी  प्रकार  से  पेयजल  की  समस्या  पहाड़ों  पर  राज्य  सरकारें  पेयजल  की  व्यवस्था  करती

 हैं  लेकिन  पहाड़ों  पर  कंए  नहीं  बन  सकते  इसलिए  बहां  के  लोगों  को  दो-दो  किलोमीटर  नीचे  जाकर
 पझरनों  से  पानी  लाना  पड़ता  है  और  तब  वे  पानी  पीते  पेयजल  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  की  मदद  करनी  चाहिए  ।  शिक्षा  के  मामले  स्वास्थ्य  के  मामले  में

 और  भिचाई  के  मामले  में  आप  अपने  स्तर  से  इनकी  योजनाएं  यही  मेरा  कहना

 मैंने  जिन  बिन्दुओं  पर  चर्चा  की  आशा  आप  उन  पर  ध्यान  देंगे  ।

 [
 त

 अनुवाद ]

 समापति  महोदय  :  इस  संकल्प  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  समय  समाप्त  हो  गया  है  और

 अभी  तक  एक  वक्ता  और  मन्त्री  महोदय  को  बोलना  शेष  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या

 इस  संकल्प  के  लिए  सभा  एक  घंटा  और  आवंटित  करना  चाहेगी  ।

 अनेक  साननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 समापति  महोदय  :  चूंकि  उसके  बारे  में  कोई  विरोध  नहीं  इसलिए  इस  चर्चा  के  लिए  एक
 घंटा  और  आवंटित  किया  जाता

 ]

 श्री  घमंपाल  सिंह  मलिक
 :  मि०  चेयरमेन  मैं  श्री  हरीश  रावत  द्वारा  पेश  किए
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 न्न्व्त्््य्चच्््व्ष्््ष््णषण ण  णण

 धमंपाल  सिह  सलिक  ]

 गये  प्रस्ताव का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  वक्‍ताओं  ने  बहुत  सारी  चीजों  पर  अपने  विचार  रखे  सभी  माननीय
 सदस्य  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  हिली  एरियाज  में  रहने  वाले  लोगों  की  हालत  बहुत  खराब  है  और
 कुछ  चीजें  इस  प्रकार  की  जिनके  बारे  में  सरकार  को  बहुत  ज्यादा  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  मैं

 बहुत  चीजें  नहीं  कहूंगा  बल्कि  तीन-चार  बातों  पर  ज्यादा  जोर  दूंगा

 सबसे  पहले  तो  मैं  सदन  के  सामने  यह  विचार  रखना  चाहता  हं  कि  यदि
 तो  पाएंगे  कि  वहां  पर  सड़कों  की  हालत  बहुत  ही  खराब  है  जिसके  कारण  बहत

 रहती  एक  तो  मेरा  विचार  यह  है  कि  हिली  एरियाज  के  विकास  के  लिए  सबसे
 हिली  एरियाज  में  जो  सड़कें  वे अच्छी  जिससे  दुर्घटनाएं  कम  हों  और  आने-जाने
 को  ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधाएं  मिल  सकें  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  जैसा  कि  मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  श्री  मानवेन्द्र  सिंह  ने
 सिक्किम  के  बारे  में  जिक्र  किया--मैं  भी  वहां  गया  था--कि  वह्लां  पर  तमाम  स्टेट  में  केवल  एक  कालेज

 है  पूरी  स्टेट  में  एक  ही  कालेज  यह  मैं  समझता  हूं  कि  उन  लोगों  के  साथ  शिक्षा  के  मामले  में  बहुत
 बडी  ज्यादती  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  हिली  एरियाज  में  ज्यादा  से  ज्यादा  एजुकेशनल  इंस्टी

 ट्यूशन्स  स्थापित  की  जाएं  और  थोड़े  फासले  पर  वे  हों  क्योंकि  हिली  एरियाज  के  जो  स्टूडेंट्स  उनको

 एक  जगह  से  दूसरी  जगह  जाने  में  बहुत  टाइम  लग  जाता  है  और  बहुत  से  बच्चे  तो  वहां  जा  ही  नहीं

 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  हिली  एरियाज  के  डेवलपमेंट  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  एजूकेशनल
 इंस्टीट्यूशन्स  स्थापित  को  जाएं  और  कम  से  कम  फासले  पर  स्थापित  की  जाएं  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  बोलते  समय  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हिली  एरियाज  में  रेलों  की

 धाएं  बहुत  कम  जहा  भी  आप  आप  यह  पाएंगे  कि  रेलों  की  सुविधाएं  कम  इसलिए  मेरी

 गुजारिश  है  कि  रेलों  की  सुविधाएं  आप  वहां  पर  बढ़ाएं  और  आमोदरपत  के  साधन  बढ़ाएं  जिससे  ज्यादा
 से  ज्यादा  यात्री  वहां  जा  सर  और  हिली  एरियाज  का  जो  सोन्‍्दर्य  उसको  एप्रीशियेट  कर  स
 वहां  के  इलाकों  का  और  भी  ज्यादा  डेवलपमेंट  हो

 इसके  साथ  ही  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  पानी  की  सुविधा  हिली
 मे  ण्ह्‌  बात  ठीक  है  और  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  हिल्स  दूसरे

 लोगों  को  पानी  देती  हैं  लेकिन  उन  हिली  एरियाज  में  जो  लोग  रहते  उनमें  प्रानी  की  बड़ी  कठिनाई
 इसलिए  रारकार  को  इत  पर  विशेष  ध्यान  देना  पानी  के  लिए  रिजरवायर  और  टैंक  बनाने

 जिससे  उन  लोगों  को  ठीक  समय  पर  पानी  मिल  सके  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हिली  एग्याज  में  क
 युनिकेशन  गैप  बहुत  ज्यादा

 वहां  पर  टेलीफोन की  फंसीलिटीज  बहुत  कम  सरकार  को  इसमें  काफी  दिक्कत  आएगी  लेकिन उन
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 लोगों  को  टेलीफोन  फैसीलिटीज  जरूर  दी  ऐसा  मेरा  कहना  जिससे  कि  उनका  कम्यूनिकेशन
 गैप  कम  हो  सके  और वे  हर  प्रकार  से  देश  के  भ्रनस्ट्रीम  में  हिस्सा  ले  सके  ।  उनको  आने-जाने  की  सुविधा

 बात  करने  की  सुविधा  मिले  ।

 इसके  साथ ही  मैं  इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हमने  गेंगटोक  में  कुछ  इंडस्ट्रीज
 लगाई हैं  उनके  सम्बन्ध  में'**

 ]

 समापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकते  अब  हम  लोग  आधघा
 घंटे  की  चर्चा

 5.30  म०  प०

 ]

 श्री  मूल  चन्द  डागा  )  :  सभापति  मुझे  आज  सौभाग्य  मिला  है  कि  श्री  अजित  पंजा

 जी  जैसे  काबिल  मिनिस्टर हैं  और  मैं  यह  चर्चा  उठा  रहा  सदाल  यह  है  कि  जितने  भी  यहां  सदस्य  बैठे

 हैं  व ेसभी  संविधान  के  प्रति  प्रतिबद्ध  मैंने  भी  संविधान  के  प्रति  शपथ  ली  है  और  अजित  पंजा  जी  ने

 भी  शपथ ली  मैं  अनच्छेद  38  की  तरफ  धपान  दिलाता  चाहता  हूं  ।

 ]

 '38  (2)  आय  की  असमानताओं  को  कम  करने  का  प्रयास  करेगा

 और  न  केवल  व्यक्तियों  के  बीच  बल्कि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  और  विभिन्‍न  व्यवसायों  में

 लगे  हुए  लोगों  के  समूहों  के  बीच  भी  सुविधाओं  और  अवसरों  की  असमानता  समाप्त

 करने  का  प्रयास  करेगा  ।”

 ]

 हिन्दुस्तान  में  अगर  कोई  अभिशाप  है  तो  वह  आधथिक  विषमता

 प्रनुवाद ]

 आधिक  विषमता  एक  अभिशाप  है|
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 मूलचन्द

 समाज  में  यह  जो  अभिशाप  है  इसी  को  ध्यान  में  रखकर  मैंने  प्रश्न  रखा  मेरा  जो  प्रश्न  था

 वह  यह  था  --

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  देश  में  बनाई  गई  तथा  कार्यान्वित  की  गई  योजनाओं  का  एक  उद्देश्य  आधिक
 विषमता  को  कम  करना

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  पर  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  प्रति  व्यक्ति  औसत

 आय  कितनी  थी  तथा  इस  समय  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  वर्षों  के दौरान  अमीर  और  अधिक  अमीर  हो  गए  और  गरीब  और

 अधिक  गरीब  हो  ओर

 यदि  तो  इसके  का  रण  क्‍या  हैँ

 मैंने  इस  प्रश्न  पर  जो  क्वेश्वन  किया  उसका  अजित  पंजा  जी  ने  कया  उत्तर  वे  कड़े  काबिल
 ओऔर  योग्य  हैं  और  प्लानिंग  डिपार्टमेंट  में  सबसे  ज्यादा  योग्य  कोई  400  के  करीब  आदमी  काम  करते

 उन्होंने

 [  प्रमुवाद ]

 हां  ।

 योजना  अवधि  के  अन्त  में  और  1983-84  3-84  में  वर्ष  जिसके  लिए  त्वरित

 अनुमान  उपलब्ध  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  वार्षिक  प्रति  व्यक्ति  आय  अर्थात्‌  वार्षिक  प्रति
 व्यक्ति  निम्न  राष्ट्रीय  वतंमान  और  1970-71  की  कीमतों  पर  नीचे  दिये  गए

 मेरे  सवाल  का  कोई  जवाब  नहीं  ।  मैंने  जो  पूछा  था  उसके  बारे  में  बड़ी  तरकीब  से  कह
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 [  प्रनुवाद ]

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ]

 मैं  इसके  अन्दर  जानना  चाहता  था--क्वेश्वन तो  अराईज  नहीं  होगा  लेकिन मैं  आपसे  पूछना
 चाहता  था  कि  आज  एक  तरफ  तो  गगनचुम्बी  इमारतें  दूसरी  तरफ  झोपड़ी  हैं  जो  गिरने  वाली

 एक  तरफ धन  का  अंबार  खड़ा  है  और  दूसरी  ओर  बिलखाती  हुई  गरीबी  मैंने यह  पूछा  था  क्‍योंकि
 मेरा  आब्जेक्ट  यही  कंसे  मालूम  कि  मेरा  आब्जेक्ट  क्या  मैंने  एक  टिप्पणी  दी  थी  क्वेश्चन
 के  साथ  और  मेरे  ख्याल  से  प्लानिंग  मिनिस्टर  ने  उस  टिप्पणी  को  पढ़ा  वह  यह

 [  भ्रनुवाद

 के  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  कहा  है  कि आधिक  विषमता  में  वृद्धि  हो  रही  है  और

 गरीब  और  अधिक  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  और  धनी  और  अधिक  सभी  होते  जा  रहे  हैं  ।  यह  तथ्य

 सभी  विशेषज्ञ  अर्थंशास्त्रियों  ने  स्वीकार  किया  भारत  के  संविधान  में  मनष्यों  में  आर्थिक
 विषमता  दूर  करने  का  प्रयास  किया  गया  यदि  इस  आर्थिक  विषमता  को  समाप्त  नहीं  किया
 जाता  है  इससे  दो  वर्गों  के  बीच  विस्फोटक  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  है  और  तत्पश्चात्‌ यह

 जो  आधिक  क्रांति  लाने  के  लिए  बचनबद्ध  इस  स्थिति  को  सहन  नहीं  कर  सकेगी  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  पूरी  हो  चुकी  फिर  भी  एक  व्यक्ति  का  घर  धन  से  भरा  पड़ा

 है  जबकि  दूसरे  व्यक्ति  के  घर  में  गरीबी  अतः  इस  प्रश्न  का  सर्वाधिक  महत्व

 ]

 यह  मेरा  आइडिया  मैंने  पूछा  था  कि  पर-कैपिटा  आमदनी  गरीब  की  क्या  है  और  मालदार

 की  क्‍या  है  और  योजना  बनाने  का  मकसद  कया  है  योजना  भवन  का  मैंने  कई  बार  कहा ह ैऔर  आज

 फिर  कहना  चाहता  जो  मेंबर  रह  चुके  उनका  स्टेटमेंट  मालकम  आदि  से  शैया  क्या  हम
 योजना  बनाने  के  ऐसे  तरीके  को  छोड़ने  को  तंणार  हैं  जो  संपन्‍न  लोगों  की  संपत्ति  और  आमदनी और

 बढ़ाता  है  .”  वे  कहते  हैं  कि  इससे  संपत्ति  और  आमदनी  और  बढ़ती  है  ।

 उन्होंने  कहा  है--''क्या  हम  ऐसी  योजना  को  स्वीकार  करने  को  तैयार  हैं
 जो  सभी  लोगों को

 बराबरी  के  स्तर  पर  ताकि  आठवीं  योजना  के  बोरान  देश  में  कोई  गरीब  और  निधन  न

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  सन्‌  1971  में  नारा  दिया  गरीबी-हटाओਂ  लेकिन

 मारे  के  सहारे  आस्था  खड़ी  नहीं  की  जाती  ।  अगर  आधिक  नहीं  हृटी  तो  मैं  आज  कहता  हूं  कि

 दीवारों  पर  पढ़  आने  वाले  समय  में  एक  क्रांति  होगी  और  वह्‌  क्रांति  जहूर  होगी
 ।  मैं  नहीं

 सरकार  का  निकला  हुआ  पेपर  जो  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  का  ड्राफ्ट  है  वह  मैं  पढ़  रहा  क्या  लिखा
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 मैं  पढ़ना  चाहता  हूं  और  बताना  चाहता  क्या  उन्होंने  कहा

 ]

 ओर  जिसमें  हमारा  प्रयास  अभी  तक  क्षीण  तथा  रुका  हुआ  आय  तथा

 सम्पत्ति  के  स्वामित्व  में  विषमताओं  को  कम  करना

 ]

 उन्होंने  एडमिट  कर  लिया  अगर  आप  उसके  खिलाफ  चले  गए  पंजा  जी  तो  यह  आपका  ही
 लिखा  हुआ  स्टेटमेंट  है  --

 ]

 और  जिसमें  हमारा  प्रयास  अभी  तक  क्षीण  तथा  रुका  हुआ  आय  तथा
 सम्पत्ति  के  स्वामित्व  में  विषमताओं  को  कम  करना  है  |ਂ
 इसमें  आगे  यह  कहा  गया  है  :

 व्यवहारिक  आर्थिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किए  गये  एक  अध्ययन  में  कहा
 गया है  कि  1975-76  में  भारत  में  नीचे  के  50  प्रतिशत  परिवारों  की  कंवल  21  प्रतिशत
 आय  थी

 ।  उसी  वर्ष  मैं  ऊपर  के  10  प्रतिशत  परिवारों  की  अधिक  से  अधिक  34  प्रतिशत  आय

 थी
 का हे

 यह  विश्व  बैंक  द्वारा  किया  गया  अध्ययन  है  जो  1950-71  की  अवधि  के  दोरान  66  देशों  से

 एकत्र  किये  गए  आंकड़ों  पर  आधारित  जिसमें  नीचे  के  50  प्रतिशत  और  ऊपर  के  5  प्रतिशत  परिवारों

 की  आय  की  तलना  की  गई  है|  भारत  में  यह  क्रमशः  19  प्रतिशत  तथा  25  प्रतिशत  पाकिस्तान
 के  आंकडे  28  प्रतिशत  तया  18  प्रतिशत  भारत  में  50  प्रतिशत  लोगों  की  19  प्रतिशत  आय  है
 ओर  5  प्रतिशत  लोगों  को  कुल  आय  का  25  प्रतिशत  मिलता  इसी  प्रकार  बंगला  देश  में  ये  आंकड़े

 27  प्रतिशत  तथा  17  प्रतिशत  ;  श्री  में  25  प्रतिशत  तथा  19  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि  भारत  में  आय  असमानता  पड़ोसी  देशों  से अधिक  है  और  देश  के  अन्दर  पिछले  कुछ  वर्षों  से शायद

 असंतुलन  बिगड़ता  गया  इसके  अतिरिक्त  सरकार  द्वारा  आथिक  तथा

 नीतिक --  तथा  पद  तथा  अवसरों  की  समानता  के  बारे  में  पहले  की  गई  हृदवचनबद्धता  को  न  केवल

 सहज  ढंग  से  भुलाया  जाता  है  अपितु  वितरण  के  विषय  में  सच्चे  प्रतिज्ञान  भी  नहीं  किए  जाते

 भेरा  विचार है  कि  माननीय  मन्त्री  श्री  पंजा  इन  प्रतिज्ञाओं  को  नहीं  भूलेंगे  क्योंकि  वह  युवक  हैं  ।  बूढ़े  भूल
 सकते  हैँ  ।  इसका  उल्लेख  योजनाਂ  समाचार  पत्र  में  हआ  य  हू  15  1985  का  अंक  है  ।  यह

 हाल  ही  का  प्रकाशन  है  ।
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 ]

 योजना  आयोग क॑  जो  म॑म्बसं  वे  बड़े  ईमानदार

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  मंत्री  जी  वहुत  ईमानदार

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मंत्री  जी  के  ऊपर  कोई  दाग  नहीं  लगा  सकता  ।

 ]

 यह मंत्री  का  प्रश्न नहीं  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  जनसंख्या  वृद्धि  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 होजिए

 श्रो  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  आपको  उत्तर  कृपया  इस्तजार  कीजिए  ।  जल्दबाजी  मत
 ।

 ]

 मैं  अभी  आपको  पढ़कर  सुनाता  हूं  ।  देश  में  जम्राश्वो

 चोरबाजारी  और  चारों  तरफ  ही  खोरी  है  ।'  इस  कारण  बड़े  औद्योगिक
 घरानों  के  प्रभुओं

 ट  अधिका  रियों  और  राजनीतिज्ञों  के  घरों  में  विलासिता  नंगी  होकर  नाचती  है  ।

 )  यह  किताब  महली  मार्च  से  पन्द्रह  मार्च  तक  की  है  और  इसका  नाम  योजना  अब  आगे

 पढ़कर  बताता  हूं  :  वर्ग  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  दुलंभ  संसाधनों  का  बड़ा  हड़प  जाता
 ट

 ही  वर्ग  है  जो  निर्धनतम  लोगों  की  जिन्दगी  पर  कहर  बरसा  करता  रहता  यह  वर्ग  दिनोदिन  मोटा

 हो  रहा  है  तभी  तो  निम्न  वर्ग  की  निर्वाह  क्षमता  गिरती  जा  रही  पन्होंने  यह  भी  कहा  कि
 नता  में  विषमता  मानो  कोढ़  में  खाज  हैਂ  |  जनवरी  के  विशेषांक  में  कहा  गया  है

 क्या  हम  योजना  बनाने  के  ऐसे  तरीके  को  छोड़ने  को  तैयार  हैं  जो  सम्पन्न  लोगों  की
 r  ~~  का  रन  ५  है

 सम्पत्ति  और  आमदनी  को  ही  बढ़ाता  है  ?  क्या  हम  ऐसी  योजना  को  स्वीकार  करने  को  तैयार

 गों  को  बराबरी  के  स्तर  पर  लाए  ताकि  आठवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  कोई

 उन्होंने यह  बताया  कि  मालदार  किस  प्रकार  मालामाल हो  गये  ।

 ]

 यह  खुद  आपको  ही  में  मैं  उस  किताब  में  से  उद्धृत  कर  रहा
 1972

 में
 टाटा

 की
 पूंजी  32  करोड़  रुपये  थी  ।  आज  इस  समूह  की  पूंजी  1,789  करोड़  €पये  है  प्रतिशत  वृद्धि

 278.7

 शत  बिड़ला  समूह  के  पास  1972  में  70  करोड़ रुपये  की  पूंजी  थी  ।  आज  इसके  पास  1,416  करोड़

 रुपये  की
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 जे०  के»  सिहानिया  की  कंपीटल  1972  में  28  करोड़  थी  और  1982  में  उसकी  कंपीटल
 499  करोड़  हो  417.4  परसेंट  बढ़  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  20  घरानों

 में  कितनी  पूंजी  बढ़  गई  इसको  आप  अगर  मैं  सबकी  सुनाऊंगा  तो  छः  तो  इसी  में  बज

 मैं  इसलिए यह  कह  रहा  हूं  कि  आप  देखिए  कि  जमीन  का  बंटवारा  कंसे

 [  प्रनुवाद ]

 “1971  की  कृषि  के  आंकड़ों  के  सोमान्त  जिनके  पास  एक

 हैक्टेयर  तक  की  जोत  थी  और  लघु  जिनके  पास  एक  हैक्टेयर  से  दो  हैक्टेयर  के  बीच  की

 जोत  थी  और  जो  मिलफर ग्रामीण  परिवारों का  70  प्रतिशत  थे  उनके  पास  कुल  मिलाकर

 भूमि  का  केवल  20  प्रतिशत  दूसरे  सिरे  पर  लगभग  4  प्रतिशत  ग्रामीण  परिवार  जिनमें  से
 प्रत्येक के  पास  10  हैक्टेयर  से  अधिक  जमीन  कुल  भूमि  के  31  प्रतिशत  पर  अधिकार  किये

 हुये  थे  ।”

 ]

 यह  लेंड  का  डिस्ट्रीब्यूशन  हुआ  ।  आप  यह  नहीं  मगर  यह  त्रताइये  कि  उनकी  एनुअल
 इनकम  कया

 वे  खाते-पीते  क्या  यह  आपको  मैं  बताता  इन  योजना  आयोग  वालो  ने  बड़ी  मेहनत
 की  है  और  बहुत  अच्छे  आंकड़े  दिए  हैं--“हू  ईट्स  हाऊ  मचਂ  फूड  ग्रेन्‍्स  रूरल  5.06  परसेंट  रिच  पीपुल
 24.8  |  परसेंट  खा  रहे  अब  मैं  एडीबल  आयल्स  के  बारे  में  बताता  हुं--हम  लोग  विकलांग  क्‍यों

 बनते  क्यो ंअ.दमी  गरीब  हो  रहा  है  -  इसका  आपको  पता  इन  आंकड़ों  से  लग  एडीबल
 आऑयल्स  गरीब  लोग  0.06  परसेंट  ख!ते  हैं  और  रिच  पीपुल  0.77  परसेंट  खाते  हैं  ।

 ये  जुक्षार  सिह  परसेन्‍्ट  खाते  हैं  और  मेरे  जेध्ा  गरीब  आदमी  0.06  परसेम्ट  खाता
 मैं  तो  आंकड़े  बता  रहा  हूं  सभापति  अभी  से  आपने  घंटी  क्‍यों  बजा  दी  ।

 समापति  महोदय  :  यह  आधे  घण्टे  को  चर्चा  मंत्री  को  उत्तर  देना  उसके  बाद  अन्य

 भी  मूल  चन्द  डाना  :  आप  बड़े  दिल  के  आंदमी  हैं  और  आपका  बंहुत॑  बड़ा  दिल  है  इसलिए  आप
 थोड़ा-सा  मुझे  ओर  टाइम  दे  दीजिए  ।
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 अब  मैं  आपको  शवकर  और  गुड़  का  कंजम्पशन  बता  रहा  हूं--पूअर  0.05  और  रिच  2.79

 परसेन्ट  और  मिल्क  का  पूअर  0.22  और  घनवान  लोग  11.91  परसेन्ट  ।  तो  इस  प्रकार  का  कंजम्पशन
 इससे आप  देखिए  ह्‌  ईट्स हाऊ  मच  ।  तो  मैं आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  डिस्ट्रीब्यूशन आफ  कंजमर

 एक्सपेंडीचर कया  है  ।  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  कि अबंन  और  रूरल  एरियाज  के  डाटा  में  क्या  फक॑

 अर्बन  और  रूरल  में  क्‍या  फर्क  है  ?

 ]

 आप  कृपा  कर  इन  दो  के  बीच  अन्तर  मैंने  कहा  कि  10  प्रतिशत  बिल्कुल  निचले  स्तर

 पर  और  10  प्रतिशत  बिल्कुल  ऊपर  के  स्तर  पर  शहरों  में  2.82  प्रतिशत  तथा  कुल  उपभोग

 one  प्रतिशत  1977-78  में  3.36  प्रतिशत  थी  तथा  मालदारों  के  लिए  27.48  प्रतिशत

 ग्रातीण  क्षेत्रों में  ग्रामीण  गरीब  तथा  ग्रामीण  धनी  अतः  दोनों  के  बीच  कया  अन्तर  रखा

 1953-54  में  यह  गरीबी  10  प्रतिशत  के  लिए  3.3  प्रतिशत  था  तथा  घनी  26.6  प्रतिशत  ले  रहे
 अब  1967  में  गरीबों  के  लिए  3.65  प्रतिशत  है  और*'**

 ]

 जितने  पूअर  उनको  कम  मिल  रहा  जितने  मालदार  हैं  उनको  खर्च  करने  के  लिए  ज्यादा

 मिल  रहा  उसकी  हालत  सुधर  रही  खाना  उसका  ज्यादा  खर्चा  उसका  ज्यादा

 समय  की  कमी  के  कारण  मैं  पूरी  बात  बता  नहीं  सकता  ।  यह  समय  रोक  देगा  कि  सह्दी  बात  मत

 कहो  ।

 पता  नहीं  क्‍यों  आप  इतनी  मेहनत  क्‍यों  कर  रहे

 ]

 मैं  बार-बार  यह  कह  रहा  हूं  कि  यह  आपकी  इकनामिक  डिस्परिटी  एक  प्रो०  कामता  प्रसाद

 उन्होंने  बड़ा  ऐनलिसिस  किया

 ]  ॒

 धनी  एवं  निर्धन  के  बीच  खाई  फैल  रही  यह  वह  लेख  जो  हाल  ही  में  5  जनवरी  1985

 को  प्रकाशित  हुभा  है  ।

 ]

 यहु  कहने  के  बाद  मैं  बताना  चाहता  था  कि  इंडिया  में  जो  हालत  है  वह  यह  है  :
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 मूल  चन्द  |

 [  भ्रमुवाद  ]

 आय  वित  1965  में  6.7  प्रतिशत  ।  1970  में  राष्ट्रीय  आय  का  प्रतिशत  जो  प्राप्त  हुआ

 वहू  अधिकतम  26  30  प्रतिशत

 जब  मैंने  यह  फिगसे  दिये  हैं  तो कृपा  करके  बताइए  कि  गरीब-गरीब  हुआ  है  या  नहीं  और

 दार  ज्यादा  मालदार  कंसे  हो  गया  ?  आपने  क्या  उत्तर  बड़ा  इंटरेस्टिंग  जवाब  है  --

 ]

 प्रश्न ही  नहीं  आपने  कँसे  ऐसा  कर  मुझे  नहीं  मालूम  ।

 ]

 मेरा  सत्राल  साफ  है  कि  आज  हिन्दुस्तान  में  एक  आदमी  जो  गरीब  उसकी  इनकम  क्‍या  है
 और  जो  सबसे  ज्यादा  मालदार  है  उसकी  इनकम  कया  इस  इकनामिक  डिस्पेरिटी  को  कम  करना

 चाहिए  ।  आज  जो  कुतुब  भीनार  पर  खड़ा  उसको  जमीन  पर  लाना  टैक्सेशन  और
 जो  जमीन  पर  उसको  ऊपर  उठाना  यह  मेरा  सवाल

 ]

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  वार्धिक  प्रति  व्यक्ति  आय  वर्तमान  कीमतों  पर  236  है  और  फिर

 उन्होंने  जल्दी  अनुमान  लगाया  गया
 ”

 और  फिर  226  भी  बताते

 ]

 यह  उत्तर  मुझे  मिला  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  पर  अगर  आधे  घंटे  की  चर्चा  क ेसिवाय

 ओर  कोई  भी  डिस्कशन  कर  लें  ।  पर  आज  हमारी  हालत  यह  है  कि  कुछ  लोगों  के  पास  पूंजी  बढ़  रही  है
 और  जो  हमारी  लिबरल  पालिसी  हो  रही  उसमें  यह  न  हो  जाये  कि  छनवान  और  धनवान  बन  जाये
 ओर  गरीब  पिछड़  जाये  ।  मुझे  इस  बात  का  खतरा  इसलिए  मैंने  क्वैश्वन  रखा  मेरे  सवाल  का

 जवाब  नहीं  आया  ।  दुनिया  में  मैं  देख  गांव  शहरों  में  देख  रहा
 हूं  कि  कुछ  चन्द  लोग  ही  फायदा

 उढा  हहे

 [  प्रनुवाद ]

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  ए०  के०  :  माननीय  सदस्य  श्री  मूलचन्द  डागा
 द्वारा  रखा  गया  अतारांकित  प्रश्न  सं०  469  इस  प्रकार  था  ;
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 देश  में  तैयार  की  जाने  वाली  और  कार्यान्वित  की  जाने  वःली  योजनाओं  का  एक
 लक्ष्य  आथिक  विषमता  को  खत्म  करना  भी  है  ?'

 मेरा  उत्तर  था  श्रीमान  ।'  प्रश्न  का  भाग  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना के  अन्त  में
 प्रति  व्यक्ति  न्‍्यनतम  एवं  अधिकतम  आय  का  औसत  कया  था  और  इस  समय  क्‍या  है

 आपने  ध्यान  दिया  होगा  कि  माननीय  सदस्य  ने  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  और  न

 में  न्यूनतम  एवं  अधिकतम  प्रति  औसत  आय  के  विषय  में  पूछा  आधबको  मालूम  होगा
 जहां  तक  भारतीय  योजना  का  सम्बन्ध  हमें  प्रायथमिकताओं  का  निर्धारण  करना  था  और  पहली

 योजना  के  प्रारम्भ  से  ही  आयोजक  व[स्तव  में  इस  बात  की  गणना  करने  में  संघर्ष  कर  रहे  थे  कि  गरीबी

 की  सीमा  रेखा  क्या  और  गरीबी  की  सीमा  रेखा  को  तय  करते  के  लिए  हमें  प्रति  व्यक्ति  आय  की

 गणना  करनी  थी  ।  लेकिन  इस  प्रयत्न  का  विरोध  हुआ  ।  कोई  भी  अपनी  वाधिक  आय  बताना

 नहीं  चाहता  था  क्‍योंकि  प्रति  व्यक्ति  औसत  केवल  बिड़लाओं  और  आय-कर  दाताओं  का  ही  नहीं
 लेकिन  यह  पूरे  देश  भर  का  प्रति-ब्यक्ति  औसत  उसके  लिए  इतने  बड़े  आधारभूत  ढांचे  की

 आवश्यकता  थी  कि  उप्त  समय  नियोजकों  के  लिए  आय  का  पता  लगाना  संभव  नहीं  परन्तु
 प्राथमिकताओं  का  निर्णय  होना  चाहिए  ।  हमें  पता  लगाना  है  कि  कौन  लोग  गरीब  हैं  तथा  उनकी  आय
 का  स्तर  क्‍या  है  तथा  उन्हें  कितने  सनਂ  “  फ्री  आवश्यकता  है  और  इसीलिए  उपभोक्ता  व्यय  के  स्तर  की
 जांच  की  जैसा  कि  इस  समय  चिकित्सकों  ने  परामर्श  दिया  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  को
 2400  कैलोरी  दंनिकी  आवश्यकता  जो  भी  खाना  वे  लें  उसमें  2400  कैलोरियां  होनी
 श्री  पी०  महलो  नबीस  से  शुरू  करके  अन्य  महानुभाव  योजनाकारों  का  तात्कालिक  कार्य  यह  पता
 लगाना  था  कि  उक्त  कैलोरीज  प्राप्त  करने  हेतु  उपभोक्ता  को  कितना  व्यय  भार  उठाना  वर्ष
 1971-72  में  पता  लगाया  गया  था  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  इसके  लिए  49  रुपये  से  कुछ  ऊपर  तथा  शहरी

 रुपये  से  कुछ  अधिक  खर्चा  बंठतः  है  ।  वे  यही  करना  चाहते  ये---कि  इस  उपभोग  व्यय  को

 ही  गरीबी  रेखा  मान  लिया  जाये  अर्थात  यदि  किसी  व्यक्ति  में  ग्रामीण  क्षेत्र  में  2400  कंलोरीज  तथा

 शहरी  क्षंत्र  में  2100  प्राप्त  करने  की  क्षमता  होती  है  तो  उन्हें  गरीब  माना  जाये  ।

 अब  हमने  इस  उद्देश्य  के  लिए  हिसाब  लगाया  और  इसलिए  जो  उत्तर  हमने  दिया  है  उसके
 बारे  में  हम  जानना  चाहते  थे  कि  अखिल  भारतीय  वाषिक  आय  तथा  न  कि  प्रति  व्यक्ति  आय  कया

 सीलिए  यह  उत्तर  दिया  गया  कि  1965-66  में  मल्य  क्या  थे  तथा  1970-71  में
 मूल्य  क्या  थे  तथा

 1983-84  में  मूल्य  क्या  इसलिए  प्रश्न  के  भाग  में  था  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  वर्षों  के
 दौरान  अमी  र  और  अमीर  हुए  हैं  तथा  गरीब  और  गरीब  हुए  का  उत्तर  दिया  गया है  भाग

 तथा  पर  विचार  करते  हुए  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।”  यह  कोई  पृथक  प्रश्न  नहीं
 परन्तु  तथा  पर  विचार  करते  हुए  भाग  पंदा  नहीं  होता  ।

 यदि  हमारे  पास  श्रति  व्यक्ति  अधिकतम  आय के  आंकड़े  नहीं  तो  भाग  कां  उत्तर  देना
 संभव  नहीं  इसी  लिए  कटा  मया  है  कि  प्रश्न  ही  पैदा  गहीं  होता  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  का  आरोप
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 ए  कं०  पंजा  ]

 है  कि  उपभोग  स्तर  गिरता जा  रहा  मेरा  कहना  है  कि  यह  सही  नहीं  और  यह  कहना  भी  कि

 अधिक  लोग  गरीबी  के  स्तर के  नीचे  आ  रहे  सही  नदों  है  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मेरा  वक्‍तव्य  है  हि  आधिक  विषमता
 बढ़  रही  कृपया  बताएं  कि

 गरीब  से  गरीब  की  न्यूनतम  प्रति  व्यक्ति  आय  क्‍या  है  तथा  अमीरों  को  प्रति  व्यक्ति  आय  क्श  है  तथा
 इन  दोनों  में  अन्तर  क्या  है

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  प्रश्न  पर  चर्चा  की  अनुमति  दी  गई  अतः  मुझे  प्रश्न  का  उत्तर

 देना  आंकड़ों  का  पता  चलना  चाहिए  क्योंकि  देश  में  ऐसा  नहीं  समझा  जाना  च  3  ए  कि  सरकार

 गरीबों  की  समस्या  को  हल  नहीं  कर
 रही  तथा  उन्हें  गरीबी  के  स्तर  से  ऊपर  नहीं  ला  रही

 1979-80  छठी  योजना  के  शु  में  ग्रामीण  क्षेत्र  में  28,42  करोड़  लोग  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  थे  ।

 शहरी  क्षेत्र  में  6  गरीबी  रेखा  से  नीचे  दोनों  का  जोड़  34.78  करोड़  बंठता है  ।
 1984-85 5

 में
 यह

 संख्या  ग्रामीण  क्षेत्र  मे ंघटकर  2222  करोड़  तथ्य  शहरी  क्षंत्रों  में  5.05  करोड़

 और  कुल
 मिलाकर  27.27  करोड़  बंठती  संयुक्त  प्रतिशत  52.4  था  तथा  छठी  योजना  के  अन्त  में

 यह  36.9  प्रतिशत  रह  गया  |  अब  से  लेकर  सातवीं  योजना  के  तक  हमारा  प्रयास  25.8  प्रतिशत

 पर  लाने  का

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  संख्या  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रद्मा  मैं  तो  केवल  यह  पूछ  रहा  हूं  कि

 अमीर और
 गरीब  के  बीच  कितनी  आर्थिक  विषमता  मेरा  केवल  यही  कहना  है  कि  अमीर

 अमीर  तथा  गरीब  ओर  गरीब  बने  मन्त्री  महोदय  एकदम  युवा  हैं  तथा  वह  यह  जानते  हैं
 (5  »  बहच्ों

 को  अन्य  रूप  कैसे  दिया  जाए  ।

 श्री  ९०  के०  पंजा  :  अपने  जीवन  में  मैंने  न  ही  तो  पश्चिम  बंग  गी  विधान  सभा

 में  और  न  ही  इस  सभा  में  किसी  सदस्य  को  गुमराह  नहीं  किया  अतः  सभा  को  गुमराह  करने  क

 प्रश्न  ही  पंदा  नहों  परन्तु  श्री  डागा  को  तथ्यों  का  पता  होना  चाहिए  ।  इसमें  कमी  आई  हमारे
 देश  का  नेतृत्व  करने  वाले  नेताओं  ने  कठोर  परिश्रम  किया  तथा  आंकड़े  52.4  प्रतिशत  से  घटकर

 परन्त  यह  ब 36.9  प्रतिशत  रह  गये  ।  यह  सच  है  कि  और  अधिक  काये  किया  जाना  चाहिए  यह  बात

 है  क  कार्य  हुआ  ही  नहीं  फिर  छठी  योजना  में  निर्धनता  के  प्रतिशत  में  15.5  प्रतिशत  की
 और  सातवीं  योजना  के  दौरान  हमारा  प्रयास  इसे  11.1  प्रतिशत  और  कम  करने  का  जो

 4-8  5  की  कुल  जनसंख्या  का  8.38  प्रतिशत  है  ।

 पहोदय  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  प्रश्न  का  उचित  उत्तर  नहीं  दिया  गया  मेरा  मन्तब्य

 है  कि  उत्तर  समुचित  रूप  से  दिया  गया  जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  द्वारा

 बाय  तथा  भूमि  वितरण  का  मामला  लाया  जाना  नितान्त  असंगत  आय  के
 बारे  में  पूछे  गए  प्रश्न

 का  उत्तर दिया  गया  था
 ।  परन्तु  जैसा

 कि
 मैंने  बताया  है  कि  प्रतिरोध  विद्यमान  परन्तु  हमें  पता

 लगाना  है  कि  यदि  उपभोक्ता
 आगे

 बढ़ते  हैं तथा  यह  व्यय  का  उपभोक्ता  स्तर  नही ंहै  जिसके  आंगड़े
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 गये  थे  ।  अब  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता

 श्री मूल  चन्द  डागा  :  मेरा  नम्न  निवेदन  है  कि  जब्र  मैं  गरीब  लोगों  की  बात  करता  हूं  तो  मैं
 ***की  बात  करता  होता

 सभापति  महोदय  :  इस  प्रकार  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 श्री ए०  के०  पंजा  :  निःसन्देह  श्री  डागा  का  अधिक  अनुभव  लेकिन  फिर  भी  मेरा  भी  कुछ
 अनुभव  है  जिसके  अनुसार  मुझे  कहना  है

 श्री  मूल  चन्द  डागा
 :  पूरा  योजना  भवन  आपकी सेवा  में

 +

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  जब  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे  तो  मैंने  एक  शब्द  नहीं  बोला  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  उनके  भाषण  में  बाधा  न  डालें  मन्त्री  महोदय  !

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  इसमें  बाधा  डालने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री ए०  के०  पंज़ा  :  अब  बात  यह  उठाई  गई  है  कि  क्या  अमीर  अधिक  अमीर  हो रहे  हैं  तथा
 गरीब  ओर  गरीब  हो  रहे  हैं  ।  हमें  उनके  जीवन  स्तर  को  देखना  इन  बातों  पर  ध्यान  दिये  बिना

 हम  इसका  सहसा  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।  अतः  सातवीं  योजना  में  वास्तविक  व्यय  अर्थात  :  उपभोक्ता  व्यय

 ग्रामीण  क्षेत्र  में
 [07  रु०  है  तथा  शहरी  क्षेत्र  में  122  है  जिससे  कि  आवश्यक  कंलोरीज  मिल  सकती

 इसलिए  प्रति  वर्ष  जहां  तक  घरेलू  उपभोग  का  सम्बन्ध  ग्रामीण  क्षेत्र  में  यह  6400  रुपये
 तथा  शहरी  क्षेत्र  में  7300  रुपये  बंठता  प्रत्येक  वर्ष  प्रति  परिवार  6400  रुपये  में  परिवार के  पांच
 व्यक्ति  आते  यह  1984-85  के  शुरू  में  स्थिति  अतः  माननी प्र  सदस्य  के  प्रश्न  के  संदर्भ  में  कोई
 बात  भ्रामक  अथवा  अधूरी  नहीं  मेरे  मतानुसार  भाग  तथा  का  सही  उत्तर  दिया
 गया  है  ।

 श्रो  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  सभापति  पहला  प्रश्न  यह  प्रति  व्यक्ति  वाषिक  आय

 जो  आपने  निकाली  उसको  निकालने  का  तरीका  क्या  है  ?  इसको  निकालने  के  लिए  आपने  कौन-फोन

 सी  एजेंसियों  और  कौन-कौन-से  डिपार्टमेंट्स  का  सहयोग  लिया  है  !

 जैसा कि  अभी  भी  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों के  प्रतिशत

 52 प्रतिशत से  गिरकर  36.9  प्रतिशत  रह  गया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना से  लेकर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  तक  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना में  गरीबी

 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों  का  प्रतिशत  क्या  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आपका  क्‍या

 लक्ष्य  है  ?  हा
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 वृद्धि  चन्द्र

 तीसरा  प्रश्न  मेरा  यह  विश्व  के  गरीब  देशों  में  हिन्दुस्तान  का  कौन  सा  नम्बर  आता  है  और

 हिन्दुस्तान  के  नीचे  कौन-कौन  से  देश  जो  गरीब  हैं  ?  इन  तीनों  प्रश्नों  के  बारे  में  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से

 हूं  कि  वे  जानकारी  दें  ।

 [  प्रनुबाद  हि

 श्री  एस०  जी०  घोलप  :  सभापति  गरीब  और  अमीर  के  बीच  विषमता

 दिखा  पाना  कठिन  परन्‍्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  कम  से  कम  यह  तो  बताना  चाहिए  कि ग्रामीण  क्षेत्र में
 तथा  शहरी  क्षेत्र  में  एक  व्यकवित  की  क्या  आय  बताया  गया  है

 कि  1970-71  सूचकांक  के  अनुसार

 आय  508 रुपये थी  जबकि  1984-85  में  749  रुपये

 तथा  शहरो  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय  क्या  है  ?

 3,  ऊ
 मैं  जादना  चाहता हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में

 1983-84  में  ग्रामीण  क्षेत्र  में  गरीबी  रेखा  के  नीचे  के  लोगों  प्रतिगत  40  प्रतिशत  था

 जबकि  बिहार  में  यह  प्रतिशत  5।  प्रतिशत  महाराष्ट्र  का  प्रतिशत  41  है  और  मध्य-प्रदेश  का

 50  प्रतिशत  ।  पिछड़े  राज्यों  की  हालत  सुधारने  के  लिए  आप  विशेष  रूप  से
 क्या  कर  रहे

 वर्ष  1955-5  में  तथा  वर्ष  1983-84  में  गरीबी  रेखा  के  नीचे  के  व्यक्तितयों  का  प्रतिशत

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  बदटुत  से  प्रश्न  पूछे  गए  माननीय  सदस्य  ने  पहला  प्रश्न  पूछा  है  कि

 यह  आंकड़े  कैसे  निकाले  गये  मैं  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  आंकड़े  आय  पर  आधारित  नहीं

 क्योंकि  उतका  पता  लगाने  का  प्रयाप्त  नहीं  किया  गया  ये  आंकड़े  व्यय  पर  अर्थात  उपभोक्ता

 व्यय  पर  आधारित  यह  काये  दल  ने  न्यूनतम  आवश्यकताओं  ओर  प्रभावी  उपभोक्ता  मांग  के  आधार
 पर  तैयार  किया  इसका  मूल  यह  है  कि  बड़े  देश  में  व्यक्तियों  द्वारा  आय
 का  प्रतिरोध  करने  के  कारण  अर्थशास्त्रियों  नेयह  पाया  था  कि  वे  स्वैच्छा  से
 कि  उनका  उपभोग  व्यय  कितना

 का  विवरण  बताये  जाने
 बताने  के  लिए  तेपार  रहें

 और  उस  पर  कितना  व्यय  करना  पड़ेगा  ।  वह  रास्ता  पाकर  इस
 प्रकार  अर्थशास्त्री  समझते  हें  कि  यह  श्रेष्ठ  तरीका  है  जिससे  गरीबी  के  रेखा  के  नीचे  के  लोगों  का  पता
 लगाया  जा  सकता  नियुक्त  किये  गये  कार्य  बल  ने  चिकित्सकों  से  परामर्श  जिन्होंने  उन्हें  यह
 बताया  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  एक  व्यक्ति  को  स्वस्थ  रहने  के लिए  2400  कैलोरी  की  प्रतिदिन
 कता  होती  है  ।

 कतोरी  की  देनिक  आवश्यकता  का  पता  लगाकर  उस  पर  थ्यय  का  पता  लगाने  का  प्रयास
 किया  जब  व्यय  को  माना  गया  तो  यह  पत्ता  लसाया  गया  कि  कितने  लोग  इतनी  राशि
 व्यय  कर  पात ेहैं  ओर  क्या  उनके  पास  भोजन  पर  इतना  घन  व्यय  करने  का  इसका  फ्ता  लगाकर

 हमें  रेखाਂ  का  पता  लगाना  होता
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 देश  में  मुद्रास्फीति  भी  है  तथा  जनसंख्या  भी  बढ़  रही  इसीलिए  कैलोरी  उपभोग  का  मूल्य

 वही  रहता  हमें  पता  लगाने  के  लिए  उचित  हिसाब  लगाना  पड़ता  अतः  हमने  मुद्रास्फीति  प्रणाली
 का  उपयोग  1973-74  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  प्रति  49.09  से  तथा  शहरी  क्षेत्रों
 में  56.64  से  वर्तमान  में  क्रशः  107  तथा  122  रुपये  की  राशि  पर  जनसंख्या  वृद्धि  का  भी
 ध्यान  रखा  जाता  हमारे  महान  नेताओं  जिन्होंने  इस  देश  के  विकास  का  भार  कोई कम
 कार्य  नहीं  किया  यद्यपि  जनसंख्या  में  वद्धि  हुई  है  तथा  मद्रास्फीति  है  फिर  भी  गरीबी  का  अनुपात
 फम  हो  रहा  हालांकि  यह  धीरे-धीरे  नीचे  आ  रहा  है  १२नतु  यह  निश्चित  तौर  पर  प्रत्येक  यो  जना  में
 कम  हो  रहा

 दूसरा  प्रश्त  यह  था  कि  विभिन्‍न  योजनाओं  में  गरीबी  किस  दर  से  कम  हुई  मैंने  छठी  तथा
 जनाओं  के  आंकड़े  दिये  मेरे  पास  पहली  से  पांचदीं  योजना  आंकड़ें नहीं  मैं

 सदस्यों  को  इसके  बारे  में  सूचित  कर  दूंगा  ।

 जहां  तक  इस
 प्रश्न  का  सम्बन्ध  है

 कि  गरीबी  के  मामले में  भारत  की  अम्य  राष्ट्रों की  तुलना में
 क्या  स्थिति  ये  तथ्य  भी  मेरे  पास  नहीं  हैं

 और  इसके  लिए  मुझे  नोटिस  निश्चित  /  मैं
 सम्बन्धित  सदस्य  को  उसके  बारे  में  जानकारी  दंगा  ।

 समापति  महोदय  :  आपने  श्री  घोलप  के  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया

 श्री एस  ०  जी०  घोलप  :  1955-56  में  औसत  आय  508  रुपये  थी  तथा  1983-84  में
 749  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों

 में  औसत  आय  क्या  है  ताकि  असमानता  की  तुलना  की  जा
 सके  ?

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  मेरे  विचार  से  इसके  लिए  मुझे  नोटिस  की  आवश्यकता  मेरे  पास

 केवल  सम्पूर्ण
 भारत  के  आधार  पर  वाधिक  प्रति  व्यक्ति  आय  के  आंकड़े  इसमें  ग्रामीण  क्षेत्र  के  क्या

 हैं  तथा  शहरी  क्षेत्र  के  क्या  हैं  इसका  पता  लगाना  मैं  इसका  पता  लगाकर  आवश्यक  उत्तर

 माननीय  सदस्य  को  दे  दूंगा  ।

 श्री  एस  ०  जी०  घोलप  :  एक  प्रश्न  और  सम्पूर्ण  भारत  में  गरीबी  की  रेखा से  नीचे.रहने
 वाले  लोगों  की  जनसंख्या  40  प्रतिशत  है  जबकि  बिहार  में  यह  5।  मध्य  प्रदेश  में  50
 शत  और  महार।ष्ट्र  में  41  प्रतिशत  इन  सभी  राज्यों  में  सम्पूर्ण  भारत  की  तुलना  में  प्रतिशत  अधिक

 है  ।  इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 श्री ए०  के०  पंजा  :  यह  एक  बहुत  ही  संगत  प्रश्न  है  और  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  माननीय

 सदस्य ने  इसे  पूछा  है  ।  सम्पूर्ण  भारत  का  ओसत  40  प्रतिशत  नहीं है  यह  37.4  प्रतिशत है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  औसत  40.4  प्रतिशत  है  और  मैं  यहां  पर  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  को
 बर्थात्‌  सम्पूर्ण  के  औसत  की  बात  कर  रहा  हूं  जो  37.4  प्रतिशत  इसमें  से  उन  क्षेत्रों में
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 ए०  के०

 जहां  हम  देक्षते  हैं
 कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  का  प्रतिशत  अधिक है  तो  आई०  आर०

 डी०  पी०  योजनाओं  तथा  गरीबी  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  मिटाने  वाली  विशेष  योजनाओं  को  क्ियान्वित
 किया  जा  रहा  है  |  इसके  अप्रत्यक्ष  दृष्टिकोण  अर्थात  वित्तीय  जैसाकि  श्री  डागा
 ने  सुझाव  दिया  को  भी  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  ।  लगभग  प्रतिदित  यह  समाचार  पत्रों  में  छप

 रहा  परन्तु  हमारे  देश  में  स्थिति  ऐसी  है  कि  मात्र  किसी  अलादिन  के  चिराग  यह  असमानता
 समाप्त  नहीं  की  जा  सकती  ।  लोग  संघर्ष  कर  रहे  हैं  तथा  लोग  कायें  में  लगे  हुए  इसके  साथ-साथ
 सदस्यों  की  मदद  के  साथ  धीरे-धोरे  गरीढी  की  रेखा  के  नीचे  की  जनसंख्या  का  यह  प्रतिशत  गिरता

 इस  सभा  की  जानकारी  के  लिए  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  है  हमने
 पाया  है  कि  मणिपुर  में  प्रतिशत  न्यूनतम  जो  12  प्रतिशत  अन्य  सभी  राज्यों  में  सामप्न्यतः
 शत  अखिल  भारत  के  औसत  से  अधिक

 समापति  महोदय  :  चर्चा  समाप्त  होती  सभा  अब  सोमवार  को  समवेत  होने  के  लिए
 स्थगित  होती

 6.18  म०  प०

 ब्रत्पश्चात्‌ लोक  समा  2  1985/11  1907  )
 के  ग्यारह  बजे  मध्याह्न पूर्व तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 भुवब्रक  :  विन्ध्यवासिनी  पैकेजिस्स  न्यू

 3042


